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 लोक  सभा
 मम सोमवार, 7 अगस्त 1995/16  मनन  मनन

 7  अगस्त

 लोक  सभा  11.04  म०पू०  पर  समवेत

 जिष्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 मोरक्को  के  संसदीय  शिष्टमंडल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदयः  माननीय  सबसे  पहले  मुझे  एक  घोषणा  करनी

 अपनी  ओर  से  और  सभा  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  मोरक्को
 की  प्रतिनिधि  सभा के  महामहिम  श्री  मोहम्मद  जलाल  इसाइद  और  मोरक्कों
 के  संसदीय  शिष्ट  मंडल  के  मानीय  सदस्यों  का  हमारे  विशिष्ट  अतिथियों  के  रूप

 जो  कि  भारत  के  भ्रमण  पर  आयें  स्वागत  करते  हुए  अत्यन्त  खुशी  हो  रही

 है
 4

 शिष्ट  मंडल  के  अन्य  माननीय  सदस्य

 1.  श्री  मोहम्मद  डबाच

 2.  श्री  अबेडेलकेबीर  बेन  जोइना
 $.  श्री  अमारा  हज  अमारा  *

 4.  श्री  मोहम्मद  मौसौई
 5.  श्री  मोहम्मद  अल  बसरी

 6.  श्री  इृदरिस  लाचगर

 7.  श्री  मोहम्मद  बेन  जरकुआल
 8.  श्री  ऐत  एमਂ  बराक
 9.  श्री  अबदेलजलील  अमराना

 शिष्टमंडल  6  1995  की  सांय  दिल्ली  पहुँचा  अब  वे  विशेष कक्ष
 में  बैठे  हम  अपने  देश  में  उनके  सुखद  प्रवास  की  कामना  करते  हम  उनके
 माध्यम  से  मोरक्को  के  प्रतिनिधि  सरकार  और  मित्रवत्‌  जनता  को  अपनी
 शुभकामनाएं  भेजते

 11.06  म०्पू०

 प्रश्नों  के मौखिक  उत्तर

 टिहरी  बॉय  परियोजना

 *101.  श्री  रामेश्वर  पाटीदारः  कया  बिध्युत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 रहे  है
 क्या  केन्द्र  सरकार  टिहरी  बाँध  परियोजना  का  निर्माण  निरन्तर  करां

 _  लोक  सभा  वाद-विवाद
 —— प्र

 यदि  तो  इसके  निर्माण  पर  तक  कुल  कितनी  धनराशि
 खर्च  की

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  परियोजना  के  आकार  और  स्वरूप  को  अब
 अंतिम  रूप  दे  दिया

 यदि  तो  इसके  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  लिए  गए  अंतिम  निर्णय  के

 अनुसार  इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आने  का  अनुमान  और

 (5)  इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  सम्भावना

 बिधुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्थिला  सी०  :  से
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ||

 विवरण

 टिहरी  बांध  का  निर्माण  आंदोलन  के  कारण  1992  में
 स्थगित  कर  दिया  गया  था  और  सभी  आपत्तियों  को  मद्देनजर  रखते  हुए  समग्र  मामले
 की  सघन  समीक्षा  किए  जाने  के  पश्चात्‌  1994  से  कार्य  को  पुनः  आरंभ  किए
 जाने  का  निर्णय  लिया  गया  था  और  तब  से  कुछ  बाधाओं  के  साथ  कार्य  सतत्‌  रूप
 से  किया  जा  रहा

 1995  तक  परियोजना  पर  कुल  मिलाकर  9$2  करोड़  रु०
 की  राशि  व्यय  की  जा  चुकी

 व  हाँ  ।  टिहरी  जल  विधुत  काम्प्लैक्स  में  5583  करोड़  रुपये
 की  अनुमानित  लागत  वाले  निम्नलिखित  कार्यों  क ेशामिल  होने  की  परिकल्पना  की
 गई

 (1)  जल  विध्ुत  संयंत्र  (4)(250  के  साथ  एक  रॉकफिल  बांध  ।

 (2)  जल  विधुत  संयंत्र  (4)(100  के  साथ  टिहरी  अनुप्रवाह  में  एक
 कंक्रीट  कोटेश्वर  बांध  ।

 (3)  टिहरी  में  एक  पम्प  स्टोरेज  संयंत्र  (4१250

 (4)  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  ।

 केन्द्रीय  सरकार  ने  परियोजना  के  के  आकार  और  स्वरूप
 को  निम्नवत  अंतिम  रूप  दिया  है  :

 —
 अनुमानित  लागत

 रु०

 1...  टिहरी  बांध  और  जल  विद्युत  2815.00

 संयंत्र  (1000

 2.  निम्न  के  न्यूनतम  आवश्यक

 (1)  कोटेश्वर  बांध  और  एच०पी०पी०  (400  $4.36

 (१)  पम्प  स्टोरेज  संयंत्र  (1000  114,30

 (3)  के  लिए  सम्बद्ध  पारेषण  प्रणाली  371.00

 जोड़
 ...........

 3334.66.



 $  मौखिक  उत्तर

 अब  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  यदि  कार्य  में  कोई  बाधा  नहीं

 आती  है  तो  परियोजना  का  चरण  एक  2000  ईसवीं  तक  पूरा  हो

 श्री  रामेश्बर  पाटीदारः  अध्यक्ष  टिहरी  बांध  परियोजना  की  कल्पना

 1950  में  की  गयी  थी  और  उसके  बाद  1972  में  योजना  मंडल  ने  इसकी  मंजूरी
 दी  थी  और  तब  से  लगातार  इस  पर  कभी  काम  चलता  कभी  बंद  होता  बीच
 में  दो  वर्ष  बंद  हो  गया  ।  पहले  जब  फाइनल  की  गयी  तो  इसकी  कॉस्ट  194  करोड़
 रुपये  आज  वह  बढ़कर  55835  करोड़  रुपये  पर  पहुँच  गयी  इस  बांध  परियोजना
 की  कल्पना  पहले  रूस  के  साथ  की  गयी  और  रूस  भागीदार  था  परन्तु  बाद  में  उसने
 हाथ  खींच  लिया  तो  केन्द्र  सरकार  अब  हाईड्रो  प्रॉजेक्ट  क ेसाथ  मिलकर  इस  बांध
 को  बनाने  जा  रही  अभी  पिछले  दिनों  इस  बांध  परियोजना  के  विरूद्ध  श्री  सुन्दर
 लाल  बहुगुणा  आमरण  अनशन  पर  बैठे  थे  तो  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  ने  उन्हें
 आश्वासन  दिया  था  कि  इस  बांध  की  समीक्षा  फिर  से  की  प्रधान  मंत्री  जी
 के  आश्वासन  के  बाद  राज्यपाल  महोदय  उनसे  मिले  और  श्री  बहुगुणा  जी  से  कहा
 कि  बांध  की  पूरी  समीक्षा  की जायेगी  और  उसके  लिये  एक  कमेटी  बनायी
 कमेटी  के  लोगों  के  नामों  को  भी  बता  परन्तु  बाद  में  प्रधान  मंत्री  महोदय
 ने  विपक्षी  दलों  के  नेताओं  से  बातचीत  करते  हुये  कहा  कि  बांध  की  कोई  समीक्षा
 नहीं  की  केवल  जो  नये  सवाल  उस  पर  चर्चा  की  मेरा  प्रश्न
 यह  है  कि  क्‍या  इतना  लम्बा  समय  गुजर  जाने  के  बाद  और  जब  तीन  बार  समीक्षा
 हो  चुकी  1992  में  प्रधान  मंत्री  जी  न ेआश्वासन  दिया  श्री  बहुगुणा  जी  ने
 अनशन  किया  तो  आश्वासन  दिया  गया  और  जब  बार-बार  यह  समीक्षा  की  जा
 रही  है  तो  क्या  इन  सब  समीक्षाओं  के  साथ  पूरी  तरह  से  सारे  मदूदों  पर  एक  बार
 फिर  से  भूकम्प  के  अलावा  पर्यावरण  वाले  मुद्दों  को  समीक्षा  के  लिये  जोड़ा

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  पटेल  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  की  श्री  सुन्दर  लाल

 बहुगुणा  जी  से  जो  भेंट  हुई  थी  उसमें  जिन  आस्पैक्ट्स  पर  बात  की  गयी  थी  तो
 प्रधान  मंत्री  जी  ने  उन्हें  आश्वासन  दिया  था  जिन  मुद्दों  पर  रिव्यु  हो  चुके  उनके
 बारे  में  पु्विचार  करने  की  जरूरत  नहीं  है  क्योंकि  उसकी  पूरी  जांच-पड़ताल  की
 गयी  जो  नये  इश्यूज़  वे  रेज  उसके  बारे  में  जांच-पड़ताल  की
 उन्होंने  अभी  तक  नये  इश्यूज  रेज  नहीं  किये

 श्री  रामेश्बर  पाटीदारः  इसमें  भूकम्प  और  पर्यावरण  वाला

 अध्यक्ष  महोदयः  उन्होंने  आपके  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया

 श्री  राभेश्वर  पाटीदारः  इसके  साथ  ही  एक  और  बड़ा  मुद॒दा  जो  हमेशा  साथ
 में  जुड़ता  है  वर  यह  है  कि  बड़े-बड़े  बांधों  का  विरोध  पूरे  देश  में  हो  रहा

 देश  में  जिन  यड़  बांधों  का कल्पना  की  सब  के  खिलाफ  देश  में  आन्दोलन
 हो  रहे  चाहे  सरदार  सरोवर  परियोजना  नर्मदा  सागर  इन्दरावती  हो  या
 बोध  घाट  परियोजना  हो  या  बिहार  की  कोयल-कारो  परियोजना  हो  या  केरल  की
 मोहन  घाटी  परियोजना  सब  के  खिलाफ  आन्दोलन  हो  रहे  कुछ  योजनाओं
 को  भारत  सरकार  पर  छोड़  दिया  गया  कुछ  योजनायें  स्थगित  पड़ी

 क्या  भारत  सरकार  बड़े  बांधों  का  विरोध  होने  के  कारण  बड़े  बांध  बनाने
 की  अवधारणा  पर  पुनर्विंचार  करेगी  क्‍योंकि  छोटे-छोटे  बांध  बनाकर  भी  विद्युत
 उत्पादन  उतना  ही  किया  जा  सकता
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 पनवांस  के  बारे  में  हमेशा  झगड़ा  पड़ता  सरदार  सरोवर  परियोजना  जो

 नर्मदा  नदी  पर  बनने  जा  रही  उसमें  पुनवांस  की  नीति  के  तहत  हरेक  वयस्क

 को  एक  परिवार  माना  गया  है  जबकि  टिहरी  गढ़वाल  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  किया

 गया  क्‍या  सरकार  दोनों  के  बारे  में  एक-सी  पुनर्वास  नीति  बनाने  पर  विचार

 1985  में  टिहरी  बांध  के  लिए  सर्वे  हुआ  था  और  उस  समय  जो  लोग  अवयस्क

 वे  1995  में  वयस्क  हो  गए  क्या  उन  वयस्कों  को  भी  उसी  हिसाब  से  पुनर्वास
 के  अंतर्गत  मुआवजा  दिया

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  बड़े  बांधों  की  नीति  के  बारे  में  पुनर्विचार  करने

 की  कोई  जरूरत  मैं  नहीं  देखती  हूँ  क्योंकि  हर  बात  के  दो  पहलू  होते  उसी  तरह

 बड़े  बांधों  के  भी  पॉजिटिव  तथा  नेगेटिव  फैक्टर  जब  बांध  बनाये  जाते  हैं  तो

 उसकी  कॉस्ट  बेनिफिट  ऐनवायर्नमेंट  तथा  उसकी  जरूरत  आदि  सब  फैक्टर्स

 देखे  जाते  बड़े  बांध  जरूरी  नहीं  ऐसा  निर्णय  करना  देश  के  हित  में  नहीं

 इसलिए  ऐसी  कोई  पॉलिसी  बनाना  या  इस  पर  पुनर्विचार  करने  की  जरूरत  मैं  नहीं

 देखती

 पुनर्वास  की  नीति  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  उस  संबंध  में  मैं

 इतना  ही  बताना  चाहूंगी  कि  हरेक  बांध  की  जो  पुनर्वास  नीति  वह  वहां  की

 सोशियो-इकोनॉमिक  कण्डीशन्स  को  मद्देनजर  रखते  हुए  बनायी  जाती  है  और  जो
 बांध  बनते  वह  देश  के  अलग-अलग  प्रदेशों  में  बनते  इसलिए  उनके  लिए

 पुनर्वास  की  नीति  भी अलग-अलग  बनायी  जाती  है  और  उसके  पहलू  भी  अलग-अलग
 होते  हैं  । इसलिए  हस  बारे  में  एक  सी  नीति  बनाना  या  नेशनल  पॉलिसी  बनाना  हितकर
 नहीं  ऐसा  मैं  मानती

 तीसरी  बात  माननीय  सदस्य  ने  कही  कि  जो  विस्थापित  लोग  वयस्क  हो  चुके
 उनके  बारे  में  भी अलग-अलग  नीति  होती  है  ।  हर  स्टेट  को  अपना  निर्णय  करना

 होता  ह ैऔर  इसलिए  सरदार  सरोवर  परियोजना  में  जो  निर्णय  हुआ  वह  टिहरी  में
 या  और  जगह  ऐसा  निश्चित  करना  भी  मुश्किल  टिहरी  में  जो  निर्णय
 किया  गया  वह  टिहरी  की  सोशियो-इको्नॉमिक  कण्डीशन्स  को  मद्देनजर  रखते

 हुए  किया  गया  है  और  सही  किया  गया  ऐसा  मैं  मानती

 श्री  रबि  रायः  अध्यक्ष  देश  के  लिए  यह  बहुत  अहम  सवाल  है  और  मैं
 माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  जो  पाटीदार  जी  के  मवाल  पर
 जवाब  उसमें  उन्होंने  एक  तथ्य  के  बारे  में  जिक्र  किया  मैं  उनके  तथ्य
 को  चुनौती  देता  अध्यक्ष  असल  में  आपको  भी  यह  पता  है  और  मैं  माननीय
 मंत्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सही  है  कि  इस  पर  बहुगुणा
 जी  ने  अनशन  उसको  तोड़ने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  मोतीलाल
 बोहरा  जी  वहां  दोनों  की  बातचीत  की  पृष्ठभूमि  में  क्या  यह  सही  नहीं  कि
 उन्होंने  अनशन  तोड़ा  ?  मैं  मंत्री  जी  स ेजानना  चाहता  हूं  कि  बहुगुणा  जी  का  बाकायदा
 स्पप्ट  बयान  है  कि  सरकार  ने  राज्यपाल  के  जरिये  उनको  आश्वासन  दिया  था  कि

 पूरे  बांध  का काम  रोककर  उसका  पूरा  रिव्यू  किया  जाएगा  और  एक  ऐक्सपट॑  कमेटी
 को  रिव्यू  क ेलिए  दिया  जबकि  इस  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  जी  मान  चुके
 हैं  कि  1992  में  इस  पर  कार्य  स्थगित  किया  गया  था  और  उनके  अनशन की  पृष्ठभूमि
 में  स्थगित  किया  गया  इस  पर  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  जब
 इस  तथ्य  पर  विवाद  क्या  बोहरा  जी  और  बहुगुणा  जी  के  दरम्यान  जो  वार्तालाप
 का  टेप  वह  टेप  सरकार  सभापटल  पर

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  बहुगुणा  जी  ने  जो अनशन  और  इसके
 बाद  उत्तर  प्रदेश  के  गवर्नर  के  साथ  जो  उनकी  चर्चा-विचारणा  इसमें  बांध  का
 काम  बंद  करने  का  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया
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 जो  वात  की  गईं  है  वह  यही  वात  थी  कि  उनके  पहलू  के  बारे  में  विचारणा

 नहीं  की  गड़  उसके  बारे  में  फिर  से  विचारणा  जो  पहल  नए  होंगे  और

 जो  महत्वधूर्ण  होंग  उनके  वारे  में  ही  विचारणा  की  ऐसे  पहलू  के  बारे  में

 एक  एक्सपर्ट  कमेटी  बनाई  जाएगी  जो  इसका  अध्ययन  अभी  तक  बहुगुणा
 जी  ने  कोई  नए  पहलू  भेजे  नहीं  इसलिए  एक्सपर्ट  कमेटी  की  रचना  नहीं  हो
 सकी  जैसे  ही  वे  भेजेंग  वैसे  ही  एक्सपर्ट  कमेटी  की  रचना

 दूसरी  वात  यह  है  कि  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हुईं  जहां  तक  बांध  का  काम
 बंद  करने  की  बात  यह  जरूरी  नहीं  है  ।  फिर  भी  अभी  बारिश  का  समय  है  इसलिए
 वहां  मानसून  के  कारण  बांध  का  कंस्ट्रक्शन  वर्क  ज्यादातर  चलता  नहीं  है  और  जो
 पेरेफेर्ल  वर्क  है  वह  सव  चल  रहा

 श्री  रवि  रायः  मैं  कह  रहा  था  कि  दोनों  पक्षों  के  वार्तालाप  का  विवाद  हो  रहा
 मेरा  सवाल  यह  था  कि  बांध  के  बारे  में  जो  वार्तालाप  हुआ  था  उसका  टेप  सदन

 के  पटल  पर  आने  इसका  कोई  जवाब  नहीं

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  टेप  के  बारे  में  मिनिस्ट्री  को  मालूम  नहीं

 श्री  रधि  रायः  आप  मालूम

 श्रीमती  मालिनी  माननीय  मंत्री  महोदया  ने  अपने  मीखिक  उत्तर
 में  कहा  है  कि  सरकार  ने  प्रस्योजना  के  लागत-लाभ  अनुपात  को  ध्यान  में  रखा

 में  पूछना  चाहती  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  मूल  परियोजना  की  लागत
 2  विलियन  रुपए  परन्तु  अब  यह  काफी  बढ़ा  दी  गई  है  और  क्‍या  यह  बढ़ी
 हुई  लागत  ऊर्जा  के  फायदों  को  विना  जोड़े  और  प्रक्षेपित  सिंचाई  परियोजनाओं  को
 घटान  के  पश्चात  निकाली  गई  हैਂ  अतः  ये  दो  बातें  हुई  ऊर्जा  का  फायदा
 बढ़ा  नहीं  है  और  सिंचाई  परियोजनाओं  को  आधा  घटा  दिया  गया  साथ

 लागत  काफी  वद  गई  मैं  मंत्री  महोदया  से  यह  जानना  चाहती  हूं
 कि  क्या  यह  ठेकंदारें  ड्राग  धन-गशि  के  दुर्विनियोग  और  लूट  के  संबंध  में  जाँच
 कंगयेंगी

 श्रीमती  उर्मिखा  सी०  माननीय  सदस्या  ने  वहुत  अच्छा  प्रश्न  किया
 डे  ।  1972  में  जब  यह  डैम  मजूर  हुआ  था  तब  इसकी  प्राइस  197  करोड़  रुपए
 मानी  गई  इसके  बाद  करीब  22  साल  बीत  गए  हैं  इसलिए  प्राइस  एस्केलेशन
 तो  होगा

 श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्यः  परियोजना  तो  पूर्ण  होने  के  आस-पास  भी
 नहीं  ६;

 श्री  रामेश्बर  पाटीदारः  पूर्ण  होने  से  काफी  दूर

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  लेकिल  उसकी  प्राइस  एस्केलेशन  तो  होगी  ही  ।

 पेपर  प्राइस  तो  बढ़ती  ही  रहती  है  क्योंकि  जब  इम्प्लीमेंट  करेंगे  और  अगर  यह  चलता
 रहा  तथा  और  ।0  साल  बढ़ायेंगे  तो  और  भी  प्राइस  बढ़  इसको  हम  रोक
 नहीं  कोस्ट  बेनिफिट  की  वात  करते  हैं  तो  78  पैसे  की  कोस्ट  उस  वक्‍त
 मानी  जाती  यह  मी  बढ़  अगर  यह  चलता  रहता  है  तो  कोस्ट  वैनिफिट
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 रेसियो  भी  बदलता  इसलिए  आज  यह  कोस्ट  बेनिफिट  रेसियो  निकालना
 और  उसके  बारे  में  चर्चा  करना  फिजूल  मैं  तो  यह  मानती  हूं  कि  इस  डम  को
 रुकवाने  के  बार-बार  प्रयत्न  करने  से  बहुगुणा  जी  का  बहुत  बड़ा  नुकसान  कर
 रहे  हैं  ।  क्योंकि  बाद  में  उसका  कोस्ट  बेनिफिट  रेसियो  कम  ही  होता  रहेगा  ।  हसलिए
 इसके  बारे  में  हाउस  को  सोचना

 श्रीमती  मालिनी  भटूटाचार्यः  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया
 मैंनें  धन-राशि  के  संभावित  दुर्विनियोग  के  बारे  में  पूछा  था  तथा  सिंचाई  परियोजना

 को  कम  किए  जाने  के  बारे  में  भी  पूछा

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  कोई  दुर्विनियोग  नहीं  हुआ  मूल्य  वृद्धि  हुईं
 ....  यदि  आपके  पास  कोई  विशेष  जानकारी  तो  आप  कृपया  हमें

 दे  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदयः  मैं  समझता  हूं  कि  ये  दो  बातें  एक-दूसरे  से  संबंधित  नहीं
 लागत  लाभ  अनुपात  और  दुर्विनियोग  एक  साथ  नहीं  हो

 बिधुत  मंत्री  एन०के०पी०  यास्तविकता  यह  है  कि

 परियोजना  के  निष्पादन  में  भ्रष्टाचार  की  शिकायतें  प्राप्त  होने  पर  हमने  एक  विशेषज्ञ
 समिति  गठित  की  इस  समिति  में  शीर्षस्थ  लोगों  को  नियुक्त  किया  गया  था

 किसी  ने  हमें  सूचित  किया  है  क्योंकि  यह  मामला  बहुत  गंभीर  उन्होंने  कहा

 था  कि  घटिया  सामग्री  उपयोग  में  लाई  जा  रही  यदि  घटिया  सामग्री  उपयोग

 में  लायी  जा  रही  तो इसका  मतलब  यह  है  कि  बांघ  की  सुरक्षा  को  गंभीर  संभावित
 खतरा  उस  समिति  ने  बताया  है  कि  भ्रष्टाचार  का  कोई  प्रशन  नहीं

 अर्छी  सामग्री  उपयोग  में  लाई  जा  रही  मैं  उस  समिति  की  रिपोर्ट  के

 बारे  में  बात  कर  रहा  समिति  के  अनुसार  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्ूरी  अध्यक्ष  टिहरी

 डैम  बनने  या  न  बनने  के  बारे  में  जो  विवाद  चल  रहा  उसके  कई  पहलू  एक

 पहलू  है  डिजाइन  स्पेसिफिकेशन  क॑  संबंध  जिस  पर  अभी  तक  सरकार  की  तरफ
 से  स्पष्ट  पता  नहीं  चल  रहा  डिजाइन  स्पेसिफिकेशन  के  बारे  में  मंत्री  जी  से  मेरे

 सवाल  क॑  तीन  हिस्से  पहला  सवाल  है  कि  जो  टिहरी  डैम  बन  है  वह  राइंटर
 स्केल  में  कितने  एम०  क्यू  पर  बन  रहा  है  और  कितने  पीक  ग्राउण्ड  एस्केलेशन
 के  ऊपर  बन  रहा  है  क्योंकि  जव  आप  1972  की  बात  करते  हैं  तो  उस  समय  इनकी

 वैल्यू  क्रमशः  6  और  .25  लेकिन  भूकम्प  वगैरह  आने  क॑  बाद  ऐसा  माना  गया
 है  कि  वह  बढ़  गयी  मंत्री  जी  कृपया  स्पष्ट  करें  कि  कान  सी  वैल्यू  के  लिये  इसका

 डिजाइन  यनाया  गया

 मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  हिस्सा  है  कि  इन  वैल्यूज  के  लिये  जो  डायनामिक  टेस्ट

 होता  जिसका  नाम  गजैली  टैस्ट  क्या  वह  टेस्ट  करा  दिया  गया  है  थदि  करा

 टिया  गया  है  तो  उसके  नतीजे  क्‍या  अगर  नतीजे  ठीक  आये  हैं  ता  उसे  जनता

 के  सामने  क्‍यों  नहीं  रखा  जा  रहा  है  और  उस  क्षेत्र  के  लोगों  क॑  मन  में  जो  भ्रम
 बना  हुआ  है  कि  अगर  यह  डैम  टूट  गया  तो  हरिद्वार  तक  100  फीट  पानी  की  एक
 दीवार  आ  उसे  आप  हटाने  का  काम  क्यों  नहीं  करते

 मेरा  अंतिम  सवाल  पर्यावरण  के  संवंध  में  है  ।  क्या  डैम  क॑  संयंध  में  पयांवरण
 की  दप्टि  से  क्लियरेंस  दे  दी  गयी  यदि  दे  दी  गयी  है  तो  क्या  डिजैस्टर  मैनेजमेंट
 प्नान  वन  गया  है  या  नहीं  वना  यदि  नहीं  बना  है  तो  डिजैस्टर  मैनेजमेंट  प्नान
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 न  बनने  के  क्‍या  कारण

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  टिहरी  हैम  का  जो  स्ट्रक्चर बनाया  गया  उसमें

 सुधार  किया  गया  है  और  इसे  हम  6  अर्थक्वेक  से  8  अर्थक्वेक  पैमाने  पर  ले  गये
 हैं  और  पीक  ग्राउण्ड  एस्केलेशन  .5  तक  ले  गये  हैं

 मेजर  जनरश  भुषन  चन्द्र  खण्डूरीः  क्या  .5  तक  ले  गये

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  पटेलः  जी  हां  ...

 अध्यक्ष  महोदयः  यह  बहुत  तकनीकी  मामला  यदि  आपके  पास  जानकारी

 है  तो  कृपया  आप  वह  दे  सकते

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  मेरे  पास  जानकारी  अर्थक्वेक  पैमाना  8  है
 और  पीक  ग्राउण्ड  एस्केलेशन

 गजैली  के  बारे  में  टेस्ट  किया  गया  गर्जैली  पहले  1.36  और  यूनिट्स
 उसके  बारे  में  हमने  पूरी  चैकिंग  कराई  है  ताकि  वहां  कोई  डेंजर  न  रहे  और

 उसकी  रिपोर्ट  भी  आ  गयी  सब्मिट  कर  दी  गयी  पर्यावरण  के  बारे  में  आपने

 पूछा  कि  क्‍या  इसमें  मैनेजमेंट  प्लान  बमाना  जरूरी  वह  प्लान  भी  बनाया  गया
 है  और  उसका  इम्पलीमेंटेशन  हो  रहा  इस  संबंध  में  जो  कमेटी  बनाई  गयी
 उसका  क़हना  है  कि  पूरा  काम  सैटिस्फैक्टरी  चल  रहा

 श्री  जार्ज  फर्नान्‍्डीजः  मंत्री  जी  ने  अभी  यहां  इस  डैम  की  पहली  रिपोर्ट  के
 बारे  में  बताया  कि  अब  इसमें  कोई  नये  मुददे  नहीं  मैं  मंत्री  जी  से  जानना
 चाहता  हूं  कि  1980  में  पहली  बार  जब  इस  मामले  को  लेकर  आन्दोलन  चला
 तो  उस  समय  की  प्रधान  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  ने  इसमें  जांच  के  लिये  आदेश
 दिये  थे  और  उन्होंने  उस  समय  जो  कुछ  कहा  उसके  दो  वाक्य  मैं  यहां  पढ़कर
 सुनाना  चाहता  उन्होंने  कहा

 प्रतीत  होता  है  कि  पर्याप्त  लाभ  के  बगैर  काफी  बड़ा  बहुत  उपजाऊ
 क्षेत्र  डूब  रहा  यह  सच  है  कि  इन  निर्णयों  को  लेने  में  काफ़ी  समय  लगा

 है  लेकिन  स्थानीय  लोगों  में  बहुत  अधिक  चिन्ता  और  यह  भावना  है  कि
 ठेकेदारों  और  ऐसे  अन्य  वर्गों  को  लाभ  होगा  ।”

 ये  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  शब्द  जो  उन्होंने  अपने  हाथ  से  लिखे

 अंत  में  उन्होंने  साईंस  एण्ड  टैकनोलौजी  के  अधिकारियों  से  कहा

 परियोजना  पर  एक  बार  फिर  से  गहराई  से  गौर  कीजिए  ।'

 और  उस  कमेटी  की  रिपोर्ट  1986  में  उस  कमेटी  ने  कहा  कि  इस  काम  को
 खत्म  कर  देना  यद्यपि  206  करोड़  रुपये  इस  काम  पर  खर्च  हो  चुके  थ ेलेकिन
 उस  कमेटी  ने  कहा  कि  इसे  छोड़  दिया  इस  काम  को  यहीं  रोक  दिया  जाये
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 लेकिन  उसे  भी  आपने  नहीं  जब  रिपोर्ट  आयी  तो  आपने  उस  रिपोर्ट  को  भी

 ऐसे  ही  छोड़

 1990  में  मिनिस्ट्री  ऑफ  इंवायरमेंट  के  इंनवायरमेंटल  ऐपरेजल  कमेटी  की

 जो  रिपोर्ट  उसके  एक  वाक्य  को  मैं  यहां  कोट  करना  चाहता  हूं

 के  भूगर्भीय  और  सामाजिक  लागत  और  अपेक्षित  लाभों

 पर  विचार  करते  हुए  और  अपलब्ध  जानकारी  और  आंकड़ों  की  सावधानी
 से  जांच  करने  के  समिति  इस  सर्वसम्मत  निष्कर्ष  पर  पहुंची  है  कि

 टिहरी  परियोजना  को  प्रस्तावित  रूप  में  नहीं  शुरू  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 यह  पर्यावरण  की  दृष्टि  से  मंजूरी  के  योग्य  नहीं

 उसके  बाद  आप  जब  यह  बात  चला  रहे  हैं  कि और  कमेटी  कैसे  जांच  क्या

 हो  तो  हम  जानना  चाहते  हैं  कि अभी  तक  जितनी  भी  जांच  हुई  क्या  उन  सबकी
 रिपोर्ट  पूरी  ट्रांपपरेंसी  क ेसाथ  आप  रखने  को  तैयार  वर्ना  एक  और  एनरॉन
 वाले  जैसी  कमेटी  को  बनाकर  ही  यह  मामला  लोगों  के  सामने  रखने  की  जरूरत

 *

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  पटेलः  इन  सब  संकटों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  इस
 डैम  को  रॉक  फील्ड  टाइप  का  डैम  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  सबसे  पहले
 मैं  आपको  बताना  चाहती  हूं  कि  यू०एन०  के  एक्सपर्ट  मि०  योकोलो  1967  में  यहां
 आये  थे  और  उन्होंने  इसका  अध्ययन  करके  हमें  अपनी  रिपोर्ट  उनकी  रिपोर्ट
 के  बाद  जेम्स  बैरी  जो  कि  इंजीनियर  और  जियोलॉजिस्ट  हैं  तथा  बड़े  डैम  के
 कनसलटेंट  माने  जाते  उनको  बातया  गया  था  और  1972  में  उनकी  रिपोर्ट  के
 बाद  उन्होंने  कहा

 ज्योलोजी  और  टोपीग्रैफी  और  उपलब्ध  800  फीट
 ऊंचे  बांध  को  बनाने  के  लिए  व्यवहार्य

 इसके  बाद  1990  में  एक  हाई  लेवल  कमेटी  बनाई  गयी  इस  कमेटी ने  भी  इसका
 रिव्यू  इसमें  जियोलॉजिकल  सर्वे  ऑफ  इंडिया  के  डायरेक्टर  मैम्बर
 ऑफ दी  रिसर्च  हैड  ऑफ  दी  अर्थक्वेक  इंजीनियरिंग  रूड़की
 के  मि०  वी०  के०  गौड  जैसे  एमीनेंट  साइंटिस्ट  इस  कमेटी  में  उन्होंने  बताया
 किः

 बांध  को  कोई  खतरा  नहीं  समिति  ने  यह  भी  नोट  किया  है
 इस  भूकम्पीय  तीव्रता  से  इस  जलाशय  के  लिए  और  उसके
 आस-पास  की  बस्तियों  को  कोई  अतिरिक्त  खतरा  नहीं

 उसके  बाद  श्री  वी०  के०  गौड़  के  व्यूज़  को  जेम्स  बैरी  कुक
 को

 बताया  गया  और

 उन्होंने  भी  दो  महीने  के  बाद  हमें  अपनी  रिपोर्ट  उस  रिपोर्ट  की  हाई  लेवल

 ने  फिर  से  जांच  की  ।  इसकी  जांच  पड़ताल  के  बाद  प्रो०  जो  कि  दुनिया
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 के  सबसे  बड़े  सिजमेटिक  एक्सपर्ट  माने  जाते  उनको  यह  बताया  उसके

 बाद  उन्होंने  एक  महत्वपूर्ण  बात  कही

 यह  सिफारिश  करने  में  कोई  झ्लिन्चक  नहीं  है  कि  टिहरी  परियोजना
 के  लिए  मंजूर  प्रस्तावित  बांध  उस  क्षेत्र  की  भूकम्पीय  तीब्रता  की  दृष्टि
 से  सुरक्षित  चूंकि  निर्णय  लेने  में  संरक्षण  के  हर  पहलू  पर  विचार  किया
 गया  है  भविष्य  में  आने  वाले  किसी  भी  भूकम्प  के  जोखिम  को  दूर  करने
 के  लिए  बांध  की  सुरक्षा  के  सभी  कारक  पर्याप्त

 उसके  बाद  डिपार्टमेंट  ऑफ  माइन्स  के  कहने  पर  एक  एक्सपर्ट  ग्रुप  को  फिर  से

 यह  रिपोर्ट  दिखायी  इसके  ऊपर  सोवियत  एक्सपर्ट  द्वारा  इंडीपैन्हैन्ट  सर्वे  भी
 कराया  गया  और  उन्होंने  पर्यावरण  के  बारे  में  भी  बहुत  क्लीयर  इंडीकेशन  दिया
 किः

 की  8  तीव्रता  पर  पीक  ग्राउण्ड  एक्सीलिरेशन  .5  जी  पर  बांध  का
 परीक्षण  किया  गया  है  और  इसे  सुरक्षित  पाया  गया  इन  अध्ययनों  से

 भूगर्भ  की  ज्योमिट्री  को अधिकतम  किया  गया  है  और  आउटर  सोर्स  दू
 टॉप  विड्थ  एण्ड  बेस  विड्य  वही  है  जो  कि  अभियंताओं  ने  पहले  प्रस्तावित
 की

 ये  सब  करने  के  बाद  गजली  अर्थक्येक  के  बारे  में  भी  जांच  पड़ताल  की  गयी  और
 यह  रिपोर्ट  दी  गयी  कि  अगर  कोई  भी  डैमेज  हो  तो  उससे  भी  इसको  कोई  नुकसान
 नहीं

 रूस  के  उप-प्रधान  मंत्री  का  दौरा

 *102.  श्री  रबि  रायः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  रूस  के  उप-प्रधान  मंत्री  ने  हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  भारतीय  नेताओं  के  साथ  उनकी  किन-किन  मुदूदों  पर
 बातचीत

 क्‍या  उनके  दौरे  के  दौरान  किन्ही  समझौतों  अथवा  समझौता  ज्ञापनों  पर
 हस्ताक्षर  किये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  समझौतावार  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 इस  दौरे  का  दोनों  देशों  के  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  पर  कया  प्रभाव  पड़ा

 विदेश  मत्री  प्रणक  :  जी  हां  ।  रूसी  परिसंघ  के  उप-प्रधानमंत्री
 श्री  यौरी०  एफ०  यारोव  ने  5  से  7  जुलाई  1995  तक  भारत  की  राजकीय  यात्रा
 की

 से  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रख  दिया  गया
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 विवरण

 रूस  के  उप-प्रधान  मंत्री  श्री  यौरी  एफ०  जो  भारत  रूसी  संयुक्त
 आयोग  प्रौद्योगिकी  और  सांस्कृतिक  सहयोग  से  सम्बद्ध
 भारत-रूसी  अन्तर-सरकारी  के  सह-अध्यक्ष  भी  न ेआयोग  की  पूर्ण  बैठक
 से  पूर्व  दोनों  सह-अध्यक्षों  की  बैठक  के  लिए  भारत  की  यात्रा  की  भारतीय  पक्ष
 की  ओर  से  इस  आयोग  के  सह-अध्यक्ष  विदेश  मंत्री

 दोनों  सह-अध्यक्षों  ने संयुक्ल  आयोग  की  कार्यवाही  की  समीक्षा  उन्होंने

 आयोग  की  दूसरी  बैठक  जो  1995  में  नई  दिल्ली  में  होनी
 विचार-विमर्श  के  लिए  रखे  जाने  वाले  क्षेत्रों  का पता  लगाया  और  उनकी  प्राथमिकता
 भी  निर्धारित

 ह

 और  इस  बैठक  के  अंत  में  दोनों  सह-अध्यक्षों  द्वारा  एक  प्रोतोकोल
 सम्पन्न  किया  प्रोतोकोल  का  पाठ  संलग्न

 यह  यात्रा  दोनों  देशों  के  बीच  द्विपक्षीय  सम्बन्धों  को  और  आगे  बढ़ाने
 में  सफल  रही

 विवरण

 प्रौद्योगिकी  और  सांस्कृतिक  सहयोग  से  सम्बद्ध
 भारत-रूस  अच्तर-सरकारी  आयोग  के  सह-अध्यक्षों  की  बैठक  का  प्रोतोकोल

 रूसी  परिसंध  की  सरकार  के  उपाध्यक्ष  श्री  यौरी  एफ०  यारोव  की  5  से  6

 1995  तक  भारत  की  सरकारी  यात्रा  के  दौरान
 प्रौद्योगिकी  और  सांस्कृतिक  सहयोग  से  सम्बद्ध  भारत-रूस  अन्तर-सरकारी  आयोग

 के  भारतीय  पक्ष  की  ओर  से  सह  अध्यक्ष  भारत  के  विदेश  मंत्री  श्री  प्रणव  कुमार
 मुखर्जी  और  रूसी  पक्ष  की ओर  से  इस  आयोग  के  सह  अध्यक्ष  रूसी  परिसंघ  की
 सरकार  के  उपाध्यक्ष  श्री  यौरी  एफ०  यारोव  ने  बैठकें

 श्री  यौरी  एफ०  यारोव  ने  भारत  के  प्रधान  मंत्री  श्री  पी०वी०नरसिंह  राव  से

 भेंट  की  और  उद्योग  मंत्री  श्री  केਂ  विद्युत  राज्य  मंत्री  श्रीमती  उर्मिला

 बेन  पटेल  तथा  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  श्री  पी०  चिदंबरम  के  साथ  बैठकें

 इन  बैठकों  के  दौरान  दोनों  पक्षों  ने  द्विपक्षीय  सहयोग  की  वर्तमान  स्थिति  और

 इसे  आगे  बढ़ाने  की  संभावनाओं  पर  विचार-विमर्श

 दोनों  पक्षों  ने  इस  कात  पर  सन्तोष  व्यक्त  किया  कि  अधिकांश  मसलों  पर

 उनके  बीच  समझ्बूझ्ष  और  विचारों  की  समानता  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  कि

 यह  अन्तर-सरकारी  आयोग  विभिनन  क्षेत्रों  में  द्विपक्षीय  सहयोग  की  समीक्षा  और

 संवर्धन  करने  का  एक  प्रभावी  माध्यम  बन  गया  उन्होंने  दोनों  देशों  की  प्रगति

 के  हित  में  बहु-आयामी  सहयोग  विशेषकर
 शिक्षा  तथा  संस्कृति  के  क्षेत्रों  में विकसित  करने  की  अपनी  मंशा  की  पुनः  पुष्टि  की  ।

 दोनों  पक्षों  ने  दोहरे  कराधान  के  परिष्ठार  तथा  वायु  सेवाओं  से  संबद्ध  करारों

 तथा  भारत  में  नाभिकीय  विद्युत  संयंत्र  के  निर्माण  में  सहयोग  करने  के  संबंध  में

 सोवियत  संघ  और  भारत  के  बीच  20  1988  को  सम्पन्न  करार  क॑  अनुपूरक
 को  अन्तिम  रूप  देने  के  कार्य  को  शीघ्रतापूर्वक  करने  के  लिए  सहमति  व्यक्त  की

 उन्होंने  सोवियत  संध  की  आर्थिक  और  तकनीकी  सहायता  से  भारत  में  निर्मित

 परियोजनाओं  के  आधुनिकीकरण  के  संबंध  में  किसी  सहमति  पर  पहुंचने  के  उद्देश्य
 से  परस्पर  विचार-विमर्श  जारी  रखने  के  लिए  सहमति  व्यक्त  उन्होंने  भारत

 द्वारा  ऋण  की  अदायगी  का  उपयोग  संयुक्त  उद्यमों  में  निवेश  करने  से  सम्बद्ध  कगार
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 सैयार  करने  के  कार्य  को  शुरू  करने  के  लिए  भी  सहमति  व्यक्त  सह-अध्यक्षों
 की  बैठक  से  दौरान  द्विपक्षीय  सहयोग  से  संबद्ध  जिन  मसलों  पर  चर्चा  हुई  उन  पर
 प्रस्ताव  देने  के  लिए  दोनों  पक्ष  अपने-अपने  देशों  के  संबंधित  संगठनों  को  अनुदेश
 देंगे  ताकि  इस  अन्तर-सरकारी  आयोग के  दूसरे  सत्र  में  इन  मुद्दों  पर  निर्णय  लेने
 की  प्रक्रिया  को  सुविधाजनक  बनाया  जा

 दोनों  पक्ष  सितम्बर/अक्तुबर,  1995  में  दिल्‍ली  में  अन्तर-सरकारी  आयोग
 के  द्वितीय  सत्र  क ेआयोजन  के  लिए  सहमत  हुए  और  उन्होंने  उसके  लिए  निम्नलिखित

 कार्यसूची  का  अनुमोदन

 1.  द्विपक्षीय  सहयोग  की  वर्तमान  स्थिति  ।

 2.  कार्यदलों  द्वारा  किए  गए  कार्यों  की  .

 $.  भेषज  उप  दल  की

 4.  दिपक्षीय  सहग्रोम  की

 5.  अन्य

 नई  दिल्ली  में  6  1995  को  रूसी  और  अंग्रेजी  भाषाओं  में

 तौम-तीन  मूल  पाठों  में  सभी  पाठ  समान  रूप  से  प्रामाणिक

 भारत  के  विदेश  मंत्री  रूसी  परिसंघ  के  उप-प्रधान
 हथा  आधोग  के  सह-अध्यक्ष  ।  मंत्री  तथा  आयोग  के  सह-अध्यक्ष  ।

 श्री  रधि  राय  :  अध्यक्ष  जब  मैंने  इस  सवाल  का  नोटिस  दिया
 था  उसके  बाद  हमारे  देश  के  एक्सटर्नल  अफेयर्स  मिनिस्टर  रूस  जाकर  वहां  के  प्रधान
 मंत्री  और  विदेश  मंत्री  स ेबात  करके  आए  मैं  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं
 कि  सोवियत  यूनियन  के  डिसइन्टैगरेशन  के  बाद  लोगों  के  मन  में  शंका  थी  कि
 सोक्यित  यूनियन  के  जमाने  में  सोवियत  गवर्नमेंट  का  हिन्दुस्तान  के  बारे  में  जो
 परसैप्शन  कया  उसमें  कोई  परिवर्तन  हुआ  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  इसलिए
 जानना  चाहता  हूं  क्योंकि  वे  प्रधान  मंत्री  और  फॉरेन  मिनिस्टर  के  साथ  बात  करके
 कल  लौटे  मौजूदा  जो  परसैषशन्स  खासकर  कश्मीर  के  बारे  विदेश  मंत्री
 ने  उनके  साथ  बात  करने  के  बाद  कहा  है  कि  उनकी  प्रायरिटी  हिन्दुस्तान  के  साथ

 स्ट्रेटेजिक  पार्टनरशिप  की  वार्तालाप  के  दरम्यान  कया  वे  सैटिसफाइड  हैं  कि
 सोबियत  यूनियन  के  जम्मनें  में  जो  दृष्टि  वही  दृष्टि  अभी  रशियन  सरकार  की

 श्री  प्रणंव  भारत  के  प्रति  रूसी  परिसंघ  के  देशों  के  दृष्टिकोण
 के  सम्बन्ध  मै ंसमझता  हूं  कि  माननौय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  रूसी  परिसंघ

 के  स्थापित  होने  के  बाद  से  दोनों  देशों  के  बीच  उच्चस्तरीय  फ्रतिनिधि  मण्डलों  का

 कई  बार  आना  जाना  हो  चुका  1999  में  रूसी  राष्ट्रपति  बोरिस  येल्तिसिन

 ने  भारत  की  यात्रा  1994  में  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  पी०वी०  नरसिंह

 राव  मास्को  1994  में  रूसी  प्रधान  मंत्री  श्री  विक्टर  चेनोमिड्डिन  ने

 भारत का  दौरा  हमने  अन्तर्सरकारी  जिसे  भारत-रूस  संयुक्त  आयोग
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 के  नाम  से  जाना  जाता  है  की  स्थापना  भी  की  इसे  1994  में  स्थापित  किया
 गया  भारत-रूस  संयुक्त  आयोग  की  प्रथम  बैठक  पिछले  वर्ष  सितम्बर  में  हुई

 आयोग  की  दूसरी  बैठक  सम्भवतः  इस  वर्ष  सितम्बर-अक्टूबर  में

 वरिष्ठ  स्तर  पर  विचारों  के  आदान  प्रदान  से  तथा  उच्च  स्तर  पर

 प्रतिनिधिमंडल्ों  के आदान-ग्रदान  से  मैं  माननीय  सदस्य  को  आश्वासन  दे  सकता

 हूं  कि  हमारे  सम्बन्ध  और  मित्रता  रूस  से  बहुत  ही  प्रगाढ़  उनके  दृष्टिकोण  में

 कोई  परिवर्तन  नहीं  आया

 यहां  तक  कि  कश्मीर  के  सम्बन्ध  में  उन्होंने  अनेक  अवसरों  पर  स्पष्ट  रूप

 से  कहा  है  कि  यह  भारत-पाकिस्तान  के  बीच  द्विपक्षीय  समस्या  है  और  इसे  द्विपक्षीय
 वार्ता  के  द्वारा  हल  किया  जा  सकता  वे  कश्मीर  को  भारत  के  अभिन्न  अंग  के
 रूप  में  मान्यता  दे  चुके  किसी  तरह  से  भी  स्थिति  में  परिवर्तन  होने

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 सामरिक  भागीदारी  के  सम्बन्ध  में  वास्तविकता  यह  है  कि  जब  हम

 विदेश  नीति  का  निर्धारण  कर  रहे  थे  तो  उस  समय  रूस  के  राष्ट्रपपति  बोरिस  येल्तसिन
 ने  कहा  था  कि  उनके  भारत  के  साथ  विशेष  सामरिक  सम्बन्ध  जिसमें

 विज्ञान  तकनीकी  और  सांस्कृतिक  सम्बन्ध  शामिल  यह

 बहुआयामी  सम्बन्ध  एक  समय  था  जब  भारत  और  रूस  के  बीच  27-99  प्रतिशत
 व्यापार  हुआ  करता  था  जो  नब्बे  के  दशक  में  लगभग  समाप्त  हो  गया  था  लेकिन

 यह  व्यापार  अब  पुनः  बढ़  रहा  वास्तविकता  यह  है  कि  भारत-रूस  संयुक्त  आयोग
 की  बैठक  में  दोनों  अध्यक्षों  द्वारा  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  भारत  और  रूस
 के  बीच  व्यापार  की  1993-94  में  जो  2500  करोड़  रुपये  को  बढ़ाकर
 वर्ष  1995-96  तक  दुगुना  कर  दिया  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करते  हुए
 बड़ी  खुशी  हो  रही  है  कि  हम  1994-95  में  4100  करोड़  रुपये  तक  पहले  ही  पहुंच

 चुके  और  केवल  यह  ऋण  भुगतान  नियम  पर  ही  सम्भव  नहीं  था  बल्कि  मुक्त  विदेशी
 विनियम  पर  भी  था  और  यह  आशा  की  जाती  है  कि  वर्ष  1995-96  तक  जो  हमने

 लक्ष्य  निश्चित  किया  था  उसे  हम  प्राप्त  कर

 श्री  रवि  रायः  अध्यक्ष  मेरा  दूसरा  पूरक  सवाल  है  कि  कया  मंत्री  महोदय
 जी  की  वहां  के  नेताओं  के  खासकर  प्रधान  मंत्री  और  विदेश  मंत्री  के

 हिन्दुस्तान  जिस  तरह  से  अभी  सिक्योरिटी  काउंसिल  का  स्थाई  सदस्य  बनने के  लिए
 कोशिश  कर  रहा  उसके  बारे  में  बात  हुई  अगर  बात  हुई  थी  तो  इसका  क्‍या
 नतीजा

 श्री  प्रणव  यह  मामला  चर्चा  के  दौरान  लाया  और  जैसा  कि  उन्होंने
 निर्धारित  किया  किसी  भी  समय  यदि  सुरक्षा  परिषद  का  विस्तार  होता  है  तो
 सबसे  पहले  भारत  के  दावे  पर  विचार  किया

 श्री  हरि  किशोर  अध्यक्ष  पुराने  सोवियत  संघ  से  हमारे  देश  की

 सुरक्षा  के  संबंध  में  काफी  घनिष्ठ  संबंध  रहे  इसी  संबंध  के  तहत  क्रायोजेनिक

 इंजन  और  उसकी  टैक्नालाजी  के  ट्रांसफर  के  लिए  बात  तय  हुईं  बाद में  किसी

 विदेशी  राष्ट्र  के दबाव  में  रशियन  गणराज्य  उससे  मुकर  क्या  वर्तमान  यात्रा

 में  विदेश  मंत्री  जी  ने  इस  संबंध  में  कोई  चर्चा  की  उस  चर्चा  का  क्या  परिणाम

 क्योंकि  हाल  ही  में  समाचार-पत्रा  में  आया  है  कि  इंजन  हम  लोग  सप्लाई
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 करेंगे  लेकिन  टैक्नालाजी  ट्रांसफर  की  बात  हम  नहीं

 श्री  प्रणब  10  1998  को  भारतीय  अंतरिक्ष  अनुसंधान
 संगठन  और  ग्लावंकासमोस  के  बीच  अंतरिक्ष  क्षेत्र  में  पुराने  समझौते  के  स्थान  पर
 नया  समझौता  किया  गया  ।  उस  समझौते  के  अनुसार  पहला  इंजन  1996  की  अंतिम
 तिमाही  में  दिया  जायेगा  और  इसके  बाद  6-6  महीने  बाद  6  इंजन  और  दिए
 इसलिए  पुरानी  समस्या  जो  शुरूआत  में  हमारे  सामने  आई  उसका  अब  समाधान
 हो  गया

 श्री  राजबीर  नहीं  अध्यक्ष  टैक्नालोजी  की  बात

 झ०  कार्तिकेश्वर  हम  रूस  और  भारत  के  बीच  तमाम  द्विपक्षीय
 समझ्ौतों  का  स्वागत  करते  माननीय  मंत्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  कहा

 अध्यक्ष  मोहदयः  कृपया  इसे  मत  प्रश्न  पर

 डा०  कार्तिकिश्वर  संयुक्त  उद्यमों  में  निवेश  के  लिए  भारत  द्वारा  रूस
 को  ऋण  वापसी  की  उपयोगिता  के  संबंध  में  एक  समझौता  हुआ  मैं  यह  जानना

 चाहूंगा  कि  रूस  को  कुल  कितनी  रकम  वापस  की  जानी  है  और  क्या  रूस  का  भुगतान
 किए  जाने  वाले  समस्त  ऋण  का  संयुक्त  उद्यमों  में  उपयोग  किया

 श्री  प्रणव  पूरी  रकम  संयुक्त  उद्यम  में  नहीं  उपयोग  की  जा
 सकती  क्योंकि  पुनर्भुगतान  का  एक  मुख्य  उद्देश्य  है  रूस  में  अपने  निर्यात  को  बढ़ाना  ।
 इसीलिए  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  नगदी  में  भुगतान  करने  के  बजाय  हम  इसे

 वस्तुओं  में  भुगतान  करेंगे  अर्थात  ऐसे  माल  के  रूप  में  भुगतान  करेंगे  जो उस  समय
 की  आयात  निर्यात  नीति  यही  आधार  इसीलिए  सम्पूर्ण  शशि  उस  ऋण
 से  नहीं  ली  जा  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  था  कि  उसका  एक  हिस्सा  भारत
 और  रूस  में  निवेश  में  उपयोग  किया  कुछ  क्षेत्रों  की पहचान  की  गई  है
 जिनका  मैंने  अपने  वक्तव्य  में  उल्लेख  किया  जब  उप  प्रधान  श्री  यौरी
 एफ०  यारोव  भारत  आए  थे  तो  उन्होंने  निवेश  के  लिए  कुछ  क्षेत्रों  की पहचान  की

 हमने  भी  कुछ  क्षेत्रों  की  पहचान  की  है  किन्तु  उनकी  निश्चित  मात्रा  उन
 परियोजनाओं  की  संख्या  पर  निर्भर  करेगी  जिन्हें  हम  ले  रहे  हैं  तथा  इन  परियोजनाओं
 को  लागू  करने  में  जो  कुल  राशि

 श्री  राम  जहां  तक  द्विपक्षीय  सहयोग  का  सम्बन्ध  यह
 विभिनन  क्षेत्रों  में  है  जैसे  तकनीकी  शिक्षा  और  संस्कृति
 और  यह  भी  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इसे  जारी  रखा

 जह्मं  तक  व्यापार  का  सम्बन्ध  मंत्री  महोदय  पहले  ही  व्यापार  के  बारे  में
 स्पष्ट  कर  चुके  मैं  जीवन  के  अन्य  क्षेत्रों  के  बारे  में  जानना  चाहता  ऐसी
 कौन  सी  परियोजनाएं  हैं  जिनमें  सहयोग  जारी

 श्री  प्रणव  यह  वे  क्षेत्र  हैं जहां  भारत  और  रूस  के  बीच  सहयोग

 आयोग  एक  तरह  की  छतरी  संस्था  है  जिसके  अन्तर्गत  बहुत
 से  कार्यदल  और  उपकायंदल  कार्य  करते  नौ  कार्बदल  हैं  और  उन  नौ  कार्यदलों
 के  अन्तर्गत  आठ  उप  कार्य  दल  संयुक्त  आयोग  की  बैठक से  पूर्व  दोनों  अध्यक्ष
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 यह  समीक्षा  करेंगे  कि  विभिन्‍न  कार्यदलों  द्वारा  क्या  प्रगति  की  गई  और  यदि
 कोई  कमी  रह  गई  है  अथवा  किसी  कार्यदल  के  कार्यकरण  की  ओर  कोई  खास  विशेष
 ध्यान  दिया  जाना  है  तो  वे  निवेश  इसके  बाद  अन्तंसरकारी  आयोग  की  बैठक
 में  इन  क्षेत्रों  का पहचान  की  जाती  है  और  समीक्षा  की  जाती  है  तत्पश्वात  जो  भी
 आवश्यक  अनुदेश  या  दिशा  निर्देश  दिए  जाने  दिए  जाते

 बहुत  से  क्षेत्रों  में  हमें  सहयोग  मिल  रहा  रक्षा  का  ही  उदाहरण  लीजिए
 यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  है  पिछले  दिसम्बर  में  रूसी  प्रधान  मंत्री  श्री  विक्टर
 चेनोमिदिन  की  नयी  दिल्ली  यात्रा  के  दौरान  पुर्जे  आदि  खरीदने  के  लिए
 एक  पांच  वर्षीय  समझौता  वर्ष  2000  तक  किया  बया  था  और  इसके  अलावा  हम

 संयुक्त  उद्यम  में  उत्पादन  में  भागीदारी  करेंगे  जहां  पर  सभी  रूसी  एयरक्राफुट  का
 उत्पादन  होगा  जिनका  केवल  भारत  में  ही  नहीं  बल्कि  तृतीय  विश्व  के  देशों  में  भी
 उपयोग  किया  400  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  एक  समझौते  ज्ञापन  पर
 हस्ताक्षर  किया  गया  400  मिलियन  अमरीकी  डालर  की  पूंजी  के  साथ  एक

 संयुक्त  कम्पनी  पंजीकृत  की  गई  इसमें  कई  गुणा  की  वृद्धि  की  जा  सकती
 सम्माननीय  सदस्यों  को  मालूम  है  कि  बहुत से  क्षेत्रों  मे ंहमारे  बहु-आयामी  सम्बन्ध

 हम  इन  सब  बातों  का  पता  लगा  हहे

 उत्पादन  बढ़ाने  संबंधी  योजना

 #104,  श्री  राजेन्द्र  अम्निहोत्रीः  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  ने  इस्पात  का  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  कर्मचारियों  को  प्रेरित
 करने  के  लिए  एक  नई  योजना  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या

 इस  संबंध  में  कब  तक  अंतिम  निर्णय  लिये  जाने  की  संभावना  आर

 इस  योजना  को  कब  तक  कार्यान्यित  किये  जाने  की  संम्भावना

 इस्पात  संग्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोध  मोहन  से  सरकार

 के  साथ  समझौता  ज्ञापन  करने  वाले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  वेतन  संशोधन
 को  अंतिम  रूप  देने  और  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपनी  प्रोत्साहन  योजनाएं  तैयार

 करने  के  लिये  शक्तियां  प्रत्यायोजित  की  गई  इस्पात  उधोग  संबंधी  राष्ट्रीय  संयुक्त
 समिति  18-5-1985  को  हस्ताक्षरित  वेतन  समझौते  क॑  एक
 भाग  के  रूप  में  इस  बात  से  सहमत  है  कि  एक  कंपनी  आधारित  निष्पादन  से  जुड़ी
 लाभ  योजना  शुरू  की  जाये  ताकि  कर्मथारी  उत्पादन

 उत्पादकक्ष  और  लाभदायकता  में  सुधार  करने  के  लिये  अधिकतम  प्रयास  करने  के

 लिये  प्रोत्साहित  हो  तदनुसार  प्राचलों  जैसे  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  सकल

 ऊर्जा  उत्पादकता  आदि  के  आधार  पर  एक  योजना  तैयार  करने  का

 निर्णय  लिया  योजना  का  विवरण  तैयार  किया  जा  रहा  है  और

 एन०जे०सी०एस०  द्वारा  इसे  अंतिम  रूप  दिये  जाने  क॑  बाद  हसे  कार्यान्यित  किया

 श्री  राजेल्द  श्रीमान  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  इस  नई  स्कीम  के  अंतर्गत  कर्मचारियों  को किस-किस  स्तर  से  लाभ

 दिये  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  क्‍या  इसमें  आर्थिक  लाभ  भी  शामिल
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 श्री  संतोध  मोहन  देवः  जैसा  कि  मैंने  अपने  उत्तर  में  कहा  इसका  निर्णय
 तीन  आधारभूत  बातों  पर  किया

 ब्यौरा  के  संबंध  मैं  यहां  यह  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  कि  मेरे  पास  एक
 लम्बी  सूची  मैं  केवल  इसकी  कुछ  मुख्य  बातें  को  पढ़ता  यह  योजना  कम्पनी
 के  सभी  नियमित  कामगारों  पर  लागू  प्रस्तावित  योजना  के  तीन  आयाम  हैं
 अर्थात  बिक्री  योग्य  इस्पात  उत्पादन  का  समझौता  ज्ञापन  सकल  मार्जिन  का
 समझौता  ज्ञापन  तथा  कुल  ऊर्जा  खपत  का  समझौता  ज्ञापन  जिन
 कर्मचारियों  को  लाभ  होगा  उनकी  कुल  संख्या  1,  61,  295  होगी  ।  लगभग  22  करोड़
 रुपये  वार्षिक  धनराशि  की  आवश्यकता

 एक  स्लेब  भी  यह  न्यूनतम  75  रुपये  से  लेकर  अधिकतम  145  रुपये

 श्री  रोजेन्द्र  अग्निषोत्रीः  मेरा  दूसरा  सवाल  माननीय  मंत्री  उसको  आप
 जरा  स्पष्ट  करके  मैं  आपसे  यह  पूछना  चाहता  हूँ  कि  इस  स्कीम  का  अंतिम
 रूप  कब  तैयार  हो  जायेगा  और  कब  तक  उसके  लागू  किये  जाने  की  आशा
 क्या  इस  विषय  में  कर्मचारियों  और  उसके  संघों  से  बातचीत  की  गई  है  या  आप
 करने  की  कोई  तिथि  बताने  की  कृपा

 श्री  संतोष  मोहन  देवः  किए  गए  समझीते  के  अनुसार  बाहरी
 समय-सीमा  तीन  माष्ठ  के  अन्दर  मेरे  विचार  से  इस  माह  के  अन्दर
 इसे  अंतिम  रूप  दिया  जा  सकता  विस्तृत  चर्चा  चल  रही  इंडियन  आयरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनी  तथा  विश्वैशरैया  इस्पात  संयंत्र  को  छोड़कर  इस्पात  संयंत्रों  के
 सभी  कर्मचारियों  के  उसमें  प्रतिनिधि  हैं  ।  सीटू  और  अन्य  संगठनों  के  प्रतिनिधी
 उस  समिति  में  ह ैऔर  उन  सभी  ने  इस  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  अब  ब्यौरा
 तैयार  किया  जा  रह्म  है  और  एक  माह  के  अन्दर  यह  किया  जा  सकता

 मैंने  अपने  पूर्व  उत्तर  में  एक  गलती  की  धनराशि  75  रुपये
 से  145  रुपये  तक  होनी

 श्री  राजेन्द्र  आप  कब  तक  लागू

 श्री  संतोष  मोहन  देवः  एक  माह  के  भीतर  इसे  लागू  किया  जा  सकता
 इसे  भूतलक्षी  प्रभाव  से

 लागू  किया

 विधुत  की  कमी

 न

 #105.  श्री  बसुदेव
 श्री  प्रमंधेश

 '
 क्‍या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  12  1995  के  में

 रिपोर्ट  फोरकास्टस  पावर  क्राइसिसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 दिलाया  गया
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 क्या  इस  बारे  में  आर्थिक  मामलों  सम्बन्धी  मंश्रिमण्डलीय  समिति  द्वारा
 विचार-विमर्श  किया  गया  है  और  यदि  तो  इसका  कया  परिणाम  और

 सरकार  का  विचार  देश  में  विध्ुत  की  सम्भावित  कमी  को  पूरा  करने
 के  लिए  कया  ठोस  कदम  उठाने  का

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिशा  :  से
 विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 विवरण

 जी  दिल्ली  में  देश  में  ब्लैक  आउट  के  संबंध  में  कोई  गुप्त
 रिपोर्ट  नहीं  आई

 जी  महोदय  ।

 विद्युत  की  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  अन्तर  को  कम  करने  के  लिए  देश
 में  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  के  लिए  कई  उपाय  किये  जा  रहें  हैं  जिनमें  नई
 उत्पादन  क्षमता  की  स्थापना  में  तेजी  अल्पकालिक  उत्पादन  परियोजनाओं  का

 विधमान  विधुत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  संप्रेषण  और  वितरण

 में  क्षति  को कम  बेहतर  मांग  प्रबन्धक  और  ऊर्जा  संरक्षण  उपायों  को  लागू
 अधिशेष  ऊर्जा  वाले  क्षेत्रों  से कमी  वाले  क्षेत्रों  मे ंइसके  अन्तरण  की  व्यवस्था

 करना  और  विधुत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के निवेश  को  बढ़ाया  देना  शामिल

 श्री  बमुदेब  आचार्यः  मेरा  प्रश्न  यह  था  कि  क्‍या  विद्युत  मंत्रालय  ने

 पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  में  देश  को  जो  विद्युत  संकट  का  सामना  करना

 पड़ेगा  उसके  संबंध  में  कोई  रिपोर्ट  तैयार  करके  प्रधान  मंत्री  को  प्रस्तुत  की  है  ।
 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  29.7  मेगा  वाट  क्षमता  बढ़ाने  की अभिकल्पना
 की  गई  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंतिम  वर्ष  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच

 क्या  अन्तर  *

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  पटेलः  मेरे  पास  वर्ष  1994-95  के  आंकड़े

 हमें  3,  52,  260  रु०  मिलियन  यूनिटों  की आवश्यकता  है  और  3,  27,  281  मिलियन

 यूनिटें  उपलब्ध  इसमें  7.1  प्रतिशत  की  कमी  सर्वाधिक  मांग  के  अथ्थों  में

 हमारी  आवश्यकता  57,  530  मेगावाट  ह ैऔ#निवल  उपलब्धता  48,  066  मेगावाट

 इसमें  16.5  प्रतिशत  की  कमी  अतः  स्थिति  इतनी  अधिक  खराब  नहीं  है
 जितनी  आप  सोचते  हैं

 श्री  बसुदेव  मैंने  यह  पूछा  है  कि  इसमें  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  अन्त  में  कितना  अन्तर  होगा

 अध्कक्ष  महोदयः  आंकड़े  आपको  बाद  में  दिए  कृपया  आंकड़ों  पर

 झगड़ा  न

 श्री  बसुदेव  आचार्यः  वह  आंकड़े  दे  रही  हैं

 अध्यक्ष  यदि  उनके  पास  आंकड़े  तो  वे  द ेसकती  यदि
 पास  आंकड़े  नहीं  तो  वे  बाद  में  भेज  सकती

 श्री  बसुदेब  उनके  पास  आंकड़े  होने  आपने  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  में  क्या  अभिकल्पना  की

 विधुत  मंत्री  मैं  सम्मानपूर्वक  यह  बताना

 चाहता  हैँ  कि  यह  इन  प्रश्न  के  क्षेत्र  से  बिल्कुल  बाहर

 यदि  आप  मौटेतौर  पर  आंकड़े  चाहते  तो  मैं  वह  आपको  दे  सकता
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 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  यह  आंकलन  किया  था  कि  देश  में  आवश्यकताओं
 को  पूरा  करने  के  लिए  कुल  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  न्यूनतम  वृद्धि  उत्पादन

 क्षमता  42000  मेगावाट  होनी  चाहिए  |  संसाधनों  की  कमी  के  कारण  इसे  कम  करके

 30657  किया  गया  यह  पाया  गया  कि  सीमित  आबंटन  को  देखते  आठवीं
 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  यह  20527  मेगावाट  से  अधिक  नहीं  हो  सकती
 और  इसलिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  आवश्यकता  और  सर्वाधिक
 आवश्यकता  अर्थों  में  यह  कमी  योजना  के  प्रारम्भ  की  अपेक्षा  काफी  अधिक

 श्री  बसुदेव  तब  तो  भारत  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 अन्त  में  विद्युत  संकर  का  सामना  यदि  ऐसा  तो  कया  विद्युत  मंत्रालय
 ने  कोई  रिपोर्ट  तैयार  करके  प्रधान  मंत्री  को  भेजी  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि
 क्या  विद्युत  मंत्रालय  ने  उस  रिपोर्ट  में  यह अभिकल्पना  की  है  कि  देश  आठवीं  पंचवर्षीय
 योजना  के  अन्त  में  एक  गंभीर  विद्युत  संकट  का  सामना

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  अब  मेरे  पास  आंकड़े  यह  कमी  21,272
 इसका  अर्थ  28.9  की  कमी  और  सर्वाधिक  आवश्यकता  में  यह

 61.200  होगी  अर्थात्‌  14.7  की

 अध्यक्ष  महोदयः  यह  क्‍या  किसके

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  और  इमने  इसके  लिए  योजना  बनाई  अतः
 हम  स्थिति  से  अवगत  हैं  और  हम  विभाग  में  तदनुसार  योजना  बना  रहे  हैं  और
 वित्तीय  दबावों  के  हम  उतना  उत्पादन  नहीं  कर  सके  जितना  हम  चाहते
 इसलिए  निजीकरण  की  नीति  के  हम  देश  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  कर

 श्री  बसुदेव  उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया

 श्री  सैफुद्दीन  चौपरीः  अगला  प्रश्न  भी  महत्वपूर्ण

 श्री  चन्द्रजीत  यादवः  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 अध्यक्ष  महोदयः  ठीक  लेकिन  पूरक  प्रश्न  भी  उतना  ही  महत्वपूर्ण  होना

 श्री  प्रम्येश  मुखर्जीः  अध्यक्ष  आपका  मैंने  इस  सदन  में
 पिछले  बजट  सन्न  के  दौरान  1995  में  दोपहर  में  अंधेरा  देखा

 श्री  बसुदेव  आज  हमारे  वी०  पी०  हाऊस  में  अधानक  अंधेरा
 हो  गया

 श्री  प्रमयेश  बिजली  संकट  की  दशा  के  बारे  में  हमें  जानकारी
 मेरे  पास  मेरे  हाथ  में  विवरण  लेकिन  मैं  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदयः  कृपया  प्रश्न  पर  समय  सीमित

 श्री  प्रम्येश  मैं  स्थिति  को  समझ  सकता  हूँ  कि  पूरा  देश  को  प्रतिदिन
 चार  घंटे  घरेलू  बिजली  की  कटीती  का  सामना  करना  पड़  रहा  दिल्ली  को  भी
 यह  स्थिति  झेलनी  पड़  रही  सरकार  द्वारा  नई  मांगों  और  स्थिति  की  चुनौतियों
 का  सामना  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 अध्यक्ष  महोदयः  वे  लिखित  उत्तर  में  सूचीबद्ध  किए  गये

 श्री  प्रमयेश  जी  यह  नहीं  दिया  गया

 अध्यक्ष  महोदवः  कृपया  आप  इसे

 श्री  प्रमवेश  मेरे  प्रश्न  का  दूसरा  भाग  है
 -

 मैं  एनरॉन  स्थिति
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 या  एनरॉन  घटना  में  नहीं  जाना  चाहता  हूँ  कि  एनरॉन  घटना  से  उत्पन्न  स्थिति  से
 निपटने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निजी  पार्टियों  द्वारा  बिजली  के  उत्पादन  के  बारे  में

 राष्ट्रीय  हित  की  सुरक्षा  के लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहें

 श्रीमती  उर्भिला  सी०  पटेलः  अब  मैं  समझती  हूँ  कि  यह  इस  प्रश्न  के  विषय

 क्षेत्र  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  यदि  राज्य  निजी  बिजली  परियोजनाएं  नहीं  चाहते

 हैं  तो  यह  तय  करना  राज्यों  की  इच्छा

 श्री  चक्रजीत  याददः  मंत्री  महोदय  ने  स्वयं  ही  आंकड़े  दिए  हैं  कि  संसाधनों
 की  कमी  के  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  तक  देश  की  आवश्यकता
 के  अनुसार  जो  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  था  वह  प्रायः  50  प्रतिशत  तक  कम  कर

 दिया  गया  सरकार  आवश्यकताओं  को  कैसे  पूरा  करने  जा  रही  है  जबकि  एक
 तरफ  तो  हम  तीव्रता  विकास  जैसे  नई  आधारभूत  संरचनाओं  के  निमार्ण  की  बात
 कर  रहे  हैं  ओर  दूसरी  तरफ  लक्ष्य  को  प्रायः  50  तक  कम  कर  दिया  गया

 सरकार  कैसे  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  की  योजना  कर  रही  सरकार

 क्या  कदम  उठा  रही

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  पटेलः  मैंने  उत्तर  दिया  था  कि  निजीकरण  की  नीति
 ने  हमारी  काफी  मदद  की  है  ओर  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  से  हम  कम  खर्चे  से

 मांग  पूरा  करने  में  समर्थ

 श्री  चन्द्रजीत  यादबः  ऐसा  नहीं  हो  सकता  मैं  आपका  अनुग्रह
 इसका  केवल  सीधा  सा  उत्तर  नहीं  हो  सकता  है  कि  हम  निजी  क्षेत्र  को

 आमंत्रित  करेंगे  और  वे  इस  कमी  को  पूरा  आपके  पास  निजी  क्षेत्र  से  कोई
 जेस  प्रस्ताव  है  या आप  इस  सभा  और  देश  को  आश्वस्त  कर  सकते  हैं  कि  जहां
 तक  महत्वपूर्ण  विद्युत  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  ह ैआप  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत

 तक  देश  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  समर्थ

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  हमें  निजी  पार्टियों  से  20३  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए
 हैं  और  उसमें  से  128  समझौता  ज्ञापनों  पर  हस्ताक्षर  हो  गए  हैं  और  उन  पर  विभिन्‍न

 स्तरों  पर  विधार  चल  रहा  उसमें  से  लगभग  60  से  63  पाइपलाइन  के  हैं  और

 उचित  विचार-विमर्श  के  बाद  उन्हें  अंतिम  रूप  दे  दिया

 भ्री  राजबीर  सिंहः  अध्यक्ष  आज  यह  तीसरा  प्रश्न  विद्युत  संकट  के  बारे

 में  मैं  माननीय  मंत्री  जी  स ेआपके  माध्यम  से  एक  स्पेसिफिक  सवाल  यह  पूछना
 चाहता  हूँ  कि  इस  भयंकर  विद्युत  संकट  में  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  सम्‌  1992
 में  कुछ  निजी  कम्पनियों  को  लाइसेंस  देने  की  बात  की  थी  और  वर्तमान  मंत्री  जी
 ने  भी  मंत्रालय  को  पत्र  लिखा  है  तो  प्राइवेट  सैक्टर  में  जो  विद्युत  योजना  बनने  वाली
 थी  उन  पर  सरकार  ने  अब  तक  क्या  फैसला  किया  वह  विध्युत  संकट  से  कैसे
 निपट

 अध्यक्ष  महोद्ययः  यह  बहुत  अधिक  विशिष्ट  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 श्री  ए०  यह  तथ्य  कि  पूरे  देश  में  बिजली  की  भयंकर  कमी  स्वीकार
 कर  लिया  गया  केरल  एक  ऐसा  राज्य  है  और  प्रश्न  सं०  105  के  उत्तर  से  भी

 यह  स्पष्ट  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  से  परियोजनाओं  की  संख्या  जान  सकता

 जो  कई  वर्षों  स ेकिसी  न  किसी  कारण  से  लम्बित  पड़ी  कोई  उचित  तालमेल

 नहीं  क्‍या  मैं  माननीय  मंत्री  स ेजान  सकता  हूँ  कि  आठवीं  योजना  में  प्रस्तावित

 स्थापित  क्षमता  की  कमी  को  ध्यान  में  रखते  कया  मंत्रालय  अन्य  सभी  विभागों
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 के  साथ  तालमेल  करेगा  और  अंतिम  निर्णय  लेगा  ताकि  राम्य  तापविधुत  या  हीजल

 जैसे  अन्य  क्षेत्रों  पर  निर्भर  रह

 अध्यक्ष  महोदवः  भ्री  विरेन्द्र

 श्री  ए०  बार्ल्तः  ...

 अध्यक्ष  महरोदयः  कृपया  प्रश्न  का  विषय  क्षेत्र  समझें  और  ऐसे  पूरक  प्रश्न

 पूछें  जो  प्रश्न  से  सम्बंधित  अन्यया  आप  सभा  का  समय  बर्बाद  कर  रहे

 श्री  ए०  चार्ल्तः  कई  परियोजनाएं  लम्बित

 अध्यक्ष  महोदयः  अनुमति  नहीं  दी  जाती  कृपया  अब  अपना  स्थान  ग्रहण

 श्री  बीरेन्द्र  सिंहः  अध्यक्ष  सरकार  ने  एक  उत्तर  यह  दिया  कि  वित्त
 की  कमी  के  कारण  परियोजनाओं  का  निर्माण  नहीं  हो  पा  रह्म  है  और  दूसरी  तरफ
 बिजली  की  आवश्यकता  रोज-रोज  बढ़ती  जा  रही  मैं  आपके  माध्यम  से  सरकार
 से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  एशिया  का  सबसे  बड़ा  पावर  कॉम्पलेक्स  सिघरीली  क्षेत्र
 है  जहां  रिहंद  विंध्याचल  और  सिघौली  थर्मल  पावर  बनाए  जाते  वहां  और  भी
 पावर  प्रोजेक्ट  सर्वे  हुए  जहां  बिजली  और  पानी  भी  है  और  यहां  कम  खर्चे  में
 बिजली  बनाई  जा  सकती  मैं  आपके  माध्यम  से  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ
 कि  बिजली  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  वहां  जो  प्रोजेक्ट  सर्वे  हुए
 हैं  उनका  निर्माण  कब  होमा  या  जिन  प्रोजेक्ट  का  एक्सटेंशन  करना  है  जैसे  रिहंद
 या  विंध्याचल  का  करमा  है  तो  उन  आवश्यकताओं  को  कम  खर्चे  में  कैसे  पूरा  किया
 जा  सकता

 अध्यक्ष  मह्पेदयः  अनुमति  नहीं  दी  जाती  श्री  अर्जुन

 श्री  अर्जुन  सिंहः  माननीय  मंत्री  ने अनेक  समझौता  ज्ञापनों  की  बात  की  है
 जिन  पर  हस्ताक्षर  हो  गए  हैं  और  किसी  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  करना  एक
 प्रकार  की  आश्ञा  दिलाता  है  कि  इस  बारे  में  कार्यवाही  की  जायेगी  जिससे  बिजली
 की  कमी  दूर  की  जा

 कया  मैं  यह  सही-सही  जान  सकता  हूँ  कि  किसी  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर
 होने  और  तत्पश्चात्‌  संयंत्र  को  स्थापित  करने  के  बीच  आमतौर  पर  कितना  समय
 लग  जाता  हमारा  अनुभव  है  कि  कोई  समझौता  ज्ञापन  एक  समझीता
 ज्ञापन  यह  अनिश्चितता  का  ज्ञापन  हो  जाता

 क्या  माननीय  मंत्री  हमें  आश्वासन  दे  सकते  हैं  कि  समझौता  ज्ञापन  जिन
 पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  उन्हें  वास्तव  में  व्यवहार  में  भी  लाया

 श्रीमती  उर्मिखा  सी०  समय-सीमा  निर्धारित  करना  मुश्किल

 श्री  अर्जुन  इसका  तात्पर्य  अनिश्चितता

 बीमती  उर्मिला  सी०  क्योंकि  स्वयं  समझौता  ज्ञापन  का  अभिप्राय  ही

 किसी  विद्युत  परियोजना  का  राज्य  और  सम्बन्धित  पक्ष  के  बीच  हस्ताक्षर  होना
 .

 परियोजना
 सक

 तत्पश्वात्‌  उन्हें  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  होती  उन्हें  परियोजना  रिपोर्ट

 7  1995  लिखित  2०

 प्रस्तत  करने  में  समय  लगता  लगभग  17  सांविधिक  और  असांविधिक  एजेंसियां

 हैं  जैसे  वन  और  उनसे  मंजूरी  प्राप्त  करने  में  समय  लगता  इस  प्रकार

 प्रक्रिया  से  गुजरने  में  आमतौर  पर  चार  से  पांच  वर्षों
 का

 समय  लग  जाता

 है

 श्री  तैफुद्दीन  चौधरीः  यह  क्‍या

 श्रीमती  उर्मिला  सी०  आज  विदेशों  में  भी  इन  प्रक्रियाओं  से  गुजरना
 आम  बात  विकसित  देशों  जैसे  यूरोपीय  देशों  या  अमेरिका  या  जापान  में  भी

 इसमें  इतना  ही  समय  लग  जाता  यह  नहीं  है  कि  भारत  विलम्ब  करने  की  चालें
 अपना  रहा  यह  गलत  धारणा  है  और  इसे  रोका  जाना  विपक्ष
 की  तरफ  से  हमारी  आलोचनाएं  हो  सकती

 श्री  डी०  बेंकटेशबर  राबः  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  हाल  ही  में  खुली  निविदाएं
 आमंत्रित  की

 अध्यक्ष  महोदयः  मैं  राज्य  से  सम्बंधित  इस  तरह  के  प्रश्नों  की  अनुमति
 नहीं  दे  रहा

 श्री  डी०  बेंकटेश्बर  राबः  यह  खुली  निविदाओं  के  बारे  में

 अध्यक्ष  महोदयः  ऐसी  छोटी-छोटी  बातों  से  एक  महत्वपूर्ण  प्रश्न  को  महत्व
 नहीं  दिया  जा  रहा  यदि  समझीता  ज्ञापन  पांच  वर्षों  के  समय  में  पूरे  नहीं  होने
 जा  रहे  हैं  तो आप  आवश्यकता  को  पूरा  कैसे

 श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राबः  राज्य  सरकार  द्वारा  काफी  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा

 एक  सौ  पच्चीस  आवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  मैं  जानना  चाहता  हूँ
 कि  क्या  सरकार  पूरे  देश  में  यही  नीति  अपनाने  जा  रही

 प्रश्नों  के लिखित  उत्तर

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता

 *103.  श्रीमती  महेन्द्र  कुमारी  :  कया  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 3  1995  तक  विधुत  की  कितनी  आवश्यकता

 $।  1995  तक  विद्युत  परियोजनाओं  की  राज्यवार  अधिष्ठापित
 क्षमता  कितनी

 प्रस्येक  राज्य  को  राज्य  में  ही  स्थित  विद्युत  संयंत्रों  स ेकुल  कितनी  विद्युत
 उपलब्ध  कराई  जा  रही  है  और  अन्य  राज्यों  में  स्थित  विद्युत  संयंत्रों  से  राज्यवार
 कितनी  विद्युत  सप्लाई  की  जा  रही

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बिद्युत  उत्पादन  का  राज्यवार  कितना

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 प्रत्येक  राज्य की  समूची  आवश्यकता  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए



 21.  लिखित  उत्तर

 जा  रहें  हैं  और  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  समय-सीमा  निर्धारित  की

 गई  है  ?

 विद्युत  मंत्री  एन०के०पी०  :  वर्ष  1994-95  के  देश

 में  विधुत  की  आवश्यकता  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया

 51.5.95  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  राज्यवार  अधिष्ठापित  क्षमता
 का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण-॥  में  दिया  गया

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  ऊर्जा  उत्पादन  का  राज्यवार  ब्यौरा  और  वर्ष

 1994-95  के  दौरान  विद्युत  के  अंतःक्षेत्रीय  अंतरण  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न
 विवरण-॥॥  में  दिया  गया

 आठवीं  योजना  के  दौरान  देश  में  विद्युत  की  क्षमता  में  20729.7  मेगावाट

 अभिवृद्धि  करने  की  परिकल्पना  की  गई  क्षमता  अभिवृद्धि  का  राज्वार  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण-४  में  दिया  गया

 विद्युत  की  मांग  और  उपलब्धता  के  बीच  के  अंतर  को  समाप्त  करने
 के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  किए  जा  रहे  विभिन्‍न  उपायों  में  ये  शामिल  नई

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  अल्पावधि  वाली  परियोजनाओं  का
 क्रियान्वयन  वर्तमान  विद्युत  केन्द्रों  के  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  पारेषण
 एवं  वितरण  हानियों  में  कमी  बेहतर  मांग  प्रबंध  और  ऊर्जा  संवर्धन  उपाय

 अधिशेष  ऊर्जा  वाले  क्षेत्रों  स ेकम  ऊर्जा  काले  क्षेत्रों  में  ऊर्जा  का  अंतरण
 करना  और  विधुत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  निवेश  को  प्रोत्साहन

 प्रत्येक  राज्य  में  विध्ुत  की  समग्र  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  लक्ष्यों
 की  प्राप्ति  हेतु  निर्धारित  समय-सूंची  उपलब्ध  नहीं  है  और  यह  प्राप्त  की  जा  रही

 कर्ण  1994-95  के  दौरान  कास्तविक  विद्युत  आवश्यकता

 आंकड़े  मि०यू०  निबल

 ...  क्षेत्र/राज्य/प्रणाली..

 _
 आवश्यकता

 2

 उत्तरी  क्षेत्र

 चंडीगद  729

 दिल्ली  12205

 हरियाणा  11695

 हिमाचल  प्रदेश  1842

 जम्मू  व  कश्मीर  4045

 पंजाय  20055

 राजस्थान  17000

 उत्तर  प्रदेश  $7195

 जोड़  104746

 16  1917

 l  १

 पश्विमी  क्षेत्र

 गुजरात  81985

 मध्य  प्रदेश  27840

 महाराष्ट्र  49525

 गोवा  965

 जोड़  110315

 दक्िणी  क्षेत्

 आंध्र  प्रदेश  $1245

 कर्नाटक  25280

 करल  8902

 तमिलनाडु  29570

 जोड़  शक

 पूर्वी

 बिहार  9410

 डीवीसी  7970

 उड़ीसा
 9420

 पश्चिम  बंगाल  13540

 जोड़  40540

 उ०-पूर्वी  क्षेत्र

 आख्ध्र  प्रदेश  157.5

 असम  2437.1

 मणिपुर  387.2

 मेघालय  $42.8

 मिजोरम  139.5

 नागालैण्ड  136.7

 त्रिपुरा  311.2

 जोड़  $862.0

 352260



 लिखित  उत्तर  24 १३.  लिखित  उत्तर  7  1995

 31.5.95  की  स्थिति  के  अनुसार  विद्युत  रत्यादन  संयंत्र  की  अधिष्ठापित  क्षमता  का  राज्यबार  ब्यौरा

 क्षेत्र/राज्य/संघ  शासित  अधिष्ठापित  क्षमता  जोड़

 eee  जबज्ज  लणछ  व्यय  हा
 1  2

 53  4
 5  6

 उत्तरी

 1...  हरियाणा  885.90  896.42  0.00 -  1780.32

 2...  हिमाचल  प्रदेश  273.57  0.15  0.00  275.70

 53,  जम्मू  एवं  कश्मीर  180.31  181.78  0.00  $62,07

 4,  पंजाब  1798.94  1710.00  0.00  8508.94

 5...  राजस्थान  967.58  978.80  0.00  1945.58

 6...  उत्तर  प्रदेश  1504.55  4570.19  9-00  6074.74

 7...  चण्डीगढ़  0.00  2.00  0.00  2.00

 8...  दिल्‍ली  0.00  585.60  0.00  585.60

 9...  केन्द्रीय  क्षेत्र  1580.00  "6862.00  895.00  9287.00

 जोड़  7188.85.  .  _15786.10  895.00  28819.98

 पश्चिमी
 ेेेै/).४ई")भ-ूिैमज)ै््/ः

 1  गोवा  0.05  0.11  0.00  0.%

 2...  गुजरात  427.00  4511.47  0.00  4958.47

 3...  मध्य  प्रदेश  845.86  $017.50  0.00  5863.36

 4...  महाराष्ट्र  1740.22  6247.00  0.00  9987.22

 5...  दादर  एवं  नगर  हवेली  0.00  0.00  0.00  0.00

 6...  दमन  और  दीव  0.00  0.00  0.00  0.00

 7...  केन्द्रीय  क्षेत्र  0.00  4652.00  860.00  5512.00

 जोड़  $013.18  '20428.08  860.00  24301.21

 दसिणी
 |

 आन्ध्र  प्रदेश  2655.94  2551.50  0.00  5207.44

 2.  कर्नाटक  2409.55  967.92  0.00  $377.47

 3...  केरल  1491.50  0.00  0.00  1491.50

 4...  तमिलनाडु  1947.70  2789.55  0.00  4737.05

 5...  पाण्डिचेरी  0.00  0.0०  0.00  0.00

 6...  केन्द्रीय  क्षेत्र  0.00  4170.00  470.00  4640.00

 जोड़  8504,69 किमको  7  पक्का  |ਂ  फ्ा  एटा  छ्रछा 470.00  19453.46
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 1  ४2  8  4  5  6

 पूर्शी बिहार 0.00 2... उड़ीसा 680.00 0.00 8, प० बंगाल 5] 3478.88 0.00 5550.39 4... डीवीसी 2097.50 0.00 5... सिक्किम 50.89 2.70 0.00 33.59 6... देन्‍्दीय क्षेत्र 0.00 2790.00 0.00 2730.00 जोड़ : 0.00 उत्तर-पूर्दी अरूणाचल प्रदेश 28.55 0.00 59.% 2. असम 2.00. 0.00 8... मणिपुर 2.60 0.00 4... मेघालय 7.05 0.00 5... मिजोरम 5.37 0.00 24.44 6... नागालैण्ड 8.20 3.62 0.00 6.82 7. त्रिपुरा 87.55 0.00 58.96 8... केन्द्रीय क्षेत्र 0.00 जोड़ 492.45 790.00 0.00 द्वीपसबृह अण्डमान निकोबार 0.00 29.47 0.0० 29.47 द्वीप समूह 2... लक्षद्वीप 0.00 5.37 0.00 5.37 0.०० 84.84 0.00 84.84 केन्द्रीय क्षेत्र 2225.00 24766.00 राज्य क्षेत्र 84997.79 0.00 52855.82 निजी क्षेत्र 444.00 0.०० 8544.58 राज्य क्षेत्र+निजी क्षेत्र 8$7498.37 0.00 56998.40 अखिल भारत 20829.04 2225.00 कुल का प्रतिशत 25.66 2.74



 27...  लिखित  उत्तर  7  1995  लिखित  28

 किन

 राज्यवार  विद्युत  संबंधी  सक्ष्य  तथा  उत्पाइन  एवं  अम्य  राज्यों/श्लोतों  से  प्राप्त  की  गई  सहायता

 राज्य  क्र्क
 जज

 ऊंम्शकभा  की

 विद्युत  उत्पादन  अम्न  से  सहायता  प्राप्त  की  गई

 वास्तविक  सहायता

 .  92  $.  जिओ  6

 .  दिल्‍ली  7565  7034  पश्चिमी  क्षेत्र  44.2

 हिमाचल  प्रदेश  30.8

 3.  जेएंड  के  5300  2837  पश्चिमी  क्षेत्र  30.5

 3...  हिमाचल  प्रदेश  3475  4257  हरियाणा  52.1

 पंजाब  $42.1

 उत्तर  प्रदेश  15.0

 पश्चिमी  क्षेत्र  121.2

 4...  हरियाणा  8425  हिमाचल  प्रदेश  26.1

 पश्विमी  क्षेत्र  211.8

 5...  राजस्थान  9255  8469  हिमाचल  प्रदेश  ह  439.3

 पंजाब  55.4

 पशिषिमी  क्षेत्र  55.4

 मध्य  प्रदेश  82.0

 6...  पंजाब  पश्चिमी  क्षेत्र
 ५...  39.5

 हिमाचल  प्रदेश  104.6

 7...  उत्तर  प्रदेश  56085  28849  पश्चिमी  क्षेत्र  3.4

 8...  गुजरात  30470  28849  उत्तरी  क्षेत्र  58.4

 9...  महाराष्ट्र  47590  89701.  उत्तरी  क्षेत्र  9.6

 मध्य  प्रदेश  .  राजस्थान  41.2

 उत्तरी  क्षेत्र  316.5

 एनटीपीसी  15.0

 आंध्र  प्रदेश  163.0

 आंध्र प्रदेश 85595 महाराष्ट्र



 लिखित  उत्तर  16  1917

 1  ४५  $  4  5  6
 हु

 गोवा  46.5

 उड़ीसा  74.8

 पश्चिम  बंगाल  75.0

 डीवीसी  2.5

 12.  कनट्क  13870  16352  मु  -

 13.  केरल
 5800

 5800  6578  -

 14.  तमिलनाइ  $1595  $8210  -  -

 15.  बिहार  5268  83286  पश्चिम  बंगाल  108.4

 एनटीपीसी  1.8

 एनटीपीसी  0.9

 असम  14.5

 16.  उड़ीसा  5750  5555  पश्चिम  बंगाल  54.5

 नालको  1200.0

 आईसीसीएल  562.0

 मध्य  प्रदेश  24.6

 असम  8.4

 एचपीसीएल  19.0

 17...  पश्चिम  बंगाल  19887  19597  असम  0.8

 18...  सिक्किम  50  55  -  -

 19.  असम  1655  1255  मेघालय  82.1

 डीवीसी  15.5

 पश्चिम  बंगाल  193.7

 उड़ीसा  22.2

 पूर्वी  क्षेत्र  92.5

 20...  मेघालय  488  581  पूर्वी  क्षेत्र  10.0

 21.  .  शिपुरा  175  166  पूर्वी  क्षेत्र  0.4

 22...  मणिपुर  450  515  पूर्वी  क्षेत्र  14.6

 23,  अरूणाचल  प्रदेश  19  20  पूर्वी  क्षेत्र  1.7
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 विवरणन५  .
 आठवीं  योजना  के  दौरान  राज्यवार  क्षमता  वृद्धि

 क्षेत्र/राज्य/  जल  विद्युत  ताप  विद्युत  जोड़
 संघ  शासित  क्षेत्र

 ||  है  5  4  5

 हरियाणा  0.0  210.0  0.0  210.0

 हिमाचल  प्रदेश  27.0  0.0  0.0  27.0

 जम्मू  एवं  कश्मीर  6.8  100.0  0.0  106.8

 पंजाब  0.0  630.0  0.0  630.0

 राजस्थान  0.0  498.5  0.0  498.5

 उत्तर  प्रदेश  28.5  1110.0  0.0  1188.5

 दिल्ली  0.0  $76.0  0.0  $76.0

 केन्द्रीय  क्षेत्र(उ०  1245.0  1185.0  0.0  2430.0

 1307.3  4109.5  0.0  5416.8

 गुजरात  160.0  268.0  0.0  428.0

 मध्य  प्रदेश  285.0  840.0  0.0  1125.0

 महाराष्ट्र  570.5  920.0  0.0  1490.5

 केन्द्रीय  क्षेत्र  0.0  1186.0  440.0  1626.0

 जोड़  1015.5 फ्फ  एफ  »  ए  ग्र््््फकऋा 0.0  4669.5

 आन्ध्र  प्रदेश  4635.6  416.0  0.0  605.0

 कर्नाटक  271.0  100.0  0.0  605.0

 केरल  15.5  750.0  0.0  765.0

 तमिलनाडु  0.0  750.0  0.0  765.0

 पाण्डिचेरी

 0.0 22.5 0.0 22.5
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 ।  ह  ह  ‘
 श

 केन्द्रीय  क्षेत्र  0.00  420.0  440.0  860.0

 जोड़  940.1  $048.5  440.0  4428.6

 बिहार  56.9.  420.0  0.0  476.5

 उड़ीसा  136.0  420.0  0.0  556.5

 बंगाल  95.0  920.0  0.0  1015.0

 डीवीसी  0.0  840.0  0.0  840.0

 सिक्किम  12.0  0.0  0.0  12.0

 केन्द्रीय  क्षेत्र  60.0  2690.0  0.0  2690.0

 जोड़  359.9  5230.0  0.0  5589.9

 असम  0.0  60.0  0.0  60.0

 मेघालय  60.७  0.0  0.0  60.0

 नागाहैण्ड  0.0  0.0  0.0  0.0

 त्रिपुरा  0.0  16.0  "0.0  16.0

 अरूणाचल  प्रदेश  10.5  0.0  0.0  10.5

 मिजोरम  5.6  0.0  0.0  5.6

 केन्द्रीय  क्षेत्र  पूछ  100.0  $75.0  0.0.  475.0

 जोड़  175.9  451.0  0.0  624.9

 निजी  क्षेत्र  168.0  1454.0  0.0  1622.0

 राज्य  क्षेत्र  2225.7  7963.0  0.0  10186.7

 केन्द्रीय  क्षेत्र  1405.0  6636.0  860.0  8921.0

 879.7  16053.0  880.0  20729.7 अखिल  भारत
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 इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कम्पनी  का  आधुनिकीकरण

 *106.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेहडीः

 श्री  चित्त  बसुः

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  बैंकों  तथा  वित्तीय  संस्थाओं  के  प्रति  पश्चिम

 बंगाल  में  बर्नपुर  स्थित  रुप्ण  इंडियन  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी  की  वित्तीय

 देयताओं  को  बटटे  खाते  डालने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बढ्ठे  खाते  में  डाली  जाने  बाली

 प्रस्तावित  धनराशि  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  द्वारा  को  अर्थक्षम  बनाने  और  उसके  आधुनिकीकरण
 के  लिये  कितनी  धनराशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  इस  प्रयोजनार्थ  बनायी  गयी  योजना
 का  ब्यीरा  क्‍या

 क्या  सरकार  का  के  आधुनिकीकरण/प्रबंधन  में  गैर-सरकारी

 कम्पनियों  को  भी  शामिल  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  क्या  किसी  गैर-सरकारी  कंपनी  ने  इस  संबंध  में  रूचि  दिखाई
 हे

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोध  मोहन  से  इंडियन
 आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  की  वित्तीय  देयताओं  को  बटटे  खाते  में  डालने
 अथवा  इसको  को  अर्यक्षम  बनाने  और  उसके  आधुनिकीकरण  के  लिए  बजटीय
 सहायता  देने  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया  गया

 रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  1985
 1994)  की  शतों  के  अनुसार  इण्डियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड

 एक  रुग्ण  औद्योगिक  कम्पनी  बन  गई  तथा  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  ने
 अधिनियम  की  ।5  के  तहत  अपेक्षितानुसार  कम्पनी  के  संबंध  में  अपनाए
 जाने  वाले  उपाय  निर्धारित  करने  के  लिए  22  1994  को  औद्योगिक  एवं  वित्तीय

 पुनर्निर्माण  बोर्ड  को  भेज  दिया

 इसलिए  इसको  के  आधुनिकीकरण  के  संबंध  में  शुरु  की  जाने  वाली  कोई
 भी  योजना  इसके  बारे  में  औद्योगिक  एवं  वित्तीय  पुनर्निर्माण  बोर्ड  के  आदेशों  के

 अनुसार  होनी

 दिस्ली-बम्बई  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 *107.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामययाः
 श्री  डी०  बेंकटेश्वर  रावः

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार
 ने  दिल्ली-बम्बई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को एक्सप्रेस मार्ग  घोषित

 करने  का  निर्णय  लिया  है  और  इसके  विकास  के  लिए  गैर-सरकारी  विशेषज्ञों  और
 विदेशी  एजेन्सियों  को  शामिल  करने  का  प्रस्ताव

 >  1995  लिखित  उत्त  5

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  यह  परियोजना  कब  तक  शुरू

 होने  की  संभावना  और

 विदेशी  एजेंसियों  और  गैर-सरकारी  निवेशकों  की  सहायता  से  देश  पें

 एक्सप्रेस  मार्ग  के  रूप  में  विकसित  किए  जाने  वाले  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  राज्य-बार

 अलग-अलग  ब्यौरा  क्या

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर)ः

 से  सुपर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नामक  एक्सप्रेस  मार्गों  के  अभिनिर्धारित  रूटों  के  खण्ड

 अथवा  खंड  समूह  जिसमें  दिलली-बम्बई  खंड  भी  सम्मिलित  के  लिए  व्यवहार्यता

 अध्ययन  तैयार  करने  हेतु  निजी  क्षेत्र  से  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गए  प्रत्येक  राज्य

 में  इसकी  लम्बाई  व्यवहार्यता  अध्ययन  कर  लिए  जाने  के  बाद  ज्ञात  इस
 परियोजना  का  निर्माण  प्रारंभ  होने  की  तारीख  के  बारे  में.बता  पाना  अभी  संभव

 नहीं

 गैस  और  डीजल  पर  आपारित  विधुत  संयंत्र

 *108.  डा०  अमभृतल  कालिदास  पटेलः

 डा०  साक्षी  जीः

 क्‍या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  देश  में  गैस  और  डीज़ल  पर  आधारित  विद्युत  संयंत्रों  की

 स्थापना  हेतु  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  और  प्रस्तावित

 परियोजनाओं  की  स्थापना  में  कितना  पूंजी  निवेश  किया

 इस  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  हेतु  कब  तक  कार्य  आरम्भ  किए  जाने  की

 सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 विद्युत  मंत्री  एन०के०पी०  साल्बे)ः

 गैस  और  डीजल  आधारित  ताप  विद्युत  संयंत्रों  क ेअधिष्ठापन

 हेतु  प्राप्त  और  केन्द्रीय  विधुत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि
 से  स्वीकृति  प्राप्त  और  के०वि०प्रा०  में  जांचाधीन  विभिन्न  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्रमशः

 और  में  दिया  गया

 और  सरकार  निवेश  संबंधी  अनुमोदन  दिए  जाने  के  पश्चात्‌
 सार्वजनिक  क्षेत्र  की परियोजनाओं  को  सी०  ई०  ए०  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि
 से  स्वीकृति  दिए  जाने  के  बाद  संबद्ध  प्राधिकारियों  क्रियान्वयन  हेतु  आरंभ

 किया  जा  सकता

 परियोजना  के  प्रवर्तकों  द्वारा  वित्तीय  समापन  प्राप्त  करने  के  बाद  ही  निजी

 क्षेत्र  की  विधुत  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  प्रारंभ  होता
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 केन्द्रीय  किदधुत  प्राधिकरण  द्वारा  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  स्थीकृत  प्रस्तादों  का  राज्य-बार  ब्यौरा

 परियोजना  का  शामिल  स्थिति

 सं०  जिला  की  तिथि

 त  2  नह  तिथि  5
 ः

 हरियाणा
 हे

 1.  फरीदाबाद  सीसीजीटी  1181.44  1410.94  निवेश  संबंधी  अनुमोदन  प्रतीक्षित

 400  मे०  वा०
 फरीदाबाद

 उत्तर  प्रदेश

 2.  रिहंद  एसटीपीएस  1139.17  16.5.88  जल  उपलब्धता  और  निवेश  संबंधी

 20250  मे०  वा०  अनुमोदन दिया  जाना  बाकी
 मिर्जापुर

 गुजरात

 $.  गांधी  नगर  टीपीएस  .  658.80  14.6.94  विधुत  1948  की
 विस्तार  -  की  अनुपालना/नये  एफ
 1X210  मे०वा०  आर  को  आर्थिक  स्वीकृति

 गांधीनगर  दिया  जाना  अपेक्षित  है

 4.  वानकबोरो  टीपीएस  विस्तार

 698.00  2.5.95  सुनिश्चित  वित्तीय  आयोग  की

 1X210  मे०्वा०  स्वीकृति  और  विधुत  आपूर्ति  1948  की

 गांघीनगर  अनुपालना  प्रतीक्षित

 5.  गांधार  सीसीजीटी  2298.14  25.11.98  सुनिश्चित  वित्तीय  पैकेज  प्रतीक्षित

 655  मे०वा०  गैस/नैपथा
 भरूच

 महाराष्ट्र

 6.  दभोल  जीटीसीसी  टीपीएस  9051.27  14.7.94  कार्य  प्रगति  पर

 2015  मे०वा०  डिस्टिलेट/एलएनजी,

 1.  भद्रावती  टीपीएस  2)(5%  मे०वा०  5287.80  29.12.94  विद्युत  क्रय  करार  पर  बातचीत

 चन्द्रपुर  चल  रही  है

 आना  प्रदेश

 8.  जेगुरूपाडू  जीटीसीसी  टीपीएस  827.00  25.11.93  पीपीए  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 216  मे०  वा०  गैस
 ईस्ट  गोदावरी

 9.  गोदावरी  जीटीसीसी  टीपीएस  748.45  3.1.94

 200  मे०  वा०  मैस
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 1  2  $  4  5

 सबिशगाहु
 ह

 10.  नैवेली  जीरो  यूनिट  टीपीएस  1595.11  19.8.94  विद्युत  क्रय  करार  ईंघन  सुनिश्चित

 1X250  मे०  वा०  लिग्नाइट  वितीय  राष्ट्रीय  विमान  पत्तन

 साऊथ  आरकोट  प्राधिकरण  और  राज्य  प्राधिकरणों  की  पर्यावरण

 संबंधी  स्वीकृति  प्रतीक्षित

 11,  नैवली  टीपीसी  विस्तार  1590.95  30.5.95  राष्ट्रीय  विमान  पत्तन  की  संबद्ध  पारेषण

 20210  मे०वा०  लिग्नाइट  प्रणाली  और  निवेश  संबंधी  अनुमोदन  को  सुनिश्चित
 साऊथ  आरकोट  किया  जाना  प्रतीक्षित

 केरल

 12...  कोझ्लिकोडे  डीजीपीपी  120  मे०  बा०  $55.00  11.10.94  निवेश  संबंधी  अनुमोदन  प्रतीक्षित

 एलएसएचएस/डीजल

 कोश्चिकोडे

 बिहार

 13...  पैथोन  राइट  बैंक  टीपीएस  1490.48  19.10.88  40(250  मे०वा०  परियोजना  के  लिए

 4X21  मे०वा०  आर्थिक  स्वीकृति  दिए  जाने  हेतु  वित्तीय  व्यवस्था

 धनबाद  सुनिश्चित  करना  और  संशीधित  परियोजना  रिपोर्ट  -

 प्रतिक्षित मुजफ्फरपुर टीपीएस विस्तार निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित 22250 मे० वा० कोयला मुजफ्फरपुर उड़ीसा इब घाटी टीपीएस * सुनिश्चित वित्तीय पैकेज प्रतीक्षित मे० क्ा० कोयला सम्बलपुर प० बंगाल बालागढ़ टीपीएस 2254,96 सुनिश्चित वित्तीय पैकेज कोयला आपूर्ति 20250 मे० वा० समझौता और विद्युत हुगली की धारा 29 की अनुपालना प्रतीक्षित अण्डमान एवं निकोबार दवीवसमूह पोर्टब्लेयर में बम्बूफलेट में डीजल जनरेशन साऊथ अण्डमान 59.55 विद्युत विकास स्कीम को मे० वा० अभी-अभी सुनिश्चित किया एचएसडी/एलएसएचएस ' जाना
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 विवरणना

 झ७झघ  न
 परियोजना  का  ईघन

 कोटा

 1X210  मे०  वा०  कोयला

 कोटा

 उत्तर  प्रदेश

 रोसा  टीपीएस
 20250  मे  वा०  कोयला

 शाहजहाँपुर

 जवाहरपुर  टीपीएस
 20400  मे०  वा०  कोयला

 एटा

 अनापारा“सी”टीपीएस
 2X250  मे०  वा०  कोयला

 सोनभद्रा

 महाराष्ट्र

 खापरखेडा  टीपीएस  यूनिट  5  एवं  6

 2X210  मे०  वा०  कोयला

 नागपुर

 भिवपुरी  सीसीजीटी  प्लांट
 450  मे०  वा०-प्राकृतिक  गैस/नैपथा

 रायगढ़

 मुज्रात

 भंगरील  टीपीएस
 मे०  वा०-लिग्नाइट

 सूरत

 ———____——  जज  ौ+ौ७---+++++++

 16  1917  लिखित  उत्तर

 केकीय  विधुत  प्राधिकरण  में  जोचाबीन  प्रस्तावों  का  राज्य-कर  ब्यौरा

 रुपये

 लिवेश  शामिल

 2129.20

 779.22

 2236.94

 8576.00

 -  4203.25

 1353.00

 1082.81

 11.

 8

 2  3

 घोषा  टीपीएस  856.29

 2X210  मे०  वा०-लिग्नाइट
 भावनगर

 जाघनगर  टीपीएस  2017.85

 20९250  मे०  बा०

 (4X250  मे०  बढ़ाने  का

 पैट्रोलियम  कोक./एलडीओ
 जामनगर

 पावर  प्लांट  जीपीसीआईएल  398.64

 145  मे०वा०  के  लिए  नैपथा/डिस्टिलेट/गैस
 बरौदा

 Wear  बात्वा  सीसीजीटी  प्लांट  582.15

 अहमदाबाद

 इस्सार  सीसीजीटी  टीपीएस  1712.27

 510  मे०  बा०-नैपया

 क्यास  सीसीजीटी  2086,00

 650  मे०  वा०  नैपथा/गैस,

 सूरत

 कप्य  प्रदेश

 कोरबा  टीपीएस  यूनिट  5  एवं  6  1600.45
 |

 मे०

 वा०-कोयला भिलाई टीपीएस मे० वा०-कोयला दुर्गा भाण्डेर सीसीजीटी &- 20, मे० वा०-नैपया ग्वोलियर ग्वालियर डीऊुन टीपीएस 524.85 मे० वा०-एलएसएचएस/एफओ भिण्ड पेंच टीपीएस १९250 मे० वा०-कोयला छिन्दवाड़ा हाइवू कोरबा टीपीएस 4578.80 20250 मे० वा०-कोयला बिलासपुर कोरबा ईस्ट पावर हाऊस 295.75 $)030 मे० वा०-कोयला बिलासपुर
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 }  2  2  3
 Sh  36.  रायपुर  टीपीएस  एफ  6  ७  फ9फऊ_ऊऋऊऋआअउफआअउअउछ
 36...  रायपुर  टीपीएस  यूनिट  5  एवं  6  838.89

 24...  नरसिंगपुर  डीजी  पाबर  प्लांट  5575.00
 मे०  वा०-कोयला

 मे०  वा०
 रायपुर

 समिलनहु  37.  टोरानागा  ल्लू  टीपीएस  858.89

 25.  कंडडालूर  टीपीएस  5575.00  2X500  मे०  वा०-कोरैक्स  गैस  एण्ड  कोयला

 20535  मे०  बा०-कोयला  बोल्लारी

 साउथ  आरकोट  38...  2)(500  मे०  वा०  पावर  मंगलौर  के  समीप  -

 ५  39.  येलाहाँका  डीजल  टीपीएस  विस्तार  148.92
 26-

 100  मे०  वा
 झजल अल  इंजिन  हद

 384.00
 2X23.4  मे०  वा०-डीजल/एलएसएचएस

 100  वा०-एलडीओ/एफओ“/एलएसएचएस  आन  प्रदेश

 मदुराई  40  विशाखापट्टनम  टीपीएस  4797.00
 पिल्लईपैरूमलनैल्लूर  सीसीजीटी  1235.82  2X500  मे०  वा०-कोयला
 300  मे०  वा०-मैपथा/शैस  विशाखापट्टनम

 थंजाबूर  41.  वाड्पाल्ली  टीपीएस  441.00
 \  ;

 2X60  मे०  वा०-क 28.  नार्थ  मद्रास  टीपीएस  4679.00  50  व०
 वा>कायला

 भे०
 हा  नालगोण्डा  ॥

 चिगशपुट ै

 वा०कायला
 42.  रामागुण्डम  एसटीपीपी  1435.45

 29...  श्रीभुष्णम  टीपीपी
 2057.26  43...  रायलसीमा  टीपीएस  1475.75

 2X250  मे०  वा०-लिग्नाइट  2X210  मे०वा०>-कोयला

 वाल्लादर  कड्डाप्पा
 50...  बेसिन  ब्रिज  डीजी  सैट्स  टीपीएस  734.08  44...  भुपनलपाल्ली  टीपीएस  497.92

 290  मे०  2067  यला  *

 मद्रास  यारु

 केरल
 45.  रामागुण्डम  टीपीपी  2691.83

 .  20(250  मे०  वा०-कोयला
 $1.  कासारगोड  टीपीएस  5997.00  बिहार

 $0(500  मे०  वा०-कोयला  46.  *  जोजोबेरा  टीपीएस  980.64

 कासारगोड  $)067.5  मे०

 sz.  कासारगोड  डीजी  सैट्स  270.31  सिंहभूम

 70  मे०  वा०  (एलएसएचएस/एफओ)  47  कटिहार  टीपीएस  1783,00

 कासारगोड
 ह

 20(250  मे०

 कटिहार
 53.  ..  कासारगोड  सीसीपीपी  2140.42  प०  बंगाल

 500  मे०  वा०-मैपथा  48...  गौरीपुर  टीपीएस  752.87

 कासारगोड  20075  मे०

 34...  कासारगोड  डीजीपीपी  180.88  24  परगना

 60  मे०  वा०-डीजल/एलएसएचएस  aad

 कासारगोड  49...  एसटीपीपी  5506.40
 1X500  मे०

 कर्नाटक  घन्कनाल

 55...  मंगलौर  टीपीएस  4587.48  असम

 $X250  मे०  वा०-कोयला  50.  अमगुरी  सीसीपीपी  1042.80

 दक्षिण  कन्नाडा
 ह

 266  मे०  वा०-गैस



 45...  लिखित  उत्तर

 1971  की  भारत-अंगलादेश  संधि

 *109.  श्री  हरि  किशोर  सिंहः

 श्री  एम०  रमन्‍ना  रायः

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  1971  में  की  गई  भारत-बांगलादेश  संधि  की  अवधि  समाप्त  होने

 वाली

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  संधि  के  नवीकरण  हेतु  कोई
 कदम  उठाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  बंगलादेश  ने  इस  संधि  के  संबंध  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 भारत-बंगलादेश  संबंधों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  दोनों  देशों  के

 बीच  संबंधों  को  और  प्रगाढ़  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 विदेश  संज्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  भारत  और

 बंगलादेश  के  बीच  सहयोग  और  शान्ति  की  संधि  19  1972  को  ढाका
 में  सम्पन्न  हुई  यह  वर्ष  के  लिए  अर्थात  1997  तक  वैध

 से  उपर्युक्त  के  मद्देनजर  प्रश्न  नहीं  क्या  इस  संधि
 का  नवीकरण  किया  जाना  इस  प्रश्न  पर  सरकार  द्वारा  समुचित  समय  पर
 विचार  किया

 और  बंगलादेश  की  सरकार  ने  इस  संधि  पर  अपने  विघारों  से  संबद्ध
 कोई  आधिकारिक  नहीं  भेजा

 कई  क्षेत्रों  मे ंभारत  और  बंगलादेश  के  घनिष्ट  संबंध  दोनों  देश
 द्विपक्षीय  रूप  से  तथा  सार्क  के  ढांचे  में  परस्पर  सहयोग  कर  रहे  विगत  कुछ

 के  दौरान  द्विपक्षीय  व्यापार  तेजी  से  बढ़ा  अवैध  नदीजल

 पारगमन  चकमा  भ्रणार्थियों  के  प्रत्यावर्तन  इत्यादि  से  संबद्ध  अनसुलझे
 मसलों  का  समाधान  करने  के  लिए  बातचीत  जारी

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 "110.  श्री  दत्ता

 श्री  शंकरसिंह  वाघेलाः

 क्या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  वर्ष  1995-96  के  दौरान  सरकार  का  खाद्य  प्रसंस्करण  परियोजनाओं

 16  1917  लिखित  उत्तर  4+6

 यदि  तो  इन  परियोजनाओं  की  निर्यात  क्षमता  सहित  तत्संबंधी

 राज्य-वार  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  कुछ  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  घाटे  में  चल  रहे

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  एककों  की  स्थापना  विस्तार  हेतु  अन्य  राज्यों
 को  दी  जाने  याली  क्तीय  सहायता  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 खाय  प्रसंस्करण  उद्योग  एककों  की  स्थापना  हेतु  राज्य-वार  कितने  प्रस्ताव
 केन्द्रीय  सरकार  की  स्वीकृति  हेतु  लम्बित  पड़े  हैं  और  इन्हें  कब  तक  स्वीकृति  प्रदान
 कर  दिए  जाने  की  संभावना

 खाध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  गगोई)ः  से

 1991  में  आर्थिक  उदारीकरण  करने  के  बाद  से  लेकर  अब  तक  अल्कोहल

 पेयों  क ेकिण्वन  और  आसवन  तथा  लषु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  मर्दों  को  छोड़कर

 अधिकांश  खाद्य  प्रसंस्करण  उधोग  लाइसेंसमुक्त  जहां  जरूरी  हो  वहां

 संयुक्त  उद्यमों/विदेशी  सहयोग“शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  यूनिटों  आदि  की  स्थापना

 के  लिए  मंजूरियां  प्राप्त  प्रस्तावों  क ेआधार  पर  दी  जाती  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 मंत्रालय  स्वयं  किसी  राज्य  में  किसी  परियोजना  की  स्थापना  नहीं

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और  असंगठित  दोनों  में  हैं  इसलिए  देश  में

 घाटे  में  चल  रहे  खाद्य  प्रसंस्करण  उधोगों  की  राज्य-वार  संख्या  के  बारे  में  केन्द्रीय

 रूप  से  सूचना  नहीं  रखी  वैसे  पिछले  कुछ  वर्षों  से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग

 अच्छी  प्रगति  कर  रहा

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  न ेआठवीं  योजना  के  दौरान  खाद्य  प्रसंस्करण

 उद्योगों  के  विकास  हेतु  सहायता  देने  के  लिए  अनेक  विकासात्मक  योजना  स्कीमें

 तैयार  की  हैं  और  उन्हें  लागू  कर  रहा  कोई  राज्य  विशेष  स्कीम  तैयार

 नहीं  की  गई  1995-96  के  दौरान  इन  स्कीमों  के  लिए  कुल  योजना  परिव्यय

 45  करोड़  रुपए  वित्तीय  सहायता  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  से  प्राप्त  होने  वाले
 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  से  संबंधित  प्रस्तावों  का  मूल्यांकन  किया  जाता  है  और

 व्यवहार्य  प्रस्तावों  को  नियमित  आधार  पर  सहायता  उपलब्ध  कराई  जाती

 नेपाल  में  भारतीय  पुँजी  निवेश

 *  ||]  श्री  जनार्दन

 श्री  रामपाल

 क्या  बिधुत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  नेपाल  सरकार  ने  अपने  देश  के  विधुत  क्षेत्र  में  पूँजी  निबेश  के

 लिए  भारत  को  आमंत्रित  किया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  अनुरोध  पर  विचार  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  और  सरकार  की  इस  पर  क्या

 प्रतिक्रिया
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  के  बहराइच  जिले  में  भारत-नेपाल  सीमा  पर  गेरूवा

 नदी  पर  शीशा-पूनी  विद्युत  परियोजना  के  संबंध  में  अब  तक  भारत  और  नेपाल

 के  बीच  कोई  विचार-विमर्श  हुआ

 (s)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  की  स्थापना  से  भारत  को  कितना  लाभ

 विद्युत  मंत्री  एनं०के०पी०  साल्बे)ः  भारत  सरकार  को  विद्युत  क्षेत्र

 में  निवेश  हेतु  नेपाल  सरकार  का  कोई  आमंत्रण  प्राप्त  नहीं  हुआ  तथापि  नेपाल

 सरकार  की  विधुत  क्षेत्र  में  निजी  निवेश  के  लिए  एक  नीति  जो  भारतीय  निवेशकों
 सहित  सभी  के  लिए  उपलब्ध

 और  प्रश्न  उत्पन्य  नहीं

 उत्तर  प्रदेश  के  वहराइच  जिले  में  भारत-नेपाल  सीमा  की  गेरूवा  नदी
 में  शीशा  पानी  विद्युत  परियोजना  के  नाम  से  कोई  परियोजना  नहीं  यह  नेपाल
 अवस्थित  करनाली  नदी  पर  करनाली  बहुउद्देशीय  परियोजना

 दो  नदी  चैनलों  में  से  एक  जिसमें  करनाली  मिलकर  नेपाल  के  टिराई
 क्षेत्र  में  बहती  जिसके  संबंध  में  भारत  और  नेपाल  के  बीच  विचार-विमर्श  किए

 गए  हैं  और  इस  पर  अभी  भी  विचार-विमर्श  चल  रहा

 (5)  और  भारत  और  नेपाल  ने  सम्भावत:ः  रिपोर्ट  की  तैयारी  का  निरीक्षण
 करने  के  लिए  तकनीकी  समितियों  गठित  की  हैं  और  लगभग  10,000  मेगावाट
 अधिष्ठापित  क्षमता  की  करनाली  न  कि  बहुउद्देशीय
 परियोजना  के  तकनीकी  पहलुओं  पर  विचार  विमर्श  किया  इस  परियोजना  से
 प्राप्त  बिजली  का  देश  की  अधिकतम  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  के  लिए  उपयोग

 किया  जा  सकेगाਂ

 भिलाई  इस्पात  संयंत्र  का  विस्तार

 *112.  श्री  चेतन  पी०एस०  चौहानः

 श्रीमती  दीपिका  एच०  टोपीबालाः

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भिलाई  इस्पात  संयंत्र  की  क्षमता  का  विस्तार

 करने  का

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  इस  विस्तार  योजना  हेतु  पर्याप्त  लौह  अयस्क  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (3)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  लौह-अयस्क  की  उपलब्धता

 सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  और  भिलाई
 संयंत्र  का  विस्तार  करने  के  लिए  इस  समय  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 7  1995  लिखित  48

 तथापि  सरकार  ने  द्वारा  प्रस्तावित  दो  पूंजीगत  योजनाओं  को  1994-9  में

 मंजूरी  दी  है  ।  इनसे  संयंत्र की  क्षमता  में  सीमान्त  वृद्धि  ये
 योजनाएं  निम्नानुसार

 (1)  नया  सिन्‍्टर  और

 (2)  ऑक्सीजन  संयंत्र  का  विस्तार

 आशा  है  कि  अपरिष्कृत  इस्पात  की  40  लाख  टन  की  वर्तमान  क्षमता  की

 तुलना  में  संयंत्र  की  क्षमता  1998-99  तंक  बढ़कर  44  लाख  टन  हो

 से  (5)  वर्ष  1998-99  तक  लौह  अयस्क  की  आवश्यकता  को  मौजूदा
 लौह  अयस्क  खानों  नामतः  दिल्‍्ली-राजहरा  यंत्रीकृत  और  अन्य  हस्तगत  खानों  से

 पूरा  किए  जाने  की  परिकल्पना  की  गई  इससे  अधिक  आवश्यकताओं  के

 अतिरिक्त  लौह  अयस्क  रावधाट  लौह  अयस्क  खानों  से  पूरा  किए  जाने  की

 परिकल्पना

 फिलीस्तीन  में  भारतीय  मिशन

 "113,  श्री  श्रवण  कुमार  पटेलः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  फिलीस्तीन  में  भारतीय  मिशन  खोलने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  खोला  जाएगा  और  तत्संबंधी  अन्य

 ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  फिलीस्तीन  सरकार  का  भी  भारत  में  अपना  एक  मिशन  खोलने
 का  विचार  और  -

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यीरा  क्‍या

 विदेश  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  जी

 इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  भारतीय  सम्पर्क  कार्यालय

 किस  स्थान  पर  खोला

 और  फिलीस्तीनी  मुक्ति  संगठन  एले  ने  जिसे  भारत  ने  ५
 फिलीस्तीनी  लोगों  के  एकमात्र  प्रतिनिधि  रूप  में  मान्यता  दी  है  1975
 में  नई  दिल्‍ली  में  अपना  कार्यालय  भारत  ने  1980  में  नई  दिल्ली  स्थित
 पी  एल  ओ  कार्यालय  को  पूर्ण  राजनयिक  दर्जा  प्रदान

 गांवों  का  विधुतीकरण

 "114,  श्री  खाल  काबू  रायः

 श्री  सक्मीसराय्ण  मणि  शजिपाठीः

 कया  विधुत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  गांवों  का  वि्युतीकरण  किया  गया  और  क्रमशः



 Ba
 ४
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 इसकी  प्रतिशतता  कितनी  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  हि

 ॥
 रा  ग्रामीण  विद्युतीकरण  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  हेतु  कितनी  धनराशि  का  विद्युत  मंत्री  एन०के०पी०  साल्बे)ः  से  विधुतीकृत

 किया  गया  है  और  इस  प्रयोजनार्थ  वर्ष  1995-96  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  विद्युतीकरण  किए  जाने  वाले  गांवों  और  वर्ष  1995-96  के  लिए  स्वीकृत  योजना

 टच
 धन  राशि  का  आबंटन  किया  गया  कार्यक्रम  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  दर्शाया  गया

 फै
 प्रत्येक  राज्य  में  उन  गांवों  की  क्रमशः  कितनी  है  जिनका  और  ($)  ग्राम  विद्युतीकण  एक  अनवरत  कार्यक्रम  है  तथा  ग्राम

 विद्यतीकरण  अभी  किया  जाना  विद्युतीकरण  के  लक्ष्य  वर्ष-प्रतिवर्ष  के आधार  पर  निर्धारित  किए  जाते  वर्ष

 ॥॒  1995-96  के  दौरान  4525  गांवों  का  विध्युतीकरण  किए  जाने  हेतु  योजना  आयोग

 क्या  शेष गांवों  के  विधुतीकरण  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  ने  एक  कार्यक्रम  को  स्वीकृति  प्रदान  की  जिसका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया
 और  गया

 विवरण

 $1.5.95  की  स्थितिनुतार  ग्रामीण  विज्युतीकरण  की  स्थिति  तथा  वर्ष  1995-96  के  लिए  कार्यक्रम

 _  डा
 के के  अनुसारस्थिति स्थिति  वर्ष  1995-96  के  लिए  अनन्तिम  कार्यक्रम

 क्रम  CM  राज्य  1981  की  जनगणना  31.3.1995  की  विद्युतकृत  विधद्ुतीकृत  ग्रामीण  गांव  विधुतीकरण
 के  अनुसार  गांवों  की  स्थिति  अनुसार  गांवों  की  किए  विद्युतीकण  के  लिए  अनन्तिम  लक्ष्य

 कुल  संख्या  उपलब्धियां  प्रतिशतता  ,  वाले  संबंधी  कार्यों  (1995-96)
 मार्च  9:  की  प्रतिशतता  के  लिए  वित्तीय

 आवंटन**

 रु०

 1  9  5  4  5  6  7  8

 1...  आंध्र  प्रदेश  27,379  27558  *
 100

 -  30.00

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  $,257  2,149  66  84  11.00  120

 3,  असम  24,995*  21,501  98  9  66.00  900

 4.  -  बिहार  67546  47,762  7  29  16.07  400

 5.  गोवा  |.  586  877  *  100  -
 00.20  -

 6...  गुजरात  18,114  17,892  *
 100  -  $3.00

 7...  हरियाणा  6,745  6,745  *
 100  -  $0.00

 8..  हिमाचल  प्रदेश  16,807  17,761
 *  100  -  11.00  -

 9.  जम्मू  व  कशमीर  6,477"  6,231  फू  4  21.12  65

 10.  कनटिक  27,028  26,885  *  100  -  56.25
 -



 1  2  8  4  5  6  7  8

 11...  केरल  1,219  1,219  *
 100

 -
 20.00

 -

 12...  मध्य  प्रदेश  71,352"  67,258  94  6  57.00  '  550

 13...  महाराष्ट्र  89,554  89,106  *
 100

 -  116.58  -

 14...  मणिपुर  2,055”  1,853  91  ॒  9  12.95  75

 15...  मेघालय  4,902*  2,407  49  51  05.24  60

 16...  मिजोरम  662  92  8  07.00  45

 17...  नागालैंड  1,112  1,099
 *

 100
 -

 01.00
 पु

 18...  उड़ीसा  46,555  52,948
 "  71  29  15.00  220

 19,  पंजाब  12,342  12,342
 *  100 1  26.00

 -

 20...  राजस्थान  34,968  29,921  86  14  104.20  750

 21.  सिक्किम  440  405  *
 100

 ।$
 -  01.50  -

 22...  तमिलनाडु  15,831  15,822
 *

 100
 -  4.84

 न्‍
 -

 28.  त्रिपुरा  856  8,578  76  24  6.00  20

 24...  उत्तर  प्रदेश  1,12,566  85,834  "*  76  24  151.46  800

 25...  प०  बंगाल  38,024  26,116  प्र  25  35.50  520

 योग  5,78,009 =  4,96,309  > ....  6,809.  4,96,309  8  14.
 .

 846.91  .  4,385  _

 संशाशित  क्षेत्र  1,128  1,120  100  ०  -  0

 कुल  57915  4.94
 86  14  846.91  4,525

 *  1971  की  जनगणना  के

 *
 पूर्ण  रूप  से  विधुतीकृत  किए  गए  का  विद्युतीकरण  व्यवहार्य  नहीं

 **  1971  की  जनगणना  के  अनुसार  4247  गांव  थे  प्रगति  1971  की  जनगणना  के  संबंध

 इसमें  246  गैर-वर्गीकृत  गांव  शामिल  हैं  जिन्हें  पहले  ही  विधुतीकृत  घोषित  किया  जा  चुका
 *  1995  के  अनुसार

 ****  इसमें  राज्य  योजना  के  माध्यम  से  आवंटन  शामिल  इसमें  प्रणाली  सुधार  हेतु  150  करोड़  रुपए  तथा  विशेष  परियोजना  कृषि  हेतु  155  करोड़  जो  वर्ष

 1995-96  के  दौरान  आर  ई  सी  के  माध्यम  से  वित्तपोषित  किया  जाना  शामिल  नहीं



 बल्ले
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 मंत्री  की  जर्मनी-यात्रा

 «115,  झा०  रामकृष्ण  कुसमरियाः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  हाल  ही  में  उन्होंने  जर्मनी  की  यात्रा  की

 यदि  तो  जर्मन  सरकार  के  साथ  किन-किन  मुदूदों  पर  बातचीत  की

 गई  और  उसके  क्या  परिणाम

 क्या  जर्मनी  ने  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  में  भारत  की  स्थायी  सदस्यता

 संबंधी  प्रस्ताव  का  समर्थन  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया

 विदेश  मंत्री  प्रणव  मैंने  8  से  ।  1995

 तक  जर्मनी  की  यात्रा  की

 मैंने  जूर्मनी  के  राष्ट्रपति  तथा  विदेश  मंत्री  से  मुलाकात  की  मैंने

 उनके  साथ  द्विपक्षीय  पड़ोसी  देशों  के साथ  भारत  के  संबंधों  और  परस्पर

 हित  के  अन्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  विचार-विमर्श  किया  हमारी  इस  स्थिति

 को  भी  स्पष्ट  रूप  से  स्वीकार  किया  गया  था  कि  कश्मीर  भारत  का  अभिन्‍न  अंग

 हैं  तथा  मौजूदा  समस्या  का  समाधान  भारतीय  संविधान  तथा  संप्रभुता  के  ढ़ांचे  के

 भीतर  शान्तिपूर्ण  हंग  स ेकिया  जाना  चाहिए  और  इस  समस्या  के  बाहय  पक्ष  को
 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  बाहरी  हस्तक्षेप  के  बिना  द्विपक्षीय  रूप  से  सुलझाया
 जाना  सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार  के  संबंध  भारत  को  स्थायी  सदस्यता

 हेतु  अपनी  उम्मीदवारी  के  लिए  जर्मनी  का  समर्थन

 सरकार  यूरोपीय  संघ  तथा  विकसित  जगत  के  एक  महत्वपूर्ण  सदस्य

 से  प्राप्त  इस  समर्थन  का  स्वागत  करती

 उर्बरकों  का  उत्पादन  और  आयात

 °116.  डा०  सत्यनारायण  जटियाः  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 30  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  देश  में  प्रत्येक  किस्म  के  उर्वरक
 का  कितना  उत्पादन

 कर्य  1995-96  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  उर्वरकों  का  आयात  किया

 ऐसे  उर्वरकों  के  आयात  पर  प्रति  मीट्रिक  टन  कितनी  लागत
 और

 बाजार  में  इन  उर्वरकों  का  बिक्री  मूल्य  क्या

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  सखन  सिंह
 1995  की  अवधि  के  दौरान  देश्ञ  में  विभिन्‍न  उर्वरकों  के  उत्पादन  संलग्न  विवरण

 में  दिए  गए

 16  1917  लिखित  54

 इस  समय  मात्र  यूरिया  जो  मूल्य  वितरण  और  संचलन  नियंत्रण के  अधीन
 का  सरकारी  खाते  में  आयात  किया  जाता  यूरिया  की  स्वदेशी  उपलब्धता  और

 अनुमानित  मांग  के  बीच  के  अंतर  को  आयातों  द्वारा  पूरा  किया  जाता  अनियंत्रित
 उर्वरकों  की  मांग  और  आपूर्ति  बाजार  शक्तियों  द्वारा  शासित  होती

 1994-95  के  दौरान  यूरिया  आयातों  की  भारित  औसत  लागत  भाड़ा
 लागत  5662  रुपए  प्रति  टन  अनियंत्रित  उर्वरकों  के  आयात  के  संदर्भ  में  मूल्य
 संबंधी  सूचना  सरकार  द्वारा  नहीं  रखी  जाती

 यूरिया  का अधिकतम  बिक्री  मूल्य  3820  रुपए  प्रति  टन  निर्धारित  किया
 गया  अनियंत्रित  उर्वरकों  के  मूल्य  समय-दर-समय  तथा  राज्य-दर-राज्य  परिवर्तित
 होते

 विवरण

 30.6.95  की  स्थिति  के  अजुसार  देश  में  प्रत्येक  किलम  के  उर्धशश्कों  का  उत्पादन

 (000

 उत्पाद  का  नाम  95  -  जून  95)

 पा  एन  पी

 ।  2  पु  4

 यूरिया  3601.4  1656.6  0.0

 अमोनियम  सल्फेट  (ए/एस)  142.5  29.9  0.0

 केल्सियम  अमोनियम  नाइट्रेट  96.3  24.1  0.0

 अमोनियम  क्लोराइड  (ए/सी)  35.5  8.9  ०.०

 डाई-अमोनियम  फास्फेट  706.4  127.2  $24.9

 20:20  $12.3  62.5  62.5

 सिंगल  सुपर  फास्फेट  624.6  0.0  99.9

 15:15:15  80.5  12.1  12.1

 20.7:20.7  56.6  11.7  11.7

 17:17:17  177.8  30.2  $0.2

 10:26:26  19.2  1.9  5.0

 12:32:16  46.3  5.6  14.8

 14:35:14  7.0  1.0  9.4

 19:19:19  90.3  5.8  5,8

 28:26  66.4  18.6  18.6

 16:20  26.9  4.3  5.4

 25:25  22.8  5.2  5.2

 6052.8  2005.5  598.6
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 क्या  सरकार  का  विचार  डाभोल  समझौता  विवाद  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  विद्युत  तथा  ईंधन  खरीद  समझौतों  को  सार्वजनिक  दस्तावेज  बनाने  हेतु  दिशा

 निर्देश  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 विद्युत  मंत्री  एन०के०पी०  से  मामले की  विद्युत  मंत्रालय

 में  जांच  की  जा  रही

 रासायनिक  कारखानों  में  दुर्घटनाएं

 *118.  झा०  परशुराम  गंगवारः

 श्री  एन०  जे०  राठवा

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 देश  में  कार्यरत  रंसायन  और  उर्वरक  संयत्रों  की  राज्य  वार  संख्या  कितनी

 गत  तीन  वर्षों  में  वर्षवार  हन  एककों  द्वारा  रसायनों  और  उर्वरकों  का

 कितनी  मात्रा  में  उत्पादन  किया

 उन  रसायन  और  उर्वरक  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या है  जहां  गत  तीन  वर्षों
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 (a)  इसके  फलस्वरूप  जान-माल  की  कुल  कितनी  हानि  और

 सरकार  ने  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  के  रोकने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए  हैं  ?
 ;

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्री  राम  खखन  सिंह  :  और

 देश  में  विभिन्न  राज्यों  में  उर्वरक  इकाइयों  की  संख्या  और  पिछले  तीन  वर्षों  में  उनका

 उत्पादन  के  बारे  में  ब्यौरे  सलग्न  में  दिए  जाते  देश  में  रसायन  क्षेत्र

 में  मझ्लौली  और  लघु  इकाइयों  की  संख्या  जो  अनेक  प्रकार  के  रसायनों  का

 उत्पादन  करती  बहुत  अधिक  हैं  और  इन  इकाइयों  के  बारे  में  राज्य-वार  ब्यौरे

 रखे  नहीं  जाते  इन  ब्यौरों  को  इक्टूठा  करने  में  लगने  बाला  श्रम  और

 लागत  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं

 और  जहां  तक  जानकारी  उपलब्ध  उन  रसायन  और  उर्वरक

 संयंत्रों  जिनमे  पिछले  तीन  वर्षों  क ेदौरान  खतरनाक  गैसों/भाष  के  रिसाव के  दुर्घटनाएं
 घटी  के  ब्यीरे  सलग्न  वियरण-॥|  में  दिए  गए

 पर्यावरण  अधिनियम  1986  के  अधीन  अधिसूचित  खतरनाक

 रसायनों  के  भंडारण  और  आयात  1989  की  में  बताएं  गए

 सम्बन्धित  प्राधिकारियों  से  दुर्घटनाओं  की  जांच  करना  और  ऐसी  दुर्घटनाओं  की

 पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिये  सुधार  के  उपायों  का  सुझाव  देना  अपेक्षित  औद्योगिक

 दुर्घनाओं  और  सम्बन्धित  मामलों  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  प्राधिकारी  राज्य

 कारखाना  निरीक्षणालय  दुर्घटनाओं  को  रोकने  और  मनुष्य  और  पर्यावरण  दोनों

 पर  दुर्घटनाओं  के  प्रभावों  को कम  करने  के  लिए  उक्त  नियम  अधिसूचित  किए  गए

 थे  ।  अक्टूबर  1994  में  नियमों  में  किए  गए  संशोधनों  के  अनुसार  संबन्धित  प्राधिकारी

 के  लिए  वह  अपेक्षित  कि  वह  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  को  रिपोर्ट  भेजे  और

 दखलकार  को  ऐसी  किसी  कमी  की  सूचना  दे  जिसमें  सुधार  करने  की  आवश्यकता

 है  ताकि  किसी  बड़ी  दुर्घटना  से  बचा  जा  संबन्धित  प्राधिकारी  द्वारा  उद्योगों

 की  वार्षिक  निरीक्षण  और  प्रत्येक  छमाही  में  आन-साइट  प्लान  की  नकली  जांच  तथा

 दखलकार  द्वारा  जांच  की  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करना  भी  आवश्यक  पीड़ितों  को  तत्काल
 राहत  देने  के  लिए  जनता  देयता  बीमा  अधिनियम  1991  भी  अधिसूचित  की  गई

 1992-98,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  इकाईवार  और  वर्षबार  उर्धरक  का  उत्पादन

 जोन/राज्य  इकाई  उत्पाद  का नाम  उत्पादन  1992-95  उत्पादन  1998-94  उत्पादन  1994-95

 का  नाम  मात्रा  एन०  पी०  मात्रा  एन०  पी०  एन०  पीठ

 1  2  8  ह  4
 ह

 6  7  8  9  10  11

 दक्षिण  जोन

 आंध्र  प्रदेश

 एफ०्सी०  यूरिया  126.0  58.0  198.0  80.0  6.0  76.5...  35.2  0.0

 25:28  850.4  92.5  92.5  284.2  79.6  79.6  305.7  85.6.  85.6
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 29.7  4.2  10.4  10.6  1.5  13.7  19,9  2.8.  7.0

 2.9  0.5  1.5

 16.2  8.2  8.2  65  1.3  Ls  20.5...  4.1  4.)

 876.5  99.9  106.1  $01.8  82.4  84.6  349.0  93.0.  98.0

 845.5  62.2.  1588  ३22.8  40.1  1025  $40.2  61.2  156.5

 509.4  142.3  0.0.  591.2  272.0  0.0७...  675.1  310...  0.0

 55.8  7.1  0.0  82.0  6.7  0.0  84.8...  7.3.  0.0

 68.7  0.0  11.0  64.5  0.0  10.3  89.8...  0.0.  143

 1259.5  369.4  276.0  14048  489.9  197.4  1564.9  507.3  268.8

 156.0  82.8  0.0  180.7  87.9  0.0  197.3  41.4...  0.0

 150.9  80.2  80.2  117.5  28.5  25.5  138.6  शय  27.7

 306.9  62.9  80.2...  298.2  61.4  29.5  $95.9  69.2  १7.7

 146.7  675  ०...  242.5  111.5  0.0.  244.1.  112.3..  0.0

 518.1  108.6 =  103.6.._  446.6  89.8  89.83...  501.1  100.2  100.2

 21.2  8.8  9.8  0.0  0.0  0.0  10.2...  1.8.  4.7

 539.8  107.4  134  446.6  89.5  89.5  511.3  102.1  104.9

 992.9  7.9  143.6  987.1  262.2  1128  1091.8  208.5  182.6

 907.7  95.5  0.0  189.4  87.1  0.0...  -250.6  115.3  0.0

 89.9  16.2  41.4  64.9  11.7  299...  1027...  18.5.  47.2

 2.5  0.5  0.5  6.1  12  1.2  0.0  0.60...  0.0

 $00.1
 11.22  419...  260.4  100.0  $1.1  $53.3  133.8  .  47.2

 $00.1  112.2  419  260.4  100.0  31.1  353.3  133.8  47.2
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 2  $  4  5  6  7  8  9  10...  11

 तमिलनाडु

 एम.एफ.एल.-मद्रास  यूरिया  61.7  28.4  0.0  96.9  44.6  0.0  237.7  109.3  0.0

 17:17:17  690.4  117.4  117.4  483.7  54.4  82.2  82.2.  110.5  110.5

 इम्प.यूरिया  650.2  39.1  18.0  0.0

 इंड  यूरिया  39.7.  64.3...  0.0

 14:28:14  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0

 19:19:19  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0.  0.0  0.0

 एमएफएल-मद्रास  कुल  752.1  145.8  117.4  580.6  99.0...  82.2  709.1  187.6  110.5

 नेवेली  यूरिया  108.6

 ह

 50.0  0.0  111.0  51.1  0.0  105.5  48.5.  0.0

 यूरिया  626.5  288.2  0.0  586.1  269.6  0.0  658.5.  3029  0.0

 तूताकोरिन  डीएपी  453.3  81.6  208.5  205.8  86.7  93.7  421.0  75.8  193.7

 कुलः  1079.8  369.8  208.5  789.9 झपक्र  ऊा  छः  ऊ्त  _  _  कल  करे  ऊाछा 98.7...  378.7  1987

 20.9  87.8  1079.5  22.7.  28.4

 टैक-तूतीकोरिन  67.9  16.8  0.0  68.7  14.0  0.0...  141.9  22.7.  0.0

 ए/एस  इकाईयां  ए/एस  0.0  0.0  0.0  0.0  17.2  0.0  0.0...  191  0.0

 एसएसपी  इकाईयां  एसएसपी  0.0  0.0  0.0  0.0  29.5  0.0...  0.0.  38.0

 राज्य  का  कुल  योगः  2248.9  0.0  21.7  184.4  4875...  29.5  237.6  0.0  570.6

 दक्षिण  जोन  का  कुल  योग  :  2248.9  (599.2  829.9  =  1822.4.  4875...  564.5  2850.1  606.7  570.6

 पश्चिम  जोन

 गोबा

 ए.सी.गोवा  यूरिया  4801.4  1818.7  ॥  0.0  4474.7  «1339.7  0.0  5850.6  1531.2  0.0

 यूरिया  389.0  25.4  23.4  $81.0  24.6  24.6  349.5  29.2  29.2

 28:28  122.9  5.5  5.5  0.0  0.0  0.0  20.8...  5.8.  5.8

 डीएपी  12.5  3.5  3.5  86.2  6.5  0.0  87.2...  58  5.8

 20:20  29.4  5.9  5७  44.5  8.9  8.9  87.2  15.7  40.1

 687.9  255.8  94.4  44.5  8.9  8.9  675.6  224.4  88.0

 राज्य  का  कुल  योगः  ॥॒  687.9  285,8  94.4  591.1  215.3  50.1  675.6  224.4  88.0
 कनननगगगगननननीनीननगननमननन  न  राज्य का कुल योगः ॥॒  क्‍  लि  333  ०  व  कै  गगन  बैन  ेनककलनन-+नी  ेकोन--किकनक  215.3  कनीन  नमन  ननननिनन  कक  नी  खक्‍:::क्‍72कक्‍0)०7।:  डडड  क्‍  क्‍चछ5७:ा
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 842.1  384.  00  878.3  404.0  0.0  B19.7  $77.1  0.0

 46.8  9.8  0.0  43.9  9.29  0.0  44.7...  9.4.  0.0

 342.0  0.0  54.7  284.4  0.0  '.  455  458.0  0.0  75.5

 62.8  597.  54.7...  83.2  58.5  45.5...  68.7  386.4  75.5.

 62.8  28.9  0.0  85.2  58.5  0.0  68.7.  36.0  0.0

 290.1"  52.7  52.7  267.2  45.5  45.5  254.2  52.6  36.0

 “280.8  128.9  0.0  267.2  55.5  0.0  273.8  52.6.  52.6

 1418.4  652.5  0.0  1841.9  617.3  0.0  1887.1  688.1  70.0  0.0

 652.5  1125  2370.7  900.0  0.0...  2224.0  684.5  70.0

 102.8  23.5  23.5  10.2 ७0७  2.3  548  126  885

 0.0  23.5  23.5  0.0  2.5  2.5  54.8.  00  2.6

 0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0.  0.0

 502.4  0.0  48.4  524.6  0.0  379.0  0.0.  60.6

 नी  डिप  ड जअडघड:डिडटहस:डडख  डडड?रज्सखसललसलअसकसससनफहफनफफफससफकफफससफ  कफअफफसकसनकफफफफसोक्‍फननस्‍इ
 2807.8  949.6  264.5  902.3  2657.8.  896.9  68.3

 65.5  269.7  42.1  68.5

 319.4  57.5  88.0  465.8  25.29  214.3  427.8  77.0  196.8

 338.9  57.5  0.0  465.8  85.8  0.0  412.8  77.0  0.0

 538.9  775.8  0.0  557.6  ७9.1  0.0  1465.8  674.8  0.0

 481.3  775.8  0.0...  $51.0  161.5  0.0...  360.1  .  165.6  0.0

 252.5  538.0  0.0  297.0  62.4  0.0  236.5  49.7  0.0

 252.5  58.0  0.0  80.7  62.4  0.0  24.2  49.7.  0.0

 65.1  24.0  15.0 ,  80.7  25.7  25.7  24.2  4.4  48.5

 932.5  $11.5  74.5  ,  857.4  264.1  865.2  48.5.  48.5

 ॥॒ 932.5 74.5 857.4 62.9 865.2 59.6
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 जीएसएफसी-भड़ौच॒  यूरिया  660.8  $04.0  0.0  653.7  400.7  0.0  687.4  ।/ख/फे  0.0

 सीएएन  95.8  23.4  0.0  653.7  300.7  0.0  687.4  55.9  0.0

 23:25  93.8  23.4  0.0...  00  0.0  0.0  00...  0.0.  0.0

 ह  20:20  14.7  14.7  0.0  -  26.6  96.6  00...  29.9.  29.9

 जीएसएफसी-भड़ीच  कुल  77.4  5576.  30.8
 182.9 -  3674  26.6  9804

 3582.0  29.9

 जीएसएफसी-सिक्का  डीएपी  896.1  72.6  50.2  947.1  75.5  2.6  9804  95.4  299

 ए/एस  ए/एस  9.4  2.0  0.0  9.5  2.0  0.0  9.0.  95.4  0.0

 एसएसपी  एसएसपी
 9.4  0.0  0.0  9.3  0.0  0.0  89.5...  0.0.  00

 राज्य
 का  कुल  .  0.0  ..  17.5  हाशज  895  0.0  724.8

 राजस्थान  छा  आय  ण  य  आय  ्  ्ऑ्औखअ_स

 एसएसपी  53.9  0.0  8.6  0.0  2.5  539.7  00  44

 कोटा  यूरिया  58.4  0.0.  14.2  0.0  0.0.  275° 00  0.0

 चम्बल  फर्टिलाइजर्स  यूरिया

 ह

 0.0  0.0  0.0  57.2  0.0  $84.1.  176.7  0.0

 ए/एस  इकाइयां  ए/एस  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0.  0.0  0.0.  0.0...  0.0

 एसएसपी  एसएसपी  0.0  0.0  94.5  0.0  ।  0.0  0.0  74.2.  0.0  0.0

 राज्य  का  कुल  योगः  56.5  -  0.0  24.5  17.2  0.0  1247420018  522.8.  16.3

 पश्चिम  जोन  का  कुल  योग  10543.9  $588.5  982.8  101865  3477.4  9065...  11285.8  3787.4  1064.3

 बिहार  ब

 ए/एस  2.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0.  00.  0.0

 यूरिया  295.8  135.8  0.0  243.9  112.2  0.0  298.4  187.3  0.0

 कुल  _2०5.5  1559  00  259  122  00  29.4  1575  0००0

 एचएफसीआई-बरौनी  यूरिया  48.4  0.0  22.0  0.0  67.0...  30.8...  0.0

 पीपीसी  एल  एसएसपी  0.0  28.4  020  १0.6  0.0

 ए/एस  ए/एस  85.0  7.5  0.0  7.0  0.0  82.0...  6.8...  0.0

 एसएसपी  एसएसपी  0.7  0.0
 2

 0.0  0.0  0.0  0.0...  0.0.  0.0

 राज्य  का  कुल  योग  28.5  427.6  .  20.6  568.8..  27.4
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 ह

 एफ.सी.आई.--तालचर  यूरिया  90.0  41.4  0.0  124.6  57.8  0.0  66.55...  306  0.0
 हा

 सीएएन  219.0  54.8  0.0  299.5  59.9  0.0  2214  55.4.  0.0

 डीएपी  522.9  94.1  240.5  884.9  69.5  177.1  702.6  126.5  $23.2

 12:82:16  2.8  05  0.7

 ए/एस  10.8  2.5  0.0  10.5  2.2  0.0  102  21  0.0

 एसएसपी  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0७.  0.0  0.0

 राज्य  का  कुल  योगः
 -  हडत  95  2405  7593  18.6  79.1.  103..  ७  5७

 यूरिया  74.4  84.2  0.0  40.9  18.8  0.0  28  8613)  0.0

 डीएपी  172.5  $1.0  79.5  72.0  13.0  33.1  174.5  31.4  80.5

 ए/एस  16.5  8.5  0.0  15.6  5.5  0.0  178  5.2.  0.0

 एसएसपी  292.7  0.0  46.8  220.8  0.0  85.5  124.4 0.0  19.9

 555.9  68.7  126.1  849.5  $5.0*  68.4  319.5 एशक्का  एकछा  एफा  फक्रा  छा  छा  फ  झा  1002

 ए/एस  0.8  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0...  0.0.  0.0

 यूरिया  50.5  28.2  0.0  7.9  $.5  0.0  "2.3.  1.1  0.0

 यूरिया  246.5  113.4  0.0  182.6  84.0  0.0  157.0  72.2  0.0

 ए/एस  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  ०.०  0.0७.  0.0.  0.0

 एसएसपी  4.4  0.0  0.7  1.0  0.0  0.9  12  0.0.  0.2

 302.2..  $1368  0.7  190.8  87.5  0.2  160.5  733  0.2

 पूर्वी  जोन  का  कुल  2314.4  589.7  35.8  1727.0  ५05
 26.2

 -  2051.8  4994  451.7

 एमएफएल-पानीपत  यूरिया  434.7  200.0  0.0७...  «6516.4  287.5  00.  293.3  0.0



 एसएसपी  इकाइयां  73.9  0.0  11.8  25.7  0.0  3.8  78.6...  0.0.  12.6

 राज्य  का  कुल  योग  :  508.6  200.0  11.8  540.1  237.5 इठ०्ण  7  गाद्ञा  हा  झा  7  क्र  क्र  2७93  126

 पंजाब

 २32.5  58.1  0.0  266.2  66.5  0.0  7206.7.  51.7...  0.0

 यूरिया  554.5  163.1  0.0  351.1  161.5  0.0  $75.5  172.7  0.0

 एनएफएल-भटिण्डा  .-  यूरिया  490.2  श्छडऊ  0.0  511.6  235.3  0.0  530.3  248.9

 पीएनएफ-नांगल  ए/सी  54.4  13.6  0.0  62.0  15.5  0.0  60.6...  15.2  0.0

 एसएसपी  198.5  0.0  31.8...  128.7  0.0  20.6  2172  0.0  84.8

 राज्य  का  कुल  योगः  1829.9  460.2  $1.8  1319.6  178.9  20.6.  1390.3  483.5  34.8

 उत्तर  प्रदेक्ष

 एफसीआई-गोरखपुर  यूरिया  ००  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0...  0.0.  0.0

 इफको-फूलवुर  यूरिया  6070  279.2  0.0  540.5  248.6  0.0  659.0  303.1  0.0

 इफको-अनिला  यूरिया  816.9  $75.8  0.0  906.4  416.9  0.0  800.7.  368.3  0.0

 यूरिया  621.0  285.7  0.0  601.3  276.6  0.0  78.4.  $30.5  0.0

 आइजीएफसीसी-जगदीशपुर  881.5  582.5  0.0७...  685.5  315.2  0.0  784.3  360.8  0.0

 टी.सी.एल-बवराला  यूरिया  0.0  0.0०  0.0  0.0  0.0  0.0  784.3  3608  0.0

 एसएसपी  _  ए/एस  0.0  0.0  ०.०  0.0  0.0  0.0  0.0...  0.0.  0.0

 एसएसपी  इकाइय  337.9  0.0  54.1  $89.6  0.0  54.  689.2.  0.0  110.5

 राज्य  का  कुल  योग  :  8,  ७  393)  73  53.  3809.8  14946  11०७

 उत्तरी  जोन  का  कुल  योग  :  5052.8  1983.3  97.6...  49828  1973.8  78.7...  $781.7  2127.8  157.6

 कुल  योगः  _  ..
 7७०७

 9306.2
 2806.2  21321.0  7231.2  1815.7

 का  पाता
 7945.4  2492.8

 7
 सख्या

 एन

 क्रमांक  वर्ष
 __ दुर्घटना  का  रथान  दुर्घटना  किस  प्रकार  हुई  पदार्थ  का  नाम  मृत्यु  घायल  कंपनी  का  नाम

 __

 1992...  पानीपत  रिसाव  अमोनिया  18  शुन्य  नेशनल  फर्टिलाइजर

 2.  1993  कल्याण  रिसाव  सल्फयूरिक  अम्ल  फयू  9  125  सेंच्यूरी  रेयॉन

 $  1998  रसायनी  हाइड्रोजन  सल्फाहड  5  हिन्दुस्तान  इन्लेक्टीसाइड्स  लिमिटेड

 4  1994.  बड़ोदरा  रनवे  प्रतिक्रिया  हाइड्रोक्लोरिक  अम्ल  फयूस्स  -  105  घरदा  केमिकल्स
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 राज्य  विद्युत  बोड़ों  का  आधुनिवानीकरण

 *119.  प्रो०  उम्मारेडिडट  वेंकटेस्वरलुः  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  कक्‍ताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को  अर्थक्षम  बनाने  तथा  उनक़ा

 आधुनिकीकरण  करने  हेतु  किसी  योजना  अथवा  फार्मूला  पर  विचार  किया

 क्या  राज्य  विद्युत  बोर्डों  को अधिक  अर्थक्षम  बनाने  के  तरीकों  का  पता
 लगाने  का  किसी  देशी/विदेशी  एंजेसी  को  सौंपा  गया  और

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधुत्त  मंत्री  एन०के०पी०  :  से  राज्य  बिजली  बोडों

 का  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  पुनरुत्थान  करने  और  इनका  आधुनिकीकरण  किए  जाने
 की  आवश्यकता  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  होता  रहा  राष्ट्रीय  विकास
 परिषद  ने  एक  विद्युत  समिति  का  गठन  किया  जोकि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 टैरिफ  में  संशोधन  क्षमता  में  सुधार  करके  और  वितरण  को  विद्युत  उत्पादन
 से  अलग  करके  राज्यं  बिजली  बोड़ों  की  स्थिति  आर्थिक  दृष्टि  से  व्यवहारिक  बनाए
 जाने  से  सम्बन्धित  उपायों  की  जाँच  समिति  की  रिपोर्ट  राष्ट्रीय
 विकास  परिषद  को  प्रस्तुत  कर  दीं  गई  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  द्वारा  अभी  रिपोर्ट
 पर  कार्वाई  की  जानी

 कुछ  राज्य  बिजली  नामशः  उत्तर
 राजस्थान  और  आंघ्र  प्रदेश  विदेशी  परामर्शदाताओं  द्वारा  निदानात्मक  अध्ययन  कार्य

 किए  जाने  के  लिए  अपनी  परियोजना  तैयारी  सुविधा  के  अन्तर्गत  ऋण  हेतु  विश्व
 बैंक  के  साथ  पहले  ही  समझौतों  पर  हस्ताक्षर  कर  चुके  राज्य  विद्युत  क्षेत्र  के
 संगठनात्यक  सुधार  के  लक्ष्य  निम्नवत्‌  हैं  :-

 1.  विद्युत  पारेषण  और  क्तिरण  को  अलग-अलग  करके  विद्युत
 उद्योग  का  पुनर्गठन

 ”
 2.  बिद्युत  उत्पादन  एवं  वितरण  में  निजी  भागीदारी  की  अनुमति  के  द्वारा

 प्रतिस्पर्धात्मिकता  को  प्रोत्साहन

 5.  नियंत्रक  ढांचे  का  विकास

 4.  वाणिज्यिक  पद्धति  के  अनुरूप  उत्तरोत्तर  रूप  से  टैरिफ  समायोजन  कार्य

 काउंटर  गारंटी

 “120.  श्री  राम  कापसेः  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  यह  सच  है  कि  विधुत  मंत्रालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  डारा  विधुत

 हे
 को  दी  गई  काउंटर  गारंटी  के  स्थान  पर  कुछ  विकल्पों  का  सुझाव  दिया

 ;  और
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधुत  मंत्री  :  एन०के०पी०  सालबे)ः

 विकल्प  ये

 1.  उच्च  वोल्टता  उपभोक्ताओं  को  स्वतंत्र  विद्युत  उत्पादकों  द्वारा  सीधे  विधुत
 सप्लाई  किया

 2.  एक  एस्क्रो  लेखा  खोलना  जिसमें  उपभोक्ताओं  द्वारा  अभिज्नात  भुगतान
 की  राशि  जमा  कराई  जाएगी  और  इस  लेखे  से  सर्वप्रथम  आईपीपी  को
 देय  राशि  के  दायित्व  की  पूर्ति  की

 3.  विद्युत  उत्पादन  को  वितरण  से

 4.  राज्य  सरकार  का  लेखा  केन्द्र  को  हस्तांतरण  किए  जाने  के  समर्थन  के

 साथ  भारतीय  रिजर्य  बैंक  के  साथ  एस्क्रो  व्यवस्था

 5.  विश्व  बैंक  गारंटी  ।

 राज्य  सरकारों  को  (1)  से  (3)  तक  के  विकल्पों  पर  विचार  किए  जाने  हेतु
 सलाह  दी  गई  अन्य  विकल्पों  पर  भारत  सरकार  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा

 स्व-रोजमार  कार्यक्रम  के  लाभार्थी

 960.  श्री  शिवशरण  बर्माः  कया  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 शहरी  गरीब  स्व-रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  देश  में  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  लाभार्थियों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  वर्ष  1995-96  के  लिए  राज्य-वार

 तत्संबंधी  लक्ष्य  क्या

 पिछले  वर्ष  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  को  कुल  कितना  ऋण  स्वीकृत  और
 वितरित  किया  और

 1994-95  के  दौरान  राज्यवार  कुल  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  और

 उनमें  से  कितने  आवेदन  पत्र  अस्वीकृत  कर  दिये  गये  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 नेहरू  रोजगार  योजना  की  शहरी  माइक्रों  उद्यम  स्कीम  के  तहत  देश

 में  गत  तीन  वर्षों  के  दीरान  सहायता  प्राप्त  लाभार्थियों  की  संख्या  के  ब्यीरे  तथा

 वर्ष  1995-%  हेतु  निर्धारित  लक्ष्यों  के  राज्य-बार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 गत  वर्ष  अर्थात  1994-95  के  दीरान  लाभार्थियों  के  लिए  स्वीकृत  एवं
 संक्तिरित  कुल  सहायता  राशि  का  राज्य-वार  ब्यीरा  सलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 स्वीकृत  एवं  संवितरित  ऋण  सहायता  राशि  के  तीन  गुने  तक

 इस  सूचना  की  निगरानी  केन्द्र  स्तर  पर  नहीं  की  जा  रही
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 विवरण

 केस
 ऐेकनार

 कत्ल  शक्ति  कत्ककक बक्ाक्  व्याक्र-ऋ्  के  जझिए  वर्ष
 1994-95  35

 के  दौरान

 क्षेत्र  का  नाम  के  दोरान  एसयूएमईਂ  के  तहत  सूमे*  के  तहत  निर्धारित लक्ष्य  तहत  स्वीकृत  सहायता  राशि

 सहायता  प्राप्त  लाभार्थियों की  संख्या

 ।  8
 डर

 5

 1...  आंध्र  प्रदेश  अ्थ्ा  10958  157.88

 2...  बिहार  4758  9285  2.00

 3...  गुजरात  5909  4397  44.85

 4...  हरियाणा  8085  121)  52.99

 5.  कनटिक  19670  8664  75.84

 6.  केरलः  10842  2981  104.61

 7...  भध्य  प्रदेश  57684  7944  214.93

 8...  महाराष्ट्र  17596  13736  $7$%  183.91

 9...  उड़ीसा  4065  2800
 -

 10.  पंजाब  8588  1106  119.99

 1.  .._  राजस्थान  24920  4889  152.70

 12.  तमिलनाडु  38409  11497  72.82

 15...  उत्तर  प्रदेश  108551  19328  819.40

 14...  पश्चिम  बंगाल  21685  10989  11.70

 15.  गोवा  440  111
 ॥

 8.36

 16.  अरूणाचल  प्रदेश  40  611  -

 17.  असम  14471  122.96

 18...  हिमाचल  प्रदेश  50  667  .

 19...  जम्मू  और  कश्मीर  1228
 '  778  -

 20...  मणिपुर  4396
 '

 444  ह  11.67
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 89  2  $  श  5

 -  मेघालय  551  278

 ।  22.  मिजोरम  700  167  85.52

 ।  23...  नागालैंड  -
 389

 ।

 24.  सिक्किम  164  १११

 |  25.  त्रिपुरा  454

 “167
 बढ  10.17

 26...  अण्डमान  और  नि०ट्वीप  178  186  $.45

 27...  चण्डीगढ़  199  99  4.१0

 28  दादर  और  नगर  हवेली  89  92  0.70

 29  दमन  और  द्वीव  -  186

 30...  पण्डिचेरी  1082  2१2  4.54

 31.  दिल्‍ली  1412  1600  1.51

 योग  898165  117223  2275.05

 *
 एस  यू  एम  ईः  नेहरू  रोजगार  योजना  की  शहरी  माइक्रो  उद्यम

 होली  हे  शिमला  दिल्सी  में  अनधिकृत  निर्माण

 -961.  श्री  सुरेल्षपाल  शत्कः  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजकार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रांड  होटल  डे  शिमला  में  कितने  कमरे

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इस  होटल  के  रख-रखाव  हेतु  कुल  कितनी

 आवंटित  की  और

 .  इस  होटल  के  सभी  कमरों  के  उचित  रख-रखाव  के  लिए  किए  गए  उपायों

 का  क्‍या  ब्यौरा  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजयार  मंत्राशव  में  राज्य  मंत्री  दी०के०  शुंगन)ः
 उपलब्ध  कमरे  1091

 और  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 962.  भ्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोज़मार  मंत्री
 १5  1995  के  अताराकित  प्रश्न  संख्या  1975  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह

 बताने की  कृपा  करंगे कि  दिल्‍ली के  संसद  सदस्यों  के  सुझावो ंक ेआलोक  में  अनधिकृत
 निर्माणों  और  परिसरों  के  दुरुपयोग  पर  रोक  लगाने  हेतु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 अधिनियम  को  संशोधित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 क्षही  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  मंत्री  पी०के०  क्ुंगन)ः
 अनधिकृत  निर्माणों  और  परिसरों  के  दुरुपयोग  पर  रोक  लगाने  के  उद्देश्य  दिल्ली
 विकास  अधिनियम  के  संशीधनों  पर  विचार  हेतु  ।0  1995  की  बैठक  दिल्ली
 के  सांसदों  ने  लगाये  जाने  वाले  जुमनि  के  बारे  में  यथा  समय  अपने  सुझाव
 भेजने  की  सहमति  व्यक्त  की  दिल्‍्खी  के  सांसदों  से  सुझाव  अभी  तक  नहीं  मिले

 क्देशी  मरस्यन  नौकाओं  को  जारी  किए  गए  लाइसेंस

 965.  शी  युल्सापल्की  समचन्द्रम  :  क्या  खाच  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेगें  कि  : AP
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 क्या  समुद्री  उत्पादों  की  निर्यात  क्षमता  के  लिए  हमारे  जल  क्षेत्र  में  मत्स्यन
 के  लिए  बिदेशी  मत्स्यन  नौकाओं  को  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  के  प्रभावों के  निर्धारण

 के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  गगोई)ः
 से  भारतीय  जल  में  प्रधालन  के  लिए  विदेशी  मत्स्यन  ट्रालरों  को  कोई  लाइसेंस
 नहीं  दिया  गया  अनेक  भारतीय  कंपनियों  को  भारतीय  अनन्य  आर्थिक
 क्षेत्र  में  चार्टर/लीज  पर  विदेशी  ध्वज  वाले  जलयानों  को  चलाने  की  अनुमति  दी  गई

 भारतीय  जल  में  चलने  वाले  इन  जलयानों  के  प्रधालन  को  लेकर  मछुवारों  द्वारा
 हाल  ही  में  किए  गए  आन्दोलन  को  देखते  हुए  सरकार  ने  गहन  समुद्री  मत्स्यन
 नीति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  सिफारिशें  करने  हेतु  भारत  सरकार  के  भूतपूर्व  सचिव
 श्री  पी०  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  का  गठन  किया  सरकार  ने  15.
 12.94  को  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  पूरी  नीति  की  समीक्षा  होने  तक  गहन  समुद्री
 मत्स्यन  नीति  संबंधी  किसी  और  आवेदन  पत्र  पर  कार्रवाई  न  की

 परिवहन  योजना

 964.  श्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  कलकत्ता  से  इलाहाबाद  तक  गंगा  नदी  से  होकर  परिवहन  की  कोई
 योजना  तैयार  की  और

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  योजना  को  कब  तक  लागू
 किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर)ः
 और  केन्द्रीय  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  लि०  कलकत्ता

 डब्ल्यू०टी  सरकार  का  कुछ  निजी  पार्टियों  द्वारा
 कलकत्ता-पटना  खंड  में  गंगा  नदी  के  माध्यम  से  कार्गो  की  दुलाई  की  जा  रही
 भारतीय  अन्तर्देशीय  जलमार्ग  नौएडा  के  पास  उक्त  खंड  को  और
 विकसित  करने  क्री  योजनाएं  जहां  तक  पटना-इलाहाबाद  खंड  में  परिवहन  का
 संबंध  है  यह  खंड  भा०अ०ज०  प्राधिकरण  द्वारा  पर्याप्त  चैनल  गहराई  और  अन्य

 सुविधाओं  की  ब्यवस्था  करके  विकसित  किया  जा  रहा  है  और  तत्पश्चात्‌  यह  उम्मीद
 है  कि  निजी  प्रचालक  और  सी  आई  डब्लू  टी  सी  इस  खेड  में  कार्गो  सेवाएं  उपलब्ध

 :

 पाक  नागरिकों  को  बीजा

 965.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  1994  के  दौरान  इस्लामाबाद स्थित  भारतीय  उच्चायोग तथा  कराची
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 स्थित  भारतीय  महावाणिज्य  दूतावास  द्वारा  1994  में  बंद  होने  तक  कितने  पाक

 नागरिकों  को  वीजा  दिया  गया  ;

 जनवरी  से  1995  के  दौरान  इस्लामाबाद  स्थित  उच्चायोग  द्वारा

 कितने  वीजा  जारी  किए

 (7)  30  1995  तक  कितने  वीजा  संबंधी  आवेदन  लम्बित

 पाकिस्तानी  नांगरिकों  को  वीजा  जारी  करने  में  औसतन  कितना  समय

 लगता  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कितने  पाकिस्तानी  नागरिकों  को  भारत

 में  प्रत्येक  स्थान  पर आगमन  और  प्रस्थान  की  निर्दिष्ट  सूचना  पुलिस  को  दिए  जाने

 संबंधी  वीजा  प्रक्रिया  से  छूट  दी  गई  थी  ?

 विदेश  मंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  वर्ष  1994
 के  दौरान  भारत  के  हाई  इस्लामाबाद  और  भारत  के  प्रधान
 कराची  द्वारा  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  को जारी  किए  गए  वीजा  की  कुल  संख्या  क्रमंशः
 19,363  और  15,211

 ह

 1995  की  अवधि  के  दौरान  भारत  के  हाई  कमीशन

 इस्लामाबाद  ने  पाकिस्तानी  राष्ट्रिकों  को  कुल  12,486  वीजा  जारी  किए

 और  भारत  का  हाई  कमीशन  इस्लामाबाद  एक  ऐसी  प्रक्रिया  का

 पालन  करता  है  जिसके  द्वारा  वीजा  आवेदन  पर  उसी  दिन  कार्रवाई  की  जाती  है
 जिस  दिन  अनुरोध  प्राप्त  होता  30  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  कोई
 वीजा  आवेदन  लम्बित  नहीं

 वीजा  देने  क ेलिए  आवेदन  लिए  जाने  के  बाद  वीजा  जारी  करने  में  औसतन
 1  से  2  दिन  का  समय  लगता

 (8)  वर्ष  1992,1993  और  1994  के  भारतः  के  होई  कमीशन

 इस्लामाबाद  द्वारा  पुलिस  रिपोर्ट  से  छूट  बाले  जारी  किए  गए  वीजा की  संख्या  क्रमशः

 1,178,  797  और  684

 ही०ही०ए०  फ्लैटों  की  कीमत  निधार्रित  करमा

 966.  श्री  ए०  इन्द्रकरन  रेड्डी  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हाल  ही  में  उच्चतम  न्‍्यायलय  ने  डी०डी०ए०  को  विभिन्न  योजनाओं
 के  अंतर्गत  पंजीकृत  व्यक्तियों  को आवंटन  तिथि  के  बजाय  कब्जा  देने  की  वास्तविक
 तिथि  को  फ्लैटों  की  कीमत  निर्धारित  करने  का  निर्देश  दिया

 यदि  तो  क्या  डी०डी०ए०  द्वारा  फ्लैटों  के  निर्माण  में  कब्जा  देने

 में  विलंब  किए  जाने  पर  कोई  जुर्माना  लगाया  जाता  और

 सरकार  डी०डी०ए०  की  विभिन्न  योजनाओं  के  अतंर्गत  पंजीकृत  व्यक्तियों
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 की  किस  प्रकार  सहायता

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०शुुंगन)ः
 डी०डी०ए०  ने  बताया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  अपने  दिनांक  $.2.95  के  फैसले

 में  व्यवधा  की  है  कि  डी०डी०ए०  को  बिभिन्न  योजनाओं  के  तहत  अपने  फ्लैंटों  की
 कीमत  का  फ्लैटों  का  कब्जा  दिये  जाने  की  तारीख  की  बजाए  आवंटन
 पत्र  की  तारीख  के  आधार  करना

 डी०डी०ए०  निर्माण/कब्जे  में  विलम्ब  होने  पर  आवंटियों  को  हर्जाना

 अदा  करता

 डी०डी०ए०  फैलटों  की कीमत  की  गणना  लाभ-हानिਂ  आधार

 पर  की  जाती  तथापि  डी०डी०ए०  ने  फ्लटों  की  लागत  पर  नियंत्रण  लगाने  के

 लिए  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :-

 1.  पूंजी  पर  दो  मंजिले  फैलटों  क ेलिए  १0  महीने  से  घटाकर  ।5  महीने
 तथा  दो  से  अधिक  मंजिले  मकानों  के  लिए  18  माह  कर  दिया  गया

 2.  दूरस्थ/बाहरी  क्षेत्रों  नरेला  और  रोहिणी  $)  के  लिए  फैलटों  के
 प्रतिवर्ग  मीटर  कार्सी  क्षेत्र  100/-  रुपये  की  दर  पर  एकमुश्त  छूट  प्रारम्भ
 की  गई

 3.  फ्लटों  की  50%  निर्माण  की  अवस्था  में  आवंटित  करने  का  निर्णय  लिया

 गया  है  जिसके  फलस्वरूप  भूमि  दरें  स्थिर  हो  जाएंगी  तथा  आबंटी  को

 भुगतान  करने  के  लिए  लगभग  दो  वर्ष  का  समय  मिल  आबंटी

 को  केवल  12  माह  का  ब्याज  देना

 4.  विशिष्टियों  को  इष्टतम

 5.  धनत्व/फर्शी  क्षेत्र  अनुपात  का  इष्टतम

 6.  बेहत्तर  सामग्री  तथा  माल  सूची  का  कड़ाई  से

 7.  फैलटों  के  निर्माण  के  दौरान  निवेश  की  गई  पूंजी  पर  वसूल  की  जा  रही

 17%  सालाना  दर  को  1.11.94  से  घटाकर  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  की  ब्याज
 दर  के  समान  14.75%  वार्षिक  कर  दिया  गया

 8.  फैलटों  पर  5.5%  की  दर  से  लगाये  जा  रहे  ई०डब्ल्यू०  एस०  प्रभारों  को

 खत्म  कर  दिया  गया  है  तथा  ऊपरी  मंजिल  के  फ्लैटों  के  आव॑टियों  को

 राहत  देने  के  लिए  फर्श  सामानीकरण  प्रभार  शुरू  किये  गये  हैं  अर्थात  प्रथम
 द्वितीय  तथा  तृतीय  तल  के  लिए  क्रमशः  1%  ,  1.5%  और  2%  की  छूट
 देकर  भूतल  से  फ्लैटों  में  4.5%  प्रभार  जोड़े

 भीरे  को  नियंत्रण  मुक्त  करना

 ,  967.  श्री  साणिकराब  होडल्या  याबीतः

 श्री  जार्ज

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :

 कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  कताने  की  कृप्त  करेंग्रे  किः
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 क्या  विभिन्न  राज्यों  के आबकारी  मंत्री  अल्कोहल  की  आवश्यकता  के

 बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  मिले

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  शीरे  और  अल्कोहल  को  पुमः  नियंत्रण  के

 अन्तर्गत  लाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 1993-94  और  1994-95  में  प्रति  लीटर  शीरे  का  मूल्य  क्‍या  था  ?

 रसायन  तथा  उर्धरक  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसंदीय  कार्य  गंभाखय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रानिकी  विभाग  और  महायसामर  क्कास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडआड़ों  :  से  शीरे  और  अल्कोहल  पर  आबकारी  मंत्रियुँ
 के  कार्यकारी  दल  की  रिपोर्ट  पर  विचार  करने  के  लिए  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 की  अध्यक्षता  में  22  1995  को  नई  दिल्‍ली  में  आबकारी  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 आयोजित  किया  गया  इस  सम्मेलन  में  कोई  सर्वसम्मति  नहीं  थी  और  राम्पों

 के  प्रतिनिधियों  ने  कार्यकारी  दल  की  सिफारिशों  पर अलग-अलग  विचार  व्यक्त  किए
 कार्यकारी  दल  की  सिफारिश  पर  इन  विचारों  और  इनके  साथ-साथ  कानूनी

 निहितार्थों  की  जांच  की  जा  रही

 विनियंत्रण  के  बाद  सरकार  द्वारा  शीरे  और  अल्कोहल  की  कीमतों  को
 मानीटर  नहीं  किया  जा  रहा

 अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  में  खाध  प्रसंस्करण

 उद्योग

 968.  श्री  हथान  मोल्शाहः  क्या  खाघय  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  के  पास  अंडमान  और  निकोबार  द्वीप  समूहों  के  समुद्री
 उत्पादों  के  लिए  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  स्थापना  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रास्य  के  राज्य  मंत्री  तरूण
 और  अंडमान  तथा  मिकोबार  द्वीप  समूह  के  लिए  अलग  से  कोई  योजना  विशेष
 नहीं  हैं  लेकिन  यह  मंत्रालय  मछली  के  परिरक्षण  तथा  प्रसंस्करण  के  लिए  आधारभूत
 सुविधाओं  की  स्थापना  हेतु  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  एक  स्कीम  चला  रहा
 हैं  जिसके  तहत  अनुदान  सहायता  के  रूप  में  50:  पूंजी  लागत  तक  की  क्तीय  सहायता
 दी  जाती  इस  स्कीम  के  तहत  वर्ष  1992-93  और  1998-94  के  दौरान  पै०
 अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समृह  एकीकृत  विकास  निगम  लि०  को  क्रमशः  28.
 455  रु०  का  तथा  69.75  लाख  रूु०  की  राशि  उपलब्ध  कराई

 प्रश्न  नहीं
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 सरकारी  आदासों  के  आबंटन  के  दिशा-निर्देश
 हु

 969.  श्री सनत  झुमार  मंडलः  क्या  शहरी  कार्य  और रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  विशेषतः  पांच  और  उससे  ऊपर  के  मामलों

 में  इस  समय  बिना  बारी  के  आवंटन  के  लिए  क्या  नये  दिशा  निर्देश  तय  किये  गये

 कया  दिशा-निर्देश  का  सख्ती  से  अनुपालन  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्‍या

 व्यवस्था  की  गई

 क्‍या  उनका  ध्यान  15  1995  के  इंडियन  एक्सप्रेस  के  नई  दिल्‍ली

 संस्करण  में  मोर  आई  टी  आफीसर्स  गिवन  फ्लैटस  आउट  आफ  टर्न  शीलाकौल

 ओवर  पी०एम०ओ०  डाहरेक्टिवਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया

 यदि  तो  उसमें  प्रकाशित  विषय  में  संबंधित  तथ्य  क्‍या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 झहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 और  बिना  बारी  आबंटन  के  अनुरोधों  पर  विचार  करने  के  लिए  दो  समितियां

 गठित  की  गई  इन  समितियों  के  अध्यक्ष  सचिव  और  संबधित

 संयुक्त  संचिव  क्रमशः  और  उसंसे  ऊपर  तथा  टाइप  ।  से

 टाइप  4  के  मामलों  पर  विचार  करते  इन  समितियों  की  अनुशंसाएं  अनुमोदन

 हेतु  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  को  भेजी  बिना  बारी  आबंटन  को  20%

 पांच  में  से  तक  सीमित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  यह

 उल्लेखनीय  है  कि  सार्वजनिक  हित  के  मुकदमें  की  सुनवाई  के  समय  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  टी०बी०  और  कैंसर  से  ग्रस्त  सरकारी  कर्मचारियों  के  मामलों  जैसे

 वास्तविक  चिकित्सा  आधारों  को  छोड़कर  बिना  बारी  के  सभी  आबंटनों  पर  रोक

 लगा  दी  गई

 से  (3)  आयकर  विभाग  के  कर्मचारियों  को  किए  गए  दो  आंबटन

 ही  जारी  की  जा  चुकी  उन  स्वीकृतियों  से  पहले  ही  जारी  कर  दिए  जिन्हें  प्रधान

 मंत्री  के  निर्देश  के  बाद  कार्यान्यित  किया  गया  निदेशों  की  प्राप्ति  के

 बाद  कोई  नई  स्वीकृति  नहीं  दी  गई

 इफको

 970.  श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  रसासन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  फार्मर्स  फर्टिलाइजर  कोआपरेटिव  लिमिटेड  के

 उर्वरक  संयंत्र  ने अपनी  बढ़ी  हुई  क्षमता  के  अनुरुप  कार्य  करना  शुरू  कर  दिया

 7  1995
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 यदि  तो कब  से  और  क्या  यह  संयंत्र  अपनी  पूरी  क्षमता  का  उपयोग  .

 कर  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रतायम  तथा  उर्वरक  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  तका  संतदीय  कार्य  मंत्रासय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों  फैलीरो)ः  और  इस  समय  कार्यान्‍वयनाधीन  इफको  की  विस्तार

 परियोजानाओं  के  ब्यौरे  आरम्भण  की  उनकी  अनुमानित  तारीख  समेत  के  ब्यौरे  नीचे

 दिए  गए  हैं  :

 आरम्भण  की

 अनुमानित  तारीख
 स्थान  परिकल्पित  अतिक्ति

 सं०  यूरिया  उत्पादन

 मी०  टन
 जप

 1.  उत्तर  प्रदेश  7.26  01.01.1977

 2.  गुजरात  1.50  01.09.1997

 $.  उत्तर  7.26  20.01.1998

 मत्स्य  उत्पादन

 971.  श्री  सुशीश  चन्द्र  वर्मा  :  क्या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  हिन्द  महासागर  और  बंगाल  की  खाड़ी  के

 भारतीय  जल  क्षेत्र  में  कितना  मत्स्य  उत्पादन  किया

 कया  मत्स्य  उत्पादन  में  कमी  आ  रही

 क्‍या  इस  उत्पादन  में  इस  कमी  को  रोकने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई
 गई  और

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 खाथ  प्रसंस्करण  उद्योग  मंब्रासय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  पूर्वी  तट  की  तथा  पश्चिमी  तट
 में  समुद्री  मछली  के  उत्पादन  का  ब्यीरा  निम्नानुसार

 1992-98  1998-94  1994-95

 पूर्वी  तट  की  7,44,619 +  7,91,820  8,17,718

 पश्चिमी  तट  17,75,6%6  18,127,018  18,4142

 जी  नि
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 और  मछली  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  लागू  की  जा  रही  स्कीमों
 की  सूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 विवरण ह

 उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए-उठाए  जा  रहे  कदम

 1.  संयुक्त  लीजिंग  तथा  चार्टरिंग  जैसी

 विभिन्र  स्कीमों  क ेतहत  जलयान  आरम्भ  करने  के  माध्यम  से  गहन  समुद्री
 मत्स्यन  बेड़े  की  वृद्धि  ।

 2.  भारतीय  जल  में  मात्स्यिकी  संसाधनों  को  सुव्यस्थित  सर्वेक्षण  |

 3.  गहन  समुद्री  मत्स्यन  प्रयालनों  में  कार्मिकों  का  प्रशिक्षण  ।

 4.  बड़े  तथा  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्यन  हार्बरों  का

 5.  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  की  शुरूआत  करने  के  लिए  ब्याज  की  दर

 पर

 6.  मछली  परिरक्षण  और  विपंणन  के  लिए  बुनियादी  सुविधाओं
 का

 7.  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों  द्वारा  इस्तेमाल  किए  गए  डीजल  की  लागत
 से  एक  अंश  की  प्रतिपूर्ति  ।

 8.  भारतीय  अनन्य  आर्थिक  क्षेत्र  में  विदेशी  मत्स्यन  जलयानों  तथा  तटबर्ती

 जल  में  भारतीय  स्वामित्व  वाले  जलयानों  द्वारा  मत्स्यन  पर

 9.  पारम्परिक  नौकाओं  के  आधुनिकरण  की

 10.  प्लाईवुड  क्रापट  की  शुरुआत  की  स्कीम  ।

 Ll.  अपतट  मध्यवर्ती  आकार  के  प्लेजिक  नौकाओं  की  शुरूआत  की

 स्कीम  ।

 12.  20  मी०  से  कम  लम्बाईँ  वाले  छोटे  मशीनीकृत  मत्स्यन  जलयानों  के  लिए
 हाई  स्पीड  डीजल  पर  लगने  वाले  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  की  प्रतिपूर्ति  संबंधी

 स्कीम  ।

 15.  कृत्रिम  रीफ  तथा  भैरी-कल्थर  परियोजनाओं  की  स्थापना  की  स्कीम  ।

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  क्या  को  चौड़ा  करना

 972.  श्री  शिवराज  सिंह  चौह्मन  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  12  को  चौड़ा  करने  संबंधी

 कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विधाराधीन

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 जल-भूतस  परिवहन  मंत्राहय  के  राज्य  मंत्री  जयदीश  टाइटशर)ः

 जी

 जयपुर-जबलपुर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  सं०  1१  के  निम्नलिखित  खंडों  को

 ?  लेन  का  बनाने  के  लिए  1995-96  के  दौरान  मंजूरी  प्रदान  करने  का  प्रस्ताव

 लम्बाई  अनुमानित  लागत

 (1)  राजस्थान  में  297.6-343.4  $$  कि०मी०  $.1  करोड़  रु०

 कि०मी०  तक  चुनिन्दा  खंड  ।

 (2)  राजस्थान  में  366.0~403.4  29  कि०मी०  $.7  करोड़  रु०

 कि०मी०  तक  चुनिन्दा

 (3)  म०प्र०  में  बिजोरा-राजस्थान  19  कि०्मी०  $.0  करोड़  रु०

 सीमा  खंड  का  48-67  कि०मी०  ७
 ++

 प्रश्न  नहीं

 मध्य  प्रदेश  में  पुसरों  की  मरम्मत

 975.  श्री  खेसन  राम  जांगड़ेः  क्या  जल-भूतस  परिबहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृप्रा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  मध्य  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर

 कुल  कितने  पुल  ढह  गये  हैं  ;

 इममें  से  कितने  पुलों  की  मरम्मत  कर  दी  गई  तथा  कब  तक  बाकी

 पुलों  की  मरम्मत  का  काम  कर  दिया  और

 इन  पर  कुल  कितना  खर्च  होने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनदीश  :
 से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  रा०  पर  मच्छा  पुल  का

 एक  मेहराव  (1994  को  बाढ़  बह  गया  था  और  14.38  लाख  रुपये  की  अनुमानित
 लागत  से  इसकी  मरम्मत  को  जा  चुकी

 फर्टिशाइजर्स  एंड  केमिकल्स  ट्रावनकोर  कक्याण  योजनाएं

 974.  श्री  पी०सी०  थाससः  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  एफ०ए०सी०टी०  एंड  केमिकल्स  का
 कोचीन  डियीजन  श्रमिकों  के  लिए  कल्याण  तथा  अन्य  लाभकारी  योजनाएं  लागू कर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  डिवीजन  में  कार्यरत  कर्मचारियों  तथा  अधिकारियों  की  संख्या

 कितनी
 है
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 कम्पनी  द्वारा  कितने  कर्मचारियों  को आवास  उपलब्ध  कराए  गए

 कितने  कर्मचारी  अभी  इस  सुविधा  से  वंचित

 क्‍या  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  स्वास्थ्य  सुरक्षा  तथा  मनोरंजन

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  योजनाएं  बनाई  गई  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर  क्कास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 पडुआड़ों  ः  और  फर्टिलाइजर  एण्ड  केमिकल्स

 ट्रावनकोर  लि०  के  कोचीन  प्रभाग  में  चल  रही  सांविधिक  कल्याण
 योजनाओं  के  अलावा  प्रभाग  में  चल  रही  कुछ  अन्य  बड़ी  कल्याण  योजनायें  संलग्न
 विवरण  में  दी  गई

 से  (3)  एफ०ए०सी०टी०  के  कोचनी  प्रभाग  में  1875  गैर  प्रबक्‍न्धकीय
 और  541  प्रबन्धकीय  कर्मचारी  इनमें  से  291  प्रबन्धकीय  कर्मचारियों  तथा
 615  गैर  प्रबन्धकीय  कर्मचारियों  को  कम्पनी  की  ओर  से  वरिष्ठता  और  कार्य  की

 अपरिहार्यता  के  आधार  पर  आवास  प्रदान  किये  गये

 के  और  (8)  ब्यौरे  सलंग्न  विवरण  में  दश्ाये  गये

 विवरण

 1.  चिकित्सालय  सुंविधायें

 प्रभाग  में  एक  पूर्ण  रुपण  सुसज्जित  चिकित्सालय  कार्य  कर  रहा  है  जिसमें
 प्रभाग  के  कूर्मचारियों  की  अंतः  रोगी  चिकित्सा  की  सभी  सुविधायें  उपलब्ध
 गम्भीर  मामलों  को  बाहर  विशिष्ट  केन्द्रों  पर  भेजा  जाता  है  जिसके  लिए  कम्पनी
 चिकित्सीय  पुनर्भुगतान  प्रदान  करती

 ।.  शैक्षणिक  सुविधायें

 एफ०ए०सी०टी०  के  कोचीन  प्रभाग  के  कर्मचारियों  के  बच्चों  की  नर्सरी
 से  तक  मुफ्त  शिक्षा  के लिए  एक  हाई  स्कूल  हाई  कम्पनी

 द्वारा  चलाया  जाता  इस  स्कूल  द्वारा  बहुत  उच्च  शैक्षिक  मानदण्ड  बनाये  रखे
 जाते  जिसमें  इसके  विधार्थियों  के लिए  पाठ्यक्रम  के  अलावा  भी  अन्य
 क्रिया-कलाप

 11.  परिवहन  सुविधायें

 एफ०ए०सी०टी०  का  कोचीन  प्रभाग  इस  समय  कर्मचारियों  को  कोचीन  के
 नजदीक  विभिन्न  स्थानों  से  लाने  ले  जाने  के  लिए  तीन  पारियों  में  परिवहन  हेतु  पांच

 ठेके  की  गाड़ियां  चला  रहा

 IV,  कल्याणकारी  निधि

 प्रभाग  कै  जरूरतमंद  कर्मचारियों  को  ब्याज  मुक्त  तथा  अनुग्रह  पूर्वक

 भुगतान  प्रदान  करके  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोचीन  प्रभाग  में  एक

 श्रमिक  कल्याण  निधि
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 ५.  सामूहिक  बीमा

 कम्पनी  ने  अपने  सभी  कर्मचारियों  को  ओरिऐन्टल  इंस्योरेंश  कंपनी  लि

 के  साथ  सामूहिक  दुर्घटना  बीमा  योजना  के  अंतर्गत  सुरक्षा  प्रदान  किया  दुर्घटना
 अथवा  मृत्यु  की  स्थिति  में  सामूहिक  दुर्घटना  बीमा  योजना  के  प्रावधानों  के  तहत

 कर्मचारियों  को  क्षतिपूर्ति  की  जाती

 ५.  मनोस्ंजन  सुविधायें

 प्रबन्धक  तथा  गैर-प्रबन्धक  वर्ग  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्रीड़ा  और

 अन्य  सांस्कृतिक  कार्यकलाप  में  प्रभाग  के  कर्मचारियों  को  मनोरंजन  की  सुविधा  प्रदान
 करने  के  लिए  कोचीन  प्रभाग  टाऊनशिष  में  दो  क्लब  काम  कर  रहे

 Vil  उपभोक्ता  समितियां

 एक  कर्मचारी  सहकारी  उपभोक्ता  भण्डार  और  एक  कर्मचारी  सहकारी  ऋण

 समिति  के  लाभ  हेतु  कोचीन  प्रभाग  टाऊनशिप  में  काम  कर  रही

 उड़ीसा  में  खनन  आधारित  एकक

 975.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  सरकार  का  उड़ीसा  में  खनिज  आधारित  क्रुछ  नए  एककों  की  -

 स्थापना  करने  का

 यदि  तो  इनकी  स्थापना  कहां-कहां  पर  की  और

 इस  संबंध  में  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 कांडइला  पत्तन

 976.  ह०  के०बी०आर०चौधरीः  क्या  जल-धूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  कांडला  पत्तन  से  चावल  की  पूरी  मांत्रा  का  निर्यात  किया  जा  सकता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  देश  में  चावल  के  निर्यातकों  ने  चावल  का  तेजी  से  निर्यात  करने
 के  लिये  सरकार  से  वैकल्पिक  पत्तन  उपलब्ध  करने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठे

 ($)  क्‍या  कांडला  पत्तन  पर  इस  समय  1.5  लाख  टन  चावल  जमा  हो  गया

 हैं  जिसे  जलपोतों  द्वारा  विदेशों  को  भेजा  जाना  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?



 85.  लिखित  उत्तर

 जल-भूतलस  परिकहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनदीश  टाइटलर)ः
 और  जी  पत्तन  में  सीमित  बर्थिंग  और  भण्डारण  तटीय  श्रमिक

 गैंग  की  नाविकों  द्वारा  हुक  प्वाइंट  पर  कार्गों  पहुंचाने  के  लिए  अपर्याप्त  क्षमता

 आदि  जैसे  विभिन्न  कारणों  से  कांडला  पत्तन  के  लिए  एक  मिलियन  टन  से  अधिक

 चावल  हैंडल  करना  मुश्किल

 और  चूंकि  कांडला  पत्तन  पूरा  भार  वहन  नहीं  कर  सकता  इसलिए
 चावल  निर्यातकों  ने  भा०ख़ा०नि०  को  दूसरे  पतनों  पर  चावल  भेजने  का  सुझाव  दिया

 लघु  पत्तनों  सहित  विभिन्न  पत्तनों  से  खाद्यान्न  के  निर्यात  को  सुगम  बनाने  के  लिए
 सभी  संभव  उपाय  किए  जा  रहे

 (8)  और  2.8.95  की  स्थिति  के  अनुसार  कोडला  पत्तन  पर  58750

 टन  चावल  दुलाई  के  लिए  पड़ा  हुआ  प्रतीक्षित  एवं  संभावित  जलयानों  की

 निकासी  के  लिए  निरंतर  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तथा  पत्तन  प्रयोक्ताओं  विशेषतः
 चावल  निर्यातकों  के साथ  लगातार  बातचीत  करता  रहता  है  ताकि  दिन  प्रतिदिन

 के  प्रचालनों  में  आने  वाले  प्रचालनात्मक  अवरोधों  को  दूर  किया  जा  सके  और

 सुधारात्मक  कार्रवाई  की  जा

 शोबा  में  विदेशी  पूंजी  निवेश

 977.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  झांट्ये  :  क्‍या  विद्युत्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 क्या  गोबा  में  विदेशी  पूँजी  निवेश  आशा  के  अनुरूप  नहीं  हुआ  है  क्योंकि

 यह  विद्युत  के  मामले  में  अपनी  पड़ोसी  राज्यों  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  पर  निर्भर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  ने  पर्याप्त  विधुत
 उत्पादन  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  और

 राज्य  में  विद्युत  की  वर्तमान  खपत  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रासय  मे  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  रख  दी

 राजस्थान  में  सोने  का  खनन

 978.  श्रीमती  बसुंधरा  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राजस्थान  में  स्वर्ण  भंडार  क्षेत्रों  के  सर्वेक्षण  कार्य  में  कौन-कौन  सी

 एजेंसियां  लगीं

 इन  एजेंसियों  द्वारा  अब  तक्र  सर्वेक्षण  किए  गए  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  क्या

 ~

 इस  राज्य  में  कितने  स्वर्ण  भंडार
 क्षेत्रों

 की  खोज  की  गयी  और

 राजस्थान  के  इन  क्षेत्रों  में सोना  निकालने  के  लिए  क्या  कदम  उञरए

 गए  हैं  ?
 ह
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 खान  मंजासय  के  राज्य  मंजी  क्लराम  सिंह  से  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेशण  राजस्थान  के  निम्नलिखित  क्षेत्रों में  स्वर्ण  के गवेषण

 के  लिए  सर्वेक्षण  कर  रहा

 बांसकड़ा

 जिला

 जिला

 जिला-उदयपुर  ।

 सिरोही  जिले  के  पिंडवारा  क्षेत्र  तथा  बांसवाड़ा  जिले  के  आनन्दपुरी-भूकिया
 क्षेत्र  में  प्राथमिक  स्वर्ण  क्षेत्रों  का  पता  लगाया  गया  हिन्दुस्तान  जिंक  लि०

 द्वारा  राजस्थान  के  बांसवाड़ा  जिले  के  जगपुरा  क्षेत्र  में  स्वर्ण  का गवेषण

 शुरू  कर  दिया  गया

 इन  क्षेत्रों  में  गवेषण  कार्य  प्रगति  पर  स्वर्ण  की  निकासी  उसके  भंडार

 की  आर्थिक  ब्यवह्मर्यता  पर  निर्भर

 उत्तर  प्रदेश  की  शहरी  विकास  योजनाएं

 979.  श्री  सुरेशानन्द  स्वानीः  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार

 को  नई  शहरी  विकास  योजनाएं  भेजी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 से
 राज्य  की  मौजूदा  शहरी  विकास  योजनाओं  में  अभी  तक  क्या  प्रगति

 हुई  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पौ०के०  :

 छोटे  तथा  मझोले  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  केन्द्र  प्रवर्तित  योजना
 के  तहत  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  खलीलाबाद

 तथा  बन्सी  नामक  दो  नये  कस्बों  के  लिय  परियोजना  रिपोर्टें  प्रस्तुत  कीं  ।  ये

 राज्य  सरकार  द्वारा  इस  योजना  के  तहत  आठवीं  योजना  अवधि  के  दीरान  शामिल

 करने  के  लिए  निर्धारित  किये  गये  कस्बों  की  प्राथमिकता  सूची  में  नहीं  राज्य

 सरकार  को  सूचित  कर  दिया  गया

 छोटे  तथा  मझ्नोले  कस्बों  के  एकीकृत  विकास  की  योजना  उत्तर  प्रदेश

 में  से  चल  रही  इस  योजना  की  शुरूआत  से  आज  की  तारीख  तक

 इस  राज्य  के  62  कस्बे  शामिल  किए  गये  हैं  और  इन  कस्कों  को  करोड़  रुपये
 की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  राज्य  सरकार  ने  १6.49  करोड़  रुपये  के  व्यय  की

 सूचना  दी
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 जहां  तक  बाहय  सहायता  प्राप्त  शहरी  विकास  परियोजनाओं  का  संबंध

 इस  समय  उत्तर  प्रदेश  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  उत्तर  प्रदेश  शहरी  विकौस

 परियोजना  कार्यान्वयनाधीन  इस  परियोजना  में  जल  भूंकप  की  वजह
 से  पुनर्निर्माण  और  गंगा  कार्यवाही  योजना  कार्यक्रम  तथा  अन्य  घटक  सम्मिलित

 इस  परियोजना  के  पूरा  होने  की  लक्ष्य  तारीख  31.3.96  वित्तीय  लक्ष्य  के

 रूप  में  अभी  तक  इस  परियोजना  में  हुई  प्रगति  का  प्रतिशत  1995  तक
 79%  इस  परियोजना  के  शुरू  की  गई  स्कीमों  में  आगरा  झांसी

 और  कानपुर  आदि  में  जलापूर्ति  स्कीमें  शामिल  हैं  ।  ये  पूर्ण  होने  की  विभिन्न  अवस्थाओं
 में

 तमिखनए  में  जशापूर्ति  तथा  स्वच्छता  परियोजनाएं

 980.  डा०  के०एस०  सौन्दरनः  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्र  सरकार  तथा  विश्व  बैंक  ने  तमिलनाडु  को  इसकी  जलापूर्ति
 तथा  स्वच्छता  परियोजनाओं  के  लिए  सहायता  देने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 परियोजना  की  वास्तविक  लागत  कितनी  हैं  तथा  तमिलनाडु  द्वारा  विश्व
 बैंक  से  इस  उद्देश्य  हेतु  कितनी  धनराशि  प्राप्त  की  जा  चुकी  और

 यह  धनराशि  किस  तरह  वापस  लौटायी  जायेगी  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 से  केन्द्र  सरकार  ने  मद्रास  की  द्वितीय  जल  आपूर्ति  परियोजना  का  अनुमोदन
 कर  दिया  है  और  ऋण  सहायता  के  लिए  विश्व  बैंक  के  साथ  बातचीत  हो  गई
 इस  परियोजना  में  बीराणम  सिंचाई  टैंक  से  मद्रास  शहर  के  लिए  जल  आपूर्ति
 शहर-वर्ती  जल  वितरण  में  सुधार  करने  और  जल  संरक्षण  को  सुदृढ़  बनाने  पर  विचार

 परियोजना  की  अनुमानित  लागत  1638.037  करोड़  रुपये  विश्व  बैंक  ने
 275.8  मिलियन  डालर  का  आई  बी  आर  डी  ऋण  मंजूर  किया  राज्य  सरकार
 द्वारा  कानूनी  औपचारिकताएं  पूरी  करने  के  बाद  ही  ऋण  मित्रना  शुरू

 ये  ऋण  20  साल  की  अवधि  में  विश्व  बैंक  को  लौटाया  जिसमें

 पांच  वर्ष  की  मानक  चल  ब्याज  दर  की  माफी  अवधि  शामिल

 अनधिकृत  निमार्णों  का  गिराया  जाना

 981.  श्री  हरचन्द  सिंह  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 दिल्‍ली  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  अनधिकृत  निर्माण  गिराए

 क्‍या  अधिकांश  व्यक्तियों  ने  अवैध  रूप  से  निर्मित  आवासों  को  गिराने

 से  रोकने  के  लिए  न्यायालयों  में  स्थगन  आदेश  ले  लिए  और

 यदि  तो  ऐसे  कितने  मामले  हैं  और  सरकार  का  इस  संबंध  में  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 दिल्ली  विकास  नई  दिल्‍ली  नगर  तथा  दिल्ली  छावनी  बोर्ड

 ने  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  क्रमशः  512,  19  तथा  7  अनधिकृत  निर्माण  गिराये/दिल्ली

 नगर  निगम  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 दिल्‍ली  विकास  नई  दिल्ली  नगर  परिषद  तथा  दिल्‍ली  छावनी

 बोर्ड  ने बताया  है  कि  अनधिकृत  निर्माण  गिराने  के  विरूद्ध  न्यायालयों  से  क्रमश

 144,12  तथा  8  मामलों  में  स्थगनादेश  प्राप्त  हुये  स्थगनादेशों  को  निरस्त  कराने

 के  लिये  ये  एजेंसियां  इन  मामलों  पर  विभिन्न  न्यायालंयूं  में  तत्परता  से  कार्यवाही

 कर  रही

 अवैध  निर्माण

 982.  डा०  रमेश  चंद  तोमरः  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजमार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  दिल्‍ली  की  विभिन्न  बस्तियों  में  बड़े  पैमाने  पर  अवैध  निर्माणं  और

 आवासीय  एककों  को  वाणिज्यिक  परिसरों  में  परिवर्तित  करने  के  संबंध  में  कोई
 सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  क्‍या

 क्‍या  सरकार  को  अवैध  निर्माण  के  विरूद्ध  विभिन्न  बस्तियों  के  निवासियों
 के  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्राश्य  में  राज्य  मंत्री
 से  सूचना  एकश्न  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 टिहरी  बांध  परियोजना  की  समीक्षा

 985.  श्री  शुमान  मल  लोढ़ा  :

 मेजर  जनरल  भुकन  चन्द्र  खण्यूरी  :

 श्री  नवल  किशोर  रायः

 श्री  हरि  किशोर  सिंह  :

 श्रीमती  दिल  झुमारी  भण्डारीः

 क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  की  विभिश्र  क्षेत्रों  स ेटिहरी  बांध  परियोजना  के  निर्माण
 के  बारे  में  आपत्ति  उठाने  वाले  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  मुख्य  आपत्तियों  का  ब्यौरा  कया

 क्‍या  सरकार  ने  इन  आपत्तियों  को  देखते  हुए  इस  परियोजना  के  निर्माण
 की  पुनरीक्षा  करने  का  निर्णय  लिया



 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इस  सम्बंध  में  अंतिम  निर्णय

 कब  तक  ले  लिया  और

 ($)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिशा  सी०  से

 सरकार  को  विभिन्न  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  जिनमें  अन्य  बातों  के  टिहरी
 जल  विद्युत  बांध  परियोजना  की  सांस्कृतिक  और

 पारिस्थितिकीय  पहलुओं  की  पुनः  समीक्षा  की  मांग  की  गई  सरकार  द्वारा
 परियोजना  के  सभी  पहलुओं  की  भलीभांति  समीक्षा  और  जांच  कर  ली  गई  है  और

 सावधानीपूर्यवक  विचार-विमर्श  के  पश्चात्‌  इनके  क्रियान्वयन  हेतु  अनुमोदन  प्रदान
 कर  दिया  अतः  परियोजना  की  पुनः  समीक्षा  किए  जाने  की  कोई  आवश्यकता
 नहीं  सरकार  अभ्यावेदनों  में  उठाए  जाने  वाले  किसी  भी  नये  और
 वास्तविक  मुद्दे  की  जांच  करने  के  लिए  तैयार

 गहरे  समुद्र  में  मठऊसी  पकड़ने  हेतु  संयुक्त  उद्यम

 984.  श्री  थाइल  जॉन  अंजलोजः
 श्री  मुल्लापल्सी  रामचकनः

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 30  1995  तक  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  हेतु  संयुक्त  उधम
 लगाने  के  लिए  जारी  किए  गए  लाइसेंसों  का  ब्यीरा  क्‍या

 विवत्ण
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 .  ये  लाइसेंस  किन-किन  कंपनियों  को  और  कब  से  प्रदान  किए  गए

 लाइसेंस  जारी  करने  हेलु  कितने  आवेदन  लम्बित  पड़े  हुए

 क्‍या  इस  प्रकार  के  लाइसेंस  जारी  करने  के  मामले  में  भारतीय  मछुआरों
 ने  आपत्ति  की  और

 (5)  इस  संबंध  में  मछुआरों  द्वारा  किए  गए  आंदोलन  का  ब्यौरा  क्या  है  और
 इस  पर  केन्द्र  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  और

 संयुक्त  उच्चम  के  तहत  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयान  चलाने  के  लिए  जिन
 कंपनियों  को  अनुमति  दी  गई  उनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 पच्चीस  ।

 जी

 (5)  मछुआरों  ने  आशंका  व्यक्त  की  है  कि  गहन  समुद्री  मत्स्यन  जलयानों

 के  प्रचालन  से  उनके  द्वारा  किए  जाने  वाले  शिकार  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  इसलिए
 उन्होंने  ऐसे  जलयानों  के  परिचालन  के  लिए  दी  गई  अनुमति  को  वापस  लेने  की
 मांग  की  इसको  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  भूतपूर्व  सचिव

 श्री  पी०  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  एक  पुनरीक्षा  समिति  गठित  की  है  ताकि  समुद्री
 मरस्यन  नीति  की  पुनरीक्षा  के लिए  सिफारिशें  की  जा  सरकार  ने  15.12.94
 को  यह  भी  निर्णय  लिया  है  कि  पूरे  मामले  की  पुनरीक्षा  होने  तक  गहन  समुद्री  मत्स्यन

 के  लिए  और  आवेदनों  पर  कार्वाई  न  की

 संयुक्त  उधम  के  तहत  गहन  तमुद्री  मतस्थन  जलकान  चलाने  के  लिए  अनुमति  प्राप्त  कंपनियां

 क्रम  सं०  कंपनी  का  नाम  es  जलयानों
 की  संख्या मो  की  अनुमति  आशयपत्र  जारी  करने  की  तारीख

 1...  फिशिंग  फल्‍्कॉन  लि०  हैदराबाद  है  एल०पी  2.2.89

 2.  लियो  सुजिन्द  नई  दिल्ली  5  एल०  पी०  8.12.91

 3.  इन्डामार  फिशरीज  लि०  नई  दिल्ली  5  11.6.92

 4.  ओरियन्टल  हाई  सी  फिशरीज  लि०  विशाखापत्तनम  एल०पी०  26,6.92

 5...  बायो-डी  फिशरीज  लि०  नई  दिल्‍ली  एल०पी०  4.1.93

 6.  टिंग  ताई  लिं०  विशाखाफप्तनम  2  एल०पीं०  17.6.94

 7...  फ़ारधून  ओसियानिक  प्रोडक्टस  लि०  नई  दिल्ली  10  एल०पी०  20.10.98

 8.  मै०  अल्टीमा  एसेस्टस  एंड  इवैस्टमैंट  न०  दि०  5  एल०आई०  9.11.98
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 ee  रत  7  आजशयपन्र  जारी  करने  की  तारीख क्रम सं०  कंपनी का  नाम  जलयानों  की  संख्या  अनुमति पत्र  /  आशयपत्र  जारी

 9.  गीनवेव  मैरीन  हार्वेस्ट  हैदराबाद  1  10.8.93

 10.  सर्व  कन्सुलेट  भैरीन  प्रोडक्टस  लि०  नई  दिल्‍ली  5  एल०्पी०  1.9.98

 1.  इंचिटा  फिशरीज  मद्रास  6  एल०पी०  20.10.93

 12.  .  स्वान  सी  फूहस  नई  दिल्ली  4  एल०पी०  14.9.94

 18.  न्यू  ओरियन्टल  ट्रालर्स  लि०  हैदराबाद  $  एल०पी०  2.3.93

 14.  .  मैरीन  रिसोर्सेज  नई  2  एल०पी०  5.2.98

 15.  इंडफिया  नई  62  एल०पी०  24.11.92

 16.  ड्रागन  फिशरीज  बम्बई  10  एल०आई०  24.1.95  प्राप्त

 समिति  द्वारा  1.12.94  को

 अनुमति  दी

 17...  एसियन  लांग  लाइनर्स  मद्रास  है|  -  एल०आई०  29.12.94  प्राप्त

 समिति  द्वारा  1.12.94  को

 अनुमति  दी

 प्यत्तन  न्यास  का  प्रबंधन

 985.  श्री  एल०एम०  लालजान  बाशाः  क्या  जल-भूलल  परिवहन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  पत्तन  न्यास  प्रबंधकों  को  जनता  के  प्रति  आदर  का
 भाव  रखने  तथा  उनकी  सेवा  में  तत्पर  रहने  के  संबंध  में  कोई  विशेष  दिशा-निर्देश  -

 जारी  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  विभिन्न  पत्तन  न्यासों  के  चेयरमैनों  द्वारा  इन  मार्गनिर्देशों  के

 अनुपालन  के  संबंध  में  निगरानी  रखने  हेतु  अपनाये  मये  मापदंड  का  ब्यौरा  क्‍या

 जख-भूतल  परिवहन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 जी

 प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  विभाग  ए  आर  एंड  पी

 द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  अनुदेशों  के  अनुसार  सभी

 मंत्रालयों/विभागों  को  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  स्वायस्तशासी  संस्थाओं  में  लोक

 शिकायत  निवारण  तंत्र  का  गठन  करना  अपेक्षित  जिसके  तहत  एक  वरिष्ठ _
 अधिफारी को  निदेशकਂ  के  रूप  में  इस  तंत्र  का  प्रमुख  पदनामित  किया

 —  मम  मम  मं  की

 जाता  सभी  पतन  न्यासों  का  अपनी  शिकायत॑  निवारण  तंत्र  है  जो जनता  की

 शिकायतों  को  सुनता  है  ।  इस  बारे  में  जारी  किए  गए  मार्ग  निर्देशों  का  सारांश  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  लोक  शिकायत  निवारण  तंत्र  को  जनता
 की  आवश्यकताओं  के  प्रति  अधिक  उत्तरदायी  बनाने  के  लिए  म्यासों  में  इस
 तंत्र  की  व्यवस्था  के  समीक्षात्मक  अध्ययन/निरीक्षण  के  माध्यम  से  इसके  कामकाज
 पर  निगरानी  रखता  विभिन्न  समीक्षा  अध्ययनों  की  रिपोर्ट  में  दी  गई  सिफारिशों
 के  कार्यान्वयन  पर  नियमित  रूप  से  पत्रों  के  माध्यम  से  नजर  रखी  जाती  पत्तन
 न्यासों  में  लोक  शिकायतों  के  निवारण  की  प्रगति  पर  तिमाही  रिपोर्ट  के  माध्यम  से
 नजर  रखी  जाती  इसकी  स्थिति  के  बारे  में  डी  ए  आर  एंड  पी  जी  को  प्रत्येक

 तिमाही  में  सूचना  भेजी  जाती

 विवरण

 ।.  प्रत्येक  बुधवार  को  बैठक  रहित  दिवस  अवश्य  माना  जाना

 ॥.  स्वागत  सुरक्षा  कार्मिक  और  चपरासी  को  बैठक  रहित  दिवस
 के  बारे  में  उपयुक्त  हिंदायतें  दे  दी जाएं  ताकि  जनता  समय  मांगे  बिना

 अधिकारियों  से  मिल

 ॥.  शिकायत  निदेशक  का  कमरा  दूरभाष  संख्या  इत्यादि
 स्वागत  कक्ष  में  और  कायलियों  भवनों

 में अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्पष्ट रूप से लगा दिए



 93.  लिखित  उत्तर

 (५.  स्वागत  कक्ष  में  एक  ताला  लगी  हुई  शिकायत  पेटी  रखी  जानी

 ४.  शिकायतों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  शिकायत  निदेशक  को  चाहिए  कि

 बह  तीन  पाह  से  अधिक  समय  से  लम्बित  मामलों  से  संबंधित

 कागजातों/दस्तावेजों  को  मंगवाने  के  लिए  उन्हें  प्रदत्त  अधिकारों  का

 बार-बार  प्रयोग  करें  और  मंत्रालय/विभाग  के  सचिब  अथवा  विभाग/संस्था
 के  प्रमुख  के  अनुमोदन  से  इस  बारे  में  निर्णय

 Vi.  शिकायत  याचिका  की  पावती  भेजी

 मंत्रालय/विभाग  को  प्राप्त  शिकायतों  का  विश्लेषण  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  मुख्य  शिकायत-बहल  क्षेत्रों  का  पता  लगाकर  निवासत्मक  उप़य

 किए  जा  सकें  जिससे  इनकी  पुनरावृति  कम

 ४॥.  मंत्रालयो/विभागों/सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों/स्कायश्तशासी  संस्थाओं  में
 कार्यरत  शिकायत्त  निवारण  तंत्र  के  बारे  में  अधिक  प्रचार  किया

 0.  सरकार  के  मंत्रालय/विभाग/एजेंसी  नियमित्र  रूप  से  समाचार-पत्रों  के
 शिकायत  कालम  को  देखे  और  इनसे  संबंधित  मामलों  का  पता  लगाकर

 एक  समय-बद्ध  आधार  पर  इनके  निवारण  हेतु  तत्काल  कार्रवाई  की  जानी
 *

 ».  सेवाओं“कार्यकलापों  के  लिए  आवेदनों/अनुरोधों,  जिनके  माध्यम  से  जनता
 मंत्रालय/विभाग  के  संपर्क  में  आती  के  निपटारे  की  समय-सीमा
 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ताकि  जनता  और  सरकार  के  बीच  बेहतर

 पारस्परिक  भागीदारी  तथा  अधिक  जिम्मेदारी  सुनिचिश्त  की  जा

 कर्मचारियों  की  शिकायतों  के  निवारण  के  लिए  प्रस्येक

 मंत्रालय/विभाग/कार्यालाय  में  स्टाफ  शिकायत  अधिकारी
 पदनामित  किया  जाना

 x

 20.  शिकायतों  के  लिए  प्रतिपुष्टि  प्रणाली  और  निगरानी  को  सुदृढ़
 बनाया

 9॥.  इस  विभाग  को  भेजी  जाने  वाली  रिपोर्टो/विवरणियों  को  यथानिर्धारित  रूप
 में  भेजा  जाना

 टिहरी  लांघ  के  कारण  वन  कटाई

 986.  श्री  जीतिश  कुमारः
 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :

 कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  टिहरी  बांध  परियोजना  के  बड़े  आकार  के  कारण  वनो ंकी  अत्यधिक

 कटाई  का  पर्यावरण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया

 उक्त  बांध  के  निर्माण  के  फलस्वरूप  कुल  कितने  वन  क्षेत्र  पर  वनों  की

 कटाई  की
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 क्या  सरकार  का  विचार  वनों  की  अत्यधिक  कटाई  रोकने  के  लिए  संबंधित
 विभागों  को  उक्त  बांध  के  वर्तमान  आकार  को  कम  करने  हेतु  निर्देश  देने  कय
 और

 (8)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधुत  मंभालय  में  राज्य  उर्मिख्ा  सी०  :  से  (5)
 टिहरी  बांध  एवं  जल  विद्युत  परियोजना  (1000  जो  इस  समय

 क्रियान्वयनाधीन  में  वनों  की  अत्यधिक  कटाई  या  पयविरण  पर  पड़मे  वाले  इसके
 परिणामी  प्रतिकूल  प्रभाव  शामिल  नहीं  विशेषज्ञता  प्राप्त  एजेंसियों  के  माध्यम

 से  कराए  गए  विभिन्न  अध्ययनों  से  पता  चलता  है  कि  इस  परियोजना  के  कारण

 पर्यावरण  पर  किंसी  प्रकार  के  विपरीत  प्रभाव  नहीं  महत्थपूर्ण  अविकसित  जल

 ग्रहण  क्षेत्रों  का  पहले  से  ही  पर्याप्त  मात्रा  में  सुधार  किया  जा  रहा  इसमें  परियोजना

 लागत  पर  आधारित  वन्यकरण  भी  शामिल  परियोजना  द्वारा  पहले  ही  24700

 हैक्टयेयर  स ेअधिक  अविकसित  जल  ग्रहण  क्षेत्र  का विकास  किया  जा  चुका  है  और

 परियोजना  के  निर्माण  के  साथ-साथ  वर्ष  1999-2000  तक  लगभग  11500  हैक्टेयर

 का  एक  अतिरिक्त  क्षेत्र  इसमें  शामिल  किए  जाने  का  कार्यक्रम  इसके  अतिरिक्त

 4540  हैक्टेयर  की  गैर-वन  भूमि  पर  प्रतिपूरक  वन्यकरण  संबंधी  कार्य  भी  परियोजना

 लामत  में  से  किए  जा  रहे  यह  लगभग  2583  हैक्टेयर  वन  जो  टिहरी  बांध

 के  निर्माण  के  कारण  प्रभावित  हैं  और  1222.4  हैक्टेयर  वन  भूमि  जो  पुनर्वास

 पुनस्थांपन  और  परियोजना  हेतु  कालोनी  के  निर्माण  के  कारण  प्रभावित  की  तुलना
 में

 टिहरी  बांध  के आकार  को  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  क्योंकि  ऐसा
 करने  से  बन  क्षेत्र  में  किसी  महत्वपूर्ण  बचत  के  बिना  परियोजना  से  होने  वाले  लाभ
 पर्याप्त  रूप  से  कम  हो

 महरे  समुद्र  में  मछसी  फकड़ने  वाले  विदेशी  पोत

 987.  श्रीयतती  सरोज  दुबे  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  कई  तटवर्ती  राज्यों  में  मछुआरों  ने  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने
 वाले  विदेशी  पोतों  को  लाइसेंस  दिए  जाने  के  विरुद्ध  देश  के  प्रमुख  बंदरगाहों  को

 बंद  करने  की  धमकी  दी

 क्‍या  इस  नई  नीति  ने  भारतीय  मछुआरों  को  अपने  अस्तित्व  के  लिए

 लड़ाई  लड़ने  पर  मजबूर  किया

 इस  संबंध  में  मछुआरों  के  राष्ट्रीय  फ़ोरम-एन०एफ०ए०सी०  एजेंसी
 द्वारा  उठाई  गई  आपत्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 साथ  प्रतस्करण  उद्योग  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  गगोई)ः
 जी  पारंपरिक  मछुवारों  ते  ऐसे  लाइसेंस  जारी  होने  के  विरोध  में  प्रमुख  बंदरगाहों

 को  बंद  करने  की  धमकी  दी
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 97.  लिखित  उत्तर

 प्रश्न  ही  नहीं

 1994-95  के  दौसन  एल०  डी०  पी०  ई०  की  स्वदेशी  मांग  तथा  पूर्ति
 में  लगभग  16%  के  अन्तर  को  आयात  द्वारा  पूरा  किया  गया

 तथा  उदारीकृत  औद्योगिक  नीति  के  अन्तर्गत  उद्योग  निर्यात  के

 बारे  में  निर्णय  लेने  के  लिए  स्वतंत्र  एल०  डी०  पी०  ई०  समेत  प्लास्टिक  के

 कच्चे  माल  की  थोड़ी  सी  मात्राएं  तैयार  शुदा  प्लास्टिक  उत्पादों  के  पर्याप्त  निर्यात

 की  तुलना  में  1994-95  के  दौरान  निर्यात  की  गई  उत्पादों  की  निर्यात  कीमतें

 घरेलू  कीमतों  की  अपेक्षा  सामान्यता  कम  होती  हैं  तथा  उनकी  कुल  मिलाकर  विपणन

 तथा  वाणिज्यिक  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कंपनियों  के  द्वारा  निर्यात  किए

 जाते

 हरप्यस्ाथा

 पाकिस्तान  द्वारा  मिलाइलें  तैनात  करना

 990.  डा०  खत्मी  नारायण  पाण्डेयः  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  यह  सच  है  कि  चीन  से  प्राप्त  भूमि  से  भूमि  पर  मार  करने  वाली

 मिसाइलें  पाकिस्तान  ने  भारत  पाकिस्तान  की  सीमा  पर  कई  जगहों  पर  तैनात  की

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्राश्य  में  राज्य  मंत्री  सलमान  खुशींद)ः  सरकार  को  इस

 बात  की  जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  ने  चीन  से  जमीन  से  जमीन  पर  मार  करने

 वाली  मिसाहलें  प्राप्त  की  जिन्हें  अल्पसूचना  पर  भारत-पाकिस्तान  सीमा  के  नजदीक

 लगाया  जा  सकता

 सरकार  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  प्रभावित  करने  वाली  सभी  घटनाओं  पर  बराबर

 नजर  रखती  हैं  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की  रक्षा  क ेलिए  आवश्यक  उपाय  करती

 समेकित  शहरी  गरीबी  उन्यूलन  कार्यक्रम

 991.  श्री  सुख्तान  सलाउद्दीन  ओवेसीः

 श्री  एम०बी०बी०एस०  भूर्तिः

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजबार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  उन  औद्योगिक  अंशदाताओं  को  कर  में  शतप्रतिशत

 छूट  देने  का  निर्णय  लिया  है  जो  प्रधान  मंत्री  के  समेकित  शहरी  गरीबी

 कार्यक्रम  में  अंशदान  करते

 यदि  तो  उद्योगपतियों  द्वारा  इस  कोष  में  अब  तक  कुल  कितनी

 धनराशि  का  अंशदान  किया  गया

 कया  चालू  वर्ष  के  दौरान  इस  संबंध  में  कोई  कार्य  योजना  शुरू  किये

 जाने  का  प्रस्ताव
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 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्यीरा  क्या  और

 इन  योजनाओं  को  लागू  करने  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  धनराशि
 का  आवटंन  किया  गया  है  ?

 '  शहरी  कार्य  और  रोजयार  मंत्राखय  में  साण्य  मंत्री  फि०के०
 फिलहाल  सरकार  का  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं

 से  (8)  प्रश्न  नहीं

 जहाओं  की  मरम्मत  संबंधी  सुविधाएं

 992,  श्री  विजय  एन०  पाटीखः  क्‍या  जख-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  तथा  निजी  दोनों  ही  क्षेत्रों  मे ंजहाजों  की  मरम्मत  संबंधी
 वर्तमान  सुविधाएं  अपर्याप्त

 यदि  तो  दोनों  क्षेत्रों  में  उपलब्ध  वर्तमान  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या
 और

 सरकार  द्वारा  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने

 का  प्रस्ताव  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीश  टाइटलर)ः
 जी

 समुद्रगामी  जलयानों  के  लिए  सार्वजनिक  तथा  निजी  दोनों  में  मीजूदा
 जहाज  मरम्मत  के  ब्यौरे  सलंग्न  विवरण  में  दिए  गए

 जहाज  मरम्मत  उद्योग  निजी  क्षेत्र  के  लिए  खुला  हुआ  देश  की

 आयात-निर्यात  नीति  के  अंतर्गत  100%  निर्यात-पूरक  इकाइयों  को  समय-समय  पर

 दी  जाने  वाली  जहाज  मरम्मत  उद्योग  पर  भी  लागू  विभिन्न  पत्तनों  में

 मरम्मत  सुविधाओं  को  प्रोन्‍नति  के  लिए  सरकार  ने  पत्शनों  की  सलाह  दी  है  कि  वे

 संबंधित  पत्तनों  में  जहाज  मरम्मत  सुविधाओं  के  सृजन  हेतु  इच्छुक  निजी  उद्यमियों

 को  भूमि  और  तटीय  क्षेत्र  उपलब्ध

 क्विरण

 काणिज्यिक  समुद्रमामी  जसयानों  के  लिए  देश  में  उपसब्ध  जहाज-मरभ्मत

 सुविधाओं  के  ब्यौरे

 क्रम  फ्तन/जहाज  निर्माण  विस्तृत  लम्बाई  औड़ाई

 का नाम सार्वजनिक क्षेत्र गोदी लि० बम्बई (0) रिवी शुष्क गोदी 5.49 2. कम्बई पतन बम्यई 0) . हयूज शुष्क गोदी ३04.80)६ 30,060९ 9,75 (॥) मेयर वेदर शुष्क गोदी 6.40



 ५५.  लिखित  उत्तर

 क्रम  फ्तन/जह्ाज  निर्माण  याउं

 का  नाम

 कोचीन  शिपयार्ड  कोचीन

 0)  शुष्क  गोदी

 दो  क्‍्वे  ु

 4...  कलकता  फ्तन  कलकता

 ()  न०  |  किड्डरपुर  गोदी

 (॥)  नं०  2  किडृष्रपुर  गोदी

 (॥)  नं०  3  किड्डरपुर  गोदी

 (५॥)  नं८

 (५)  नं०  2  नेताजी  सुभाष  गोदी

 ।  नेताजी  सुभाष  गोदी

 7  ९995

 विस्तृत  लम्बाई  वौड़ाई

 270.00X44.8X11.5

 290X7.5  =20.8

 157.01X  19.51  )(8.0

 143.29  X19.51X  8.5

 102.13X  14.96X  7.6

 172.26X22.37  X10.0

 176.85X  22.87  X10.6

 हुमली  डक  एंड  पोर्ट  इंजीनियर्स  कलकत्ता

 0)  सल्किया  गोदी  92.0X  11.0  27.00

 हिन्दुस्तान  शिपयाई  विशाखापटनम

 (0)  शुप्क  गोदी

 गीला  बेसिन  और  नदी  की  तरफ

 जाने  वाली  जेट्टी

 निजी  क्षेत्र

 240.0X38.0X8.10"

 57,000  डी  डब्न्यू  टी आकार  के

 जलयान  आ  सकते  हैं  लेकिन  640

 फुट  तक  सीमित  ।

 दो  हिस्से  225-167,  40,000  डी

 डब्ल्यू  टी  तक  क ेजलयान  आ  सकते

 माईन  रीच  शिप  विस्डिंग  एण्ड  इंजीनियर्स  कलकत्ता पल  की  कक

 इंडिया  शिपयाई  गोवा

 (0)  फ़लोटिंग  शुष्क  गोदी

 (॥)  एक  ग्रेविग  गोदी

 (hy)  एक  मरम्मत  जेट्टी

 210)  42  क्षमता  20,०००  टी

 लिफ्टिंग

 58  X14  मीटर  के  जहाज  की  डाकिंग
 के  लिए

 160

 2.  चोखनी  इस्टरनेशनल  मदास

 दो  फलोटिंग  गोदी  14,000  टी  लिफ्टिंग  क्षमता
 190  X32,

 24600  टी  लिफिटिंग
 क्षमता  1OKX19

 125.0X22.5X5.5

 लिखित  उत्तर  100

 380

 993.  श्री  श्रीकांत  जेमा  :  क्‍या  बिध्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 1995  तक  उनके  मंत्रालय  द्वारा  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुर्खा  एककों

 के  कितमे  विदेशी  प्रस्तावों  को  स्वीकृति  प्रदान  की

 आगामी  पांच  वर्षों  में  विधुत  क्षेत्र  में कितनी  राशि  के  पूंजी  निवेश  का

 अनुमान  लगाया  गया  और

 रिलायंस-एनरॉन  संयुक्त  उद्यमों  की  क्या  स्थिति  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :
 कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं

 नौंवी  पंचवर्षीय  योजना  (1997-2002)  के  लिए  केन्द्रीय  विद्युत
 प्राधिकरण  के  अनुसार  निजी  क्षेत्र  परियोजनाओं  की  22000  मेगाबाट  की  क्षमता

 समेत  अन॑तिम  रूप  से  56788  मेगावाट  की  क्षमता  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  नौवीं
 योजना  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  और  निजी  परियोजनाओं  द्वारा  क्तीय  समापन
 की  स्थिति  प्राप्त  किए  जाने  के  पश्चात्‌  ही  प्रक्षेपित  निवेश  के  बारे  में  जानकारी  प्राप्त
 हो

 विद्युत  क्षेत्र  में  एनरॉन  संयुक्त  उद्यम  की  सरकार  की  किसी

 प्रकार  की  जानकारी  नहीं

 *

 बिह्यर  में  गंगा  नदी  पर  उपरि  पुल

 994.  श्री  साइमन  मरान्ही  :  क्या  जल-भूतल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 कया  साहिबगंज  में  गंगा  नदी  पर  एक  उपरि  पुल  का  निर्माण  किया  जा

 रहा

 यदि  ता  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  है  और  इसके लिए  स्वीकृत
 की  गई/खर्व  की  गई  धनराशि  तथा  इसमें  भव  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यीरा  क्या
 और

 इसका  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  और  इस  पर  वाहनों  का

 आना  जाना  कब  तक  शुरू  हो  जाएगा  *  हैं

 जल-भूतल  परिचहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जकदीश

 से  केन्द्र  सरकार  ने  साहिबगज  में  गंगा  नदी  पर  उपरि  पुल  के  निर्मांण  की  किसी

 स्कीम  को  मंजूरी  नहीं  दी  केन्द्र  सरकार  मुख्यतः  केक्‍्ल  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के

 विकास  के  लिए  जिम्मेदार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को छोड़कर  अन्य  सड़कों  पर  पुलों
 लिए  राज्य  सरकार  जिम्मेदार  होती



 101...  लिखित  उत्तर

 कल्कता  में  सिटीਂ  परियोजनाएं

 995.  श्रीमती  मीता  मुखजीः  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 क्की  कृषा  करेंगे  किः

 1994-95  के  दौरान  विभिन्न  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  हेतु
 शहरों  में  आधारभूत  ढाँचा  विकास  संबंधी  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अस्तर्गत

 कलकत्ता  को  कितनी  राशि  जारी  की  और

 मौजूदा  वित्तीय  वर्ष  कं  दौरान  अब  तक  कुल  कितनी  राशि  जारी  की

 गहं  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंज्राशय  में  राज्य  मंत्री  की०के०  श्रुंगन)ः
 मेमा  शहरों  में  अवस्थापना  विकास  केन्द्र  प्रवर्तित  योजना  के  तहत  विभिन्न

 परियोजनाए  चलाने  हेतु  कलकता  नगर  को  वर्ष  1994-95  से  16.1  करोड़  रुपये

 की  राशि  जारी  की  गई

 चालू  वित्त  कर्च  में  अब  तक  कोई  धनराशि  जारी  नहीं  की  गई

 भोपाल  में  हृदय  रोग  की  घटनाएं

 99.  श्रीमती  गिरिजा  देवी  :  क्या  र्यासन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें

 क्या  भोपाल  में  बच्चों  में  हृदय  रोग  और  अन्य  घातक  रोगों  की  घटनाओं
 में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  उन  नवजात  शिशुओं  को  कोई  सर्वेक्षण  कराया  है  जो

 गैस  त्रासदी  के  कारण  रोगग्रस्त  पैदा  हुये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (3)  क्‍या  सरकार  भोपाल  गैस  त्रासदी  से  पीड़ित  मां  और  शिशुओं  को  घातक
 रोगों  से  बचाने  के  लिए  स्वास्थ्य  विशेषज्ञों  की सलाह  से  कोई  योजना  तैयार  कर
 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 ...  रसायन  तक  उर्बस्क  मंच्रासय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राण्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभान  और  महासागर  विकास  विभाय  में  राज्य  मंत्री

 एहुआओों  :  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही है  और  सभापटल
 पर  रख  दी

 16  1917  लिखित  उत्तर  10२

 आपयातित  अल  ते  अल्कोहल  युक्त  पेयों  का  उत्पादन

 997.  थ्री  जार्ज  क्‍या  खा  प्रसंस्करण  उदधोग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 कया  कुछ  डिस्टिलरियों  के  मालिकों/जिन्होंने  स्कॉच  किसकी  और  अन्य
 अल्कोहल  युक्त  पेय  पदार्थों  के  उत्पादन  के  लिए  विदेशी  कंपनियों  के  साथ  समझौता
 किया  का  विचार  अल्कोहल  युक्त  पेय  पदार्थों  के  उत्पादन  में  प्रयोग  हेतु  जल

 का  आयात  करने  का

 यदि  तो  ऐसी  कंपनियों  के  नाम  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  ज़ल  के  आयात  हेतु  स्वीकृति  दे  दी  और

 '  यदि  तो  इसका  औघित्य  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 से  इन  विदेशी  कंपनियों  को  स्कॉच  विहस्की  के  निर्माण  के  लिए  दी  गईं  मंजूरियों
 में  जल  के  आयात  के  लिए  दी  गई  कोई  मंजूरी  शामिल  नहीं  सरकार  ने  इस
 उद्देश्य  से  नियत  के  लिए  अलग  से  भी  कोई  भघंजूरी  नहीं  दी

 खाड़ी  के  देशों  में  भारतीय

 '  998.  श्री  मोहम्मद  अली  अशरफ  फातथी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  विभिन्न  खाड़ी  देशों  में  कुछ  भारतीय  नागरिक  दयनीय  स्थिति  में

 रह  रहे

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  देश-यार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंजासभ  में  राज्य  मंत्री  ससभान  मुर्शीश)ः  से  विभिन्न

 खाड़ी  देशों  में  भारतीय  राष्ट्रिकों  की  जीबन-यापन  की  स्थितियां  सामाम्यतः
 संतोषजनक  जीवन-यापन  की  स्थिक्षियों  के  बारे  में  हमारे  मिशनों  द्वारा  जो

 शिकायतें  प्राप्त  होती  हैं  उन  मामलों  को  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  उपयुक्त
 स्तर  पर  उठाया  जाता

 एनरॉन  का  उड़ीसा  में  स्वाभांतरण

 999.  झा०  सुधीर  राय  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  एनरॉन  विधुत  परियोजना  को  उड़ीसा  में  स्थानांतरित  किया  जा

 रहा  और
 हु



 105.  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  अंतिम  रूप  दे  दिया  जायेगा  ?

 विधुत  संत्राखय  में  राष्य  मंत्री  उर्मिला सी०

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 शीतल  पेयों  का  मूल्य

 1000.  श्री  खोकनाथ  चौधरीः

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन
 श्रीमती  गीता

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  ने  शीतल  पेयों  के  अधिक  मूल्य  के  मामले  को  औद्योगिक

 लागत  एवं  मूल्य  ब्यूरो  को  सौंपा  है  ;

 यदि  तो  क्या  औद्योगिक  लागत  मूल्य  ब्यूरो  अपनी  रिपोर्ट  शीघ्र

 ही  दे  और

 क्‍या  सरकार  का  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  के  बाद  अविलंब  कार्यवाही  करने

 क्का  विचार  है  रु

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  जी

 और  प्रश्न  नहीं

 महाराष्ट्र  में  पेट्रो-सायन  संयंत्र

 1001.  श्री  बिलासराब  मागनाबराव  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  का  विचार-महाराष्ट्र  में  एक  पैट्रो-रसायन  संयंत्र  स्थापित

 करने  का  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संयंत्र  की  स्थापना  कब

 तक  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रानिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों

 और  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लि०  इस  मंत्रालय  के

 अधीन  सरकारी  क्षेत्र  का  उपक्रम  का  गैस  पर  आधारित  एक  पेट्रो-रसायन  संयंत्र

 महाराष्ट्र  में  रायगढ़  जिले  के  नागोथाणे  नामक  स्थान  में  कार्यरत  इस  संयंत्र  की

 अधिष्ठापित  क्षमता  प्रतिवर्ष  3  लाख  टन  इथाइलीन  और  83,000  टन  पॉलीप्रोपिलीन

 7  1995  लिखित  उत्तर  104

 की  लो-डेन्सिटी  लीनियर  लो-डेन्सिटी  हाई

 डेन्सिटी  पालीइथाइलीन  आदि  के  निर्माण  के  लिए  अनेक  डाउन  स्ट्रीम  इकाइयां  भी

 इस  काम्पलेक्स  में  स्थापित  की  गई  संयंत्र  में  1994-95  के  दौरान  82  प्रतिशत

 क्षमता  का  उपयोग  किया  उपर्युक्त  के  अलावा  सरकारी  क्षेत्र  में  महाराष्ट्र  में

 पेट्रो-ससायन  संयंत्र  स्थापित  करने  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 दवाओं  का  निर्यात  और  आयात

 1002.  श्री  उपेन्द्र  नाथ  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  नई  आ्थिंक  नीति  अपनाये  जाने  के  बाद  देश  से  1995

 कितने  मूल्य  की  दवाओं  का  निर्यात  किया  गया  और  कितने  मूल्य  की  दवाओं  का

 आयात  किया  गया  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तवा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मश्नी  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासामर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआर्डों  फैलीरो)ः  जो  भी  जानकारी  उपलब्ध  वह  नीचे  दी  जाती

 करोड़

 वर्ष॑_...€  9
 निर्यात  आयात

 1991-92  1231.3  807.3

 1992-98  1410.8  1100.00

 1993-94  1781.4  1440.0

 मूल  भेष॒ज  तथा  सोन्‍्दय॑  प्रसाधन  सामग्री  नियात  संवधन

 परिषद  ।

 बोकारो  इस्पात  संयंत्र  से  चोरी

 1008.  श्री  नवल  किशोर  रायः

 श्री  नितिश  कुमार  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  8  1995  के  टेलीग्राफਂ  में  स्टील

 पिल्फरिंग  रेकेट  एट  बोकारो  प्लांट  बेस्टेडਂ  शीष॑ंक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर

 दिलाया  गया

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  संयंत्र  के  कुछ  कर्मचारियों  और  सुरक्षा
 अधिकारियों  की  साठगाठ  से  इस्पात  की  भारी  मांत्रा  में  चोरी  की  जा  रही

 यदि  तो  पहले  इस  प्रकार  की  घटनाएं  किन-किन  तिथियों  को  हुई
 तथा  कल  किसनी  मात्रा  में  इस्पात  जब्त  किया  गया  और  इसकी  कीमत  कितनी

 चोरी  के  आरोप  में  कितने  व्यक्तियों की  सेवा समाप्त की  गई  और  उन्हें

 जैल  भेजा  और



 (5)  हाल  ही  में हुई  चोरी  की  घटना  में  कुल  कितनी  मात्रा में  माल  जब्त

 किया  गया  और  इसकी  कीमत  कितनी  हैं  तथा  इस  चोरी  में  लिप्स  लोगों  के

 नाम  क्या-क्या हैं  ?

 इस्पात  मंजारूय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोथ  मोहन  से  (5)  सुचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 इस्पात  की  उत्पादन  लागत

 1004.  श्री  जगमीत  सिंह  बरार

 श्री  गुनानमल  लोढा  :

 क्या  इस्पात-मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  हमारे  देश  में  इस्पात  की  उत्पादन  अमरीका
 जर्मनी  और  दक्षिण  कोरिया  जैसे  अन्य  देशों  की  उत्पादन  लागत  की

 अपेक्षा  कम

 :
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  स्वदेशी  इस्पात  को  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  बेचना  अलाभप्रद

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  शज्य  मंत्री  संतोष  सोहन  और  अन्य

 देशों  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  के  संबंध  में  प्रामाणिक  सूचना  के  अभाव  में  अन्य

 देशों  जैसे  संयुक्त  राज्य  जर्मनी  और  दक्षिण  में

 इस्पात  की  उत्पादन  लागत  से  भारत  में  इस्पात  की  उत्पादन  लागत  से  तुलना  करना

 संभव  नहीं

 निर्यात  की  प्रचलित  घरेलू  प्रचलित

 अन्तर्राष्ट्रीय  घरेलू  मांग  तथा  निर्यात  के  लिये  उपलब्ध  प्रोत्साहनों  पर  निर्भर

 करती

 हुगसी  नदी  की  नौयभ्य  क्षमता

 1005.  श्री  सत्यमोपाल  मिश्रः  क्या  जल  भूतख-परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  कलकत्ता  और  हल्दिया  पत्तनों  में  सुविधाओं  में  वृद्धि
 करने  के  उद्देश्य  से हुगली  नदी  की  नौगम्य  क्षमता  में  सुधार  लाने  हेतु  अब  तक  उठाए

 गए/उठाए  जाने  काले  कदमों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जल-भूतस  परिथहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जबदौश  गहन

 रख-रखाव  निकर्षण  प्रयासों  और  नदी  सुधार  कार्य  करके  हुगली  नदी  की  नौगम्यता

 बनाए  रखी  जाती

 16  1917  लिखित  उत्तर  ।(#

 दिल्‍ली  में  ट्राम  सेल

 1006.  डझा०  मुमताज  अंसारी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  यताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  ट्राम्स  क॑  निमाण  हेतु  किसी  कम्पनी  को  ठेका

 दिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 दिल्ली  में  ट्राम्स  सेवा  कब  से  शुरू  होने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मन्री  जमदीश  टाईटलर)ः
 जी  नहीं

 और  प्रश्न  नहीं

 विदेशी  दूताबासों.“मिशनों  के  पटूटे

 1007.  मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  लडूरीः
 श्री  अटल  बिहारी  दाजपेयीः
 डा०  लक्ष्मी  नारायण  पाण्शेयः

 क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  स्थित  उन  विदेशी  दूतावासों/मिशनों  के  नाम  कया  हैं  जिनके  भवनों
 और  भूमि  की  पट््‌टा-अवधि  31  मार्च  1995  को  समाप्त  हो  गई

 यदि  उनकी  ओर  कोई  पट्टा-राशि  बकाया  तो  वह  कितनी  और

 उनके  पट्टे  का  नवीकरण  किए  जाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रारतय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०

 से  दिल्ली  में  ब्रिटिश  उच्चायोग  के  दखल  वाली  भूमि  तथा  भवनों  का  पट्टा
 $1.12.1989  को  समाप्त  हो  गया

 65,  35  लाख  रु०  से  अधिक  की  राशि  बकाया  बताया  गया  है  कि  नया
 पटटा  करार  करने  तथा  उसकी  शर्तों  व  निबंधनों  वाबत  मामला  ब्रिटिश  अधिकारियों
 के  परामर्श  से  विदेश  मंत्रालय  में  विचाराधीन

 फार्मास्युटिकल्स  में  अनुसंधान  और  दिकात

 1008.  श्री  आर०  जीवरत्नभ  :

 श्री  धर्मपाल  सिंह  मलिक  :

 क्या  रलायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  फार्मास्युटिकल्स  उद्योग  में  अनुसंधान  और  विकास  कार्य

 के  लिए  दिये  मये  प्रोत्माहनों  की  जांच  करने  वाली  अन्तर-म॑त्रिमंडलीय  समिति  की

 सिफारिशों  पर  विचार  किया



 107.  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 सरकार  का  इस  क्षेत्र  में  बुनियादी  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या

 कदम  उठाने  का  विधार  और

 क्‍या  फर्मास्युटिकल्स  पर  मूल्य  नियत्रण  के  फलस्वरूप  औषध  कम्पनियों

 का  लाभ  कम  हो  गया  जिसके  कारण  अनुसंधान  और  विकास  कार्य  के  लिए  कम

 वित्तीय  आवंटन  किया  गया  है  २

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालब  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोमिकी  विभाग  और  महासामर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों  :  से  अन्तर-मंत्रालय  समिति  की  सिफारिशें  सरकार
 के  विधाराधीन

 किसी  विशेष  इकाई  द्वारा  अनुसंधान  एवं  विकास  के  लिए
 वित्तीय  आबंटन  उसकी  सम्पूर्ण  कारपोरेट  नीति  पर  निर्भर  करता

 आंग  सान  सू  की  को  नेहरू  अबाई

 1009.  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 श्री  मंजय  खालः

 क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  सरकार  का  विचार  नोबेल  पुरस्कार  विजेता  श्रीमती  आंग  सान  सू

 की  को  नेहरू  अवार्ड  से  सम्मानित  करने  का

 क्या  सरकार  ने  उन्हें  भारत  आने  और  अवार्ड  हासिल  करने  हेतु  आमंत्रित
 किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  खुर्शीद)ः  से  जी  हां  ।
 भारत  सरकार  ने  वर्ष  1998  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  जवाहरलाल  नेहरू  सदूभावना
 पुरस्कार  दा  आंग  सान  सू  की  को  देने  के  निर्णय  की  घोषणा  कर  दी  भारत  के

 उपराष्ट्रपति  जो  जवाहरलाल  नेहरू  पुरस्कार  निर्णायक  मंडल  के  अध्यक्ष  भी  की

 ओर  से  एक  पत्र  दाँ  आंग  सान  सू  की  को  भेज  दिया  गया  है  जिसके  द्वारा  उम्हें
 यह  पुरस्कार  लेने  के लिए  भारत  आने  के  लिए  आमंत्रित  किया  गया

 रासायनिक  एककों  को  पुनः  चालू  करना

 1010.  श्री  मोहन  सिंह

 श्री  सुरेन्द्र  पाल

 कया  रसायन  और  उर्धरक  मंत्री  यह  रताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  गोरखपुर  उत्तर  प्रदेश  में  कुछ  रासायनिक
 संयंत्र  रुग्ण  हो  गये  हु
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 यदि  हां  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इम  एककों को  फ़िर  से  चालू  करने

 का
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्‍या

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  इन  एककों  का  निजीकरण  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तवा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलेक्ट्रोनिकी  विभाग  तथा  महासागर  क्किस  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों  से  उत्तर  प्रदेश  के  गोरखपुर  में  सरकारी  क्षेत्र  का

 कोई  रसायनिक  निर्माण  एकक  नहीं  फर्टिलाइजर्स  कारपोरेशन  ऑफ

 सी  सरकारी  क्षेत्र  का  एक  उपक्रम  का  उत्तर  प्रदेश

 में  यूरिया  बनाने  वाला  एक  उर्वरक  इकाई  कंपनी  को  औधोगिक  और  वित्तीय

 पुनर्निर्माण  बोर्ड  आई  एफ  द्वारा  1992  में  रुग्ण  घोषित  किया

 गया  हाल  ही  में  सरकार  ने  एफ  सी  आई  के  लिए  पुनर्निर्माण  योजना  को  सिद्धान्त
 रूप  में  स्वीकृति  दी  है  जिसमें  अन्य  बातों  क ेसाथ-साथ  सहकारी  सरकारी

 और  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  क ेलिए  एफ  सी  आई  की  गोरखपुर  इकाई  को  अलग

 करना  भी  दिया  गया  है  कि  क्योंकि  इस  इकाई  का  पुनर्निर्माण  आर्थिक  रूप  से  व्यवहार्य
 नहीं

 भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण  द्वारा  सर्वेक्षण

 1011.  श्री  मंजब  लालः

 श्री  सुकदेव  पासवानः
 झा०  खुशीराम  डुंगरोमल  जेस्दाजीः

 डा०  गुणबष्त  रामभाऊ  सरोदेः
 श्री  शिवराज  सिंह  चौहानः

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  भारतीय  भू-गर्भ  सर्वेक्षण  द्वारा  गत  तीन  वर्षों
 के  दौरान  देश  में  खनिज  भंडार  का  कोई  सर्वेक्षण  कराया  गया

 यंदि  तो  कौन-कौन  से  खनिज  कहां-कहां  पाए  गए  हैं  और  तत्संबंधी
 राज्य-बार  अन्य  ब्यौरा  क्‍या

 ह

 देश  में  खनिजों  की  खोज  के  लिए  विदेशी  कंपनियों  से  राज्यवार  कितने
 प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 सरकार  द्वारा  आगामी  पंचवर्षीय  योजनावधि  के  दौरान  इन  खनिजों  की
 खोज  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विधार

 (3)  क्या  सरकार  ने  इन  क्षेत्रों  को  निजी  क्षेत्र  को  सौपने  से  पहले  संबंधित ह
 राज्य  सरकारों  से  विचार-विमर्श  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?



 109  लिखित  उत्तर

 खान  मंभासय  के  राज्य  मंत्री  क्लराम  सिंह  और

 भारतीय  पूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  देश  में  खनिज  संसाधनों  की

 स्थिति  ज्ञात  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  कर  रहा  पिछले  तीन  क्यों  के  दौरान  स्थापित

 खनिज  संसाधनों  का  ब्यौरा  निम्नवत

 आंध्र  मंध्य  और  पश्चिष

 बंगाल  के  कोयला  क्षेत्रों  में  6000  मिलियन  टन  से  भी  अधिक

 अतिरिक्त  भंडारों  का  अनुमान  लगाया  गया

 तमिलनाडु  और  गुजरात  में  170  मिलियन  टन  से  भी  अधिक

 लिग्नाइट  का  आकलन  किया  गया

 बैस  राजस्थान  के  राजसमंद  जिले  में  4  से  7  धातु  अंश  काले

 25.14  मिलियन  टन  सीसा-जस्ता

 के  अजमेर  जिले  के  क्यार  क्षेत्र  में  12%  औसत  ग्रेड  जस्ता
 तथा  1.2%  औसत  ग्रेड  सीसे  वाले  6.2  मिलियन  टन  सीसा-जस्ता  अयस्क  ।

 के  अजमेर  जिले  में  सावर  पट्टी  में  5.54%  औसत  सीसे  वाले
 2.58%  मिलियन  टन  सौसा  ग्रेड

 राजस्थान  के  दरीबा  क्षेत्र  में  075%  औसत  ताग्र  वाले
 2%  मिलियन  टन  निम्न  ग्रेड

 कर्नाटक  के  तुमकुर  जिले  में  अजनहाली  क्षेत्र  मे ंऔसत  2.09

 ग्राम/टन  एयू  औसत  ग्रेड  वाले  1.7  मिलियन  टन  स्वर्ण  अयस्क
 भंडार  ।

 की  हटूटी-मस्की  शिष्ट  पट्टी  के  हीरा-बुदिनी  खंड  में  8.19
 ग्राम/टन  एमू  औसत  ग्रेड  वाले  0.13  मिलियन  टन  स्वर्ण

 प्रदेश  के  कोठापल्ली  खंड  में  2.52  ग्राम/टन  एयू  औसत  ग्रेड  वाले

 0.11  मिलियन  टन  स्वर्ण  अयस्क  भंझरों  का  पता  लगाया

 मैम्नीज-अकस्क  -  उड़ीसा  के  कोरापुट  जिले  की  कुटिंगा-मिशिखाल  पट्टी
 में  20%  एम  एन  कट-आफ  ग्रेड  वाले  1.16  मिमिलयन
 टन  अतिरिक्त  निष्कर्षित  पैग्नीज  अयस्क  भंझरों  का

 पता  लगाया  यया

 :
 च्लेटीनम  पातु  समूह

 उड़ीसा  की  नाउसाही  पटूटी  में  पीपीएम  खनिजीकरण

 (1-8  के  एक  4-5  सघन  संभावना  क्षेत्र  का  पता  लगाया  गया

 मोलिखेनस

 तमिलनाडु  के  हारूर  क्षेत्र  में  (0.078%  निम्न  ग्रेड  वाले

 2.544  मिल्यिन  टन  सोलिब्हेनस  अयस्क  भंडारों  कर  पता  लगाया  गया
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 मध्य  प्रदेश  के  छतरपुर  तथा  सागर  जिलों  में  9।  मि०

 टन  निम्न-सिलिका  डोलोमाइट  |

 राजस्थान  के  उदयपुर  जिले  में  14.49%  अंश

 वाले  5.5  मिलियन  टन  फास्फोराइट

 सतिपुरा  क्षेत्र  में  5.15%  ओ  वाले  175.95  मिलियन  टन

 पोटाश  अपस्क  तथा  नागौर-गंगानगर  राजस्थान  में  4.66%

 ओवाले  150.85  मिलियन  टन

 केन्द्र  सरकार  खनिज  रियायतें  देने  के  बारे  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों
 द्वारा  प्राप्त  प्रस्तावों/आवेदनों  के  बारे  में  कोई  रिकार्ड  नहीं

 खनिज  सर्वेक्षण  तथा  आकलन  एक  निरंतर  चलने  वाली  प्रक्रिया  नौंवी

 पंचवर्षीय  योजना  के  कार्यक्रम  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 (5)  खनिज  रियायतें  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  दी  जाती  .

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  सजनार्ग  नेटवर्सा

 1012.  श्री  शांतराम  पोत्तदुओेः  क्या  जल-भूसतल  परिदहन  मंत्री  यह  बतामे  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सड़कों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  घोधित  करने  के  संबंध  में  सरकार

 द्वारा  कुछ  मांनदंड  निधारित  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  नेटवर्क  के  विस्तार  हेतु  सरकार  के  पास  कुछ
 योजनाएं

 क्‍या  सरकार  ने  सन्‌  2001  तक  राष्ट्रीय  राजमार्गों  नेटवर्क  के  विस्तार
 के  संबंध  में  कुछ  लक्ष्य  निर्धारित  किए  और

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 जर-बृतल  परिवहन  मंज्ासय  के  राज्य  मंत्री  जनदीश

 और  निधियों  की  उपलब्धता  के  तहत  ऐसी  सभी  सड़कों  को  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  के  रूप  में  घोषित  करने  पर  विचार  किया  जाता  है  जो  देश  के  एक  लिरे

 से  दूसरे  सिरे  तक  जाती  जो  पड़ोसी  देशों  को  जोड़ती  ओ  मंहाफ्तनों  और

 महत्वपूर्ण  औधौगिक  अथवा  पर्यटन  केन्द्रों  को जोहती  जो अति  महत्वपूर्ण  सामरिक

 आवश्यकताओं  को  पूरा  करती  जिन  सड़कों  पर  पर्याप्त  दूरी  तक  अधिक  सघन

 यातायात  होता  है  और  जिन  सड़कों  से  यात्रा  दूरी  में  काफी  कमी  होती  है  तथा  इसके
 फलस्वरूप  पर्याप्त  किफायत  होती

 से  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  लिए  निधियों  के
 अल्प  आवंटन  के  कारण  फिलहाल  किसी  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  घोषणा  करना
 कठिन
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 1015.  श्री  तारा  लिंहः
 श्री  पी०  बी०  श्रीनिवास  अतादः

 कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  किः

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  कुछ  और  प्रमुख  फ््तन  स्थापित  करने  हेतु  हाल

 ही  में  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  पत्तनों  की  स्थापना  में  विदेशी  कम्पनियों

 को  भागीदार  बनाने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ

 कुल  कितना  आवंटन  किया  और

 (5)  इससे  प्रमुख  पत्तनों  पर  की  क्षमता  में  कितनी  वृद्धि
 होने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर)ः
 जी

 से  (४)  प्रश्न  नहीं

 रत्नों  का  अवैध  खनन

 1014.  श्री  रामबिशास  पासकानः
 श्री  श्रीकांत  जेनाः

 क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्‍या  भारतीय  भू-विज्ञान  सर्वेक्षण  ने  बिहार  के  कोडरमा  जिले  में  रत्नों
 की  खानों  का  मानचित्रण  करने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  हस  क्षेत्र  में  बहुमूल्य  पत्थरों  और  रत्नों  का अवैध  खनन  किया  जा

 रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  अवैध  खनन  को  रोकने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं

 बिहार  सरकार  से  ऐसी  किसी  घटना  की  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 घूजे  में  नया  पासपोर्ट  कार्यलय  खोला  जाना

 1015.  श्री  अच्मा  जोशीः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 वर्ष  1994  के  दौरान  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  मुम्बई  द्वारा  कितने

 नए  पासपोर्ट  जारी  किए  गए  एंव  कितने  प्ासपोर्टों  का नवीकरण  किया

 वर्ष  1994  के  दौरान  पुणे  जिले  के  लोगों  के  लिए  कुल  कितने  नए  पासपोर्ट

 जारी  किए  गए  तथा  कितने  पासपोर्टों  का  नवीकरण  किया

 क्‍या  सरकार  को  पूरे  में  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  हेतु  कोई
 अध्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  भंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  वर्ष  1994  के
 बम्बई  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  कार्यालय  ने  2,08,282  नए  पासपोर्ट  जारी  किए  तथा

 1,42,055  पासपोर्ट  नवीकृत

 इसी  अवधि  के  पुणे  जिले  में  12,289  आवेदकों  को  नए  पासपोर्ट

 जारी  किए  थे  ।  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  बम्बई  में  नवीकरणों  का  जिले-वार  रिकार्ड

 नहीं  रखा  जाता

 और  पुणे  में  नया  पासपोर्ट  खोलने  के  लिए  सरकार  को  कुछ  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  सरकार  का  यह  मानना  है  कि  यह  आवश्यक  है  कि  नए  पासपोर्ट

 कार्यालय  खोलने  के  परिणामस्वरूप  आवदेकों  को  दी  जाने  वाली  सेवाओं  में  सुधार
 तथापि  सरकार  ने  बम्बई  पासपोर्ट  कार्यालय  को  सक्षम  और  सुब्यस्थित  बनाने

 के  लिए  आवश्यक  उपाए  किए  कार्यालय  सुविधाओं  का  उन्नयन  किया  है  ,
 प्रणालियों  और  क्रियाविधियों  की  समीक्षा  की  जिससे  बम्बई  स्थित  क्षेत्रीय  पासपोर्ट

 पुणे  जिले  के  अतिरिक्त  कार्यभार  को  प्रभावी  ढंग  से  निपटाने  में  सक्षम

 बना

 मध्य  प्रदेश  में  खाथ  प्रसंस्करण  इकाइयां

 1016.  श्री  फूलचंद  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  मध्य  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  बढ़ावा
 देने  के लिए  कोई  आंकलन  किया

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  तथा  इस  उद्देश्य  क ेलिए  निवेश
 की  जानी  वाली  कुल  राशि  क्या

 मध्य  प्रदेश  में  कार्यरत  रुगण  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  की  इकाइयों  का

 ब्यौरा  क्या

 (3)  क्‍या  सरकार  का  विचार  इन  इकाइयों को  पुनजीर्वित  करने
 का  और



 118.  लिखित  उत्तर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उचोग  मंत्रालय  के  राण्य  मंत्री  सरूण  से

 सामान्यतया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  की  क्षमता  का  मूल्यांकन  संबंधित  राज्य

 द्वारा  किया  जाता  है  तथा  मंत्रालय  क्षमता  का  पता  करने  के  साथ-साथ  राज्यों  को

 अपनी  योजना  स्कीमों  के  तहत  वित्तीय  सहायता  देता  मध्य  प्रदेश  में

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  के  लिए  क्षमता  मौजूद  उदारीकरण  से  लेकर  जून  1995

 तक  282  औद्योगिक  उद्यमी-ब्नापन  प्रस्तुत  किए  गए  इनमें  लगभग  2652  करोड़
 रुपये  का  पूंजी  निवेश  तथा  4$280  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की  व्यवस्था

 इनके  अलावा  मध्य  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्तरण  एककों  की  स्थापना  करने  के  लिए
 100%  निर्यातोन्मुखी  संयुक्त  उद्यमों/विदेशी  सहयोग/औद्योगिक
 आदि  से  संबंधित  17  मूंजरियां  भी  दी  गई  खाद्य  प्रसंस्करण  उधोग  मंत्रालय  स्वयं
 किसी  राज्य  में  कोई  एकक  स्थापित  नहीं  करता  ।  सरकार  खाद्य  प्रसंस्करण
 उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्न  उपाय  कर  रही  है  जिनमें  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  उच्च  प्राथमिकता  वाला  क्षेत्र  घोषित
 अल्कोहल  पेयों  के  किण्वन  और  आसवन  और  लघु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  मदों

 को  छोड़कर  सभी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को  लाइसेंस  मुक्त
 विदेशी/अनिवासी  भारतीय  पूंजी  निवेश  की  अनुमति  वित्तीय  राहत  उपलब्ध
 कराना  आदि  शामिल  सरकार  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 विभिन्न  योजना  स्कीमें  भी  चला  रही

 से  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  में
 है  इसलिए  देश  में  सभी  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  से  संबंधित  राज्यवार  सूचना  इस
 मंत्रालय  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  ।  रुग्ण  यूनिटें  पुनः  चालू/बंद  होने  क ेलिए  औद्योगिक

 तथा  वित्तीय  पुनर्गठन  बोर्ड  से  सर्म्पक  कर  सकती

 फ्तनों  की  भंडारण  सुविधाएं

 1017.  श्रीमती  कृष्णेन्द्र  कौर

 श्री  दतात्रेय  बडारूः

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकारी  क्षेत्र  की  पेट्रोलियम  कम्पनियों  पत्तनों  पर  भंडारण

 क्षमता  तथा  अन्य  सुविधाओं  को  अपर्याप्त  होने  के  कारण  पेट्रोलियम  उत्पादों  के

 चढ़ाने  और  उतारने  में  होने  वाली  विलंब  के  फलस्वरूप  पोत  मालिकों  को  किए  जाने

 वाले  भुगतान  की  बजह से  प्रति  माह  लाखों  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  हो

 रही  और

 यदि  तो  फत्तनों  पर  भंडारण  सुविधाओं  में  सुधार  करके  टैक्टरों  से

 शीघ्र  माल  उतारने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  उठाए  जाने  का  प्रस्ताव  है  .?

 जल-धूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर)ः

 कभी-कभी  भारतीय  जलयानों  की  अनुपलब्धता  के  कारण  विदेशी  जलयानों  को  चार्टर

 किया  जाता  इन  जलयानों  पर  लगाया  गया  विशम्ब  शुल्क  विदेश्ञी  मुद्रा  में  देय

 होता

 16  1917

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  महापत्तनों  पर  पी  ओ  एल  एिंडलिंग

 सुविधाओं  के  आधुनिकीकरण  और  उन्हें  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  और  770  करोड़  रुणकी

 अनुमानित  लामत  की  स्कीमों  को  पहले  ही  संस्वीकृति  दी  जा  चुकी  इन  स्कीमों

 के  कार्यान्ययन  से  महापत्तनों  पर  पी  ओ  एल  हैंडलिंग  क्षमता  में  26.50  मिलियन

 टन  प्रतिवर्ष  वृद्धि  होगी  ।  सामान्यतया  स्टोरेज  तेल  कम्पनियां  स्वयं  उपलब्ध

 करवाती

 प्रतिब्यक्ति  विधुत  उत्पादन/लपत

 1018.  श्री  घोगनद्र  ज्ञाः  क्या  बिदुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  की
 प्रतिव्यक्ति  विद्युत  उत्पादन/ख़पत  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है  ?

 विद्युत  मंजासय  में  राज्य  मंत्री  उर्थिक्त  सी०  वर्ध  1995-94
 के  प्रति  व्यक्ति  विद्युत  की  ख़पत  का  राज्य  वार  ब्यीरा  सलग्न  विवरण  में

 दिया  गया

 विवरण

 वर्ष  1998-94  के  दौरान  वार्थिक  प्रति  व्यक्ति  विधुत  कौ  राज्यवार  अपत

 राज्य/संघ  राज्य  का  नाम
 ँकानाम

 प्रति  व्यक्ति  ख़फ्त

 हरियाणा  487

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर  197

 पंजाब  705

 राजस्थान  २54

 उत्तर  प्रदेश  186

 चंडीगढ़  665

 दिल्ली  779

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 जोड़  ग्र्ध्

 गुजरात  कल

 मध्य  प्रदेश  $10

 महाराष्ट्र  459

 गोवा  595

 दमन  एंव  दीव  1182

 दादर  व  नागर  हवेली  1392

 केन्द्रीय  क्षेत्र

 जोड़  (To  न
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 राज्य/संध  राज्य  का  नाम  प्रति  व्यक्ति  खफ्त(कि०वा>आ०2)

 आंध्र  प्रदेश  344
 व्यापार  संबंधों  को  बढ़ावा

 कर्नाटक  :  525  1019.  श्रीमती  ब्रतिभा  देवीसिंह  पाटीखः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  किः

 केरल  ।
 कया  सरकार  के  विचार  में  बदलती  हुई  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते

 तमिलनाडु  587  हुए  अन्य  देशों  के  साथ  व्यापारिक  संबंधों  को  बढ़ावा  देने  हेतु  विदेशों  में  स्थित  हमारे

 मिशनों  में  कार्यरत  राजनधिकों  की  सेवाओं  का  उपयोग  करने  का  हैं  और  क्या  इन

 जंहियेती  8483  मिशनों  में  कुछ  बुनियादी  परिवर्तन  किए

 लक्षद्वीप  207  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्रीय  क्षेत्र  -  यदि  तो  इसके  क्या  कारंण  हैं  ?

 जोड़  585  विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  विदेश  स्थित

 हमारे  सभी  मिशनों/केन्द्रों  से  यह  अपेक्षा  है  कि  वे भारत  के  आर्थिक  और  वाणिज्यिक

 बिहार
 125  हितों  का  संवर्धन  हमारे  मिश्ञनों  और  केन्द्रों  का  यह  प्राथमिक  दायित्व  है और

 उड़ीसा
 इन  क्षेत्रों  मे ंसरकार  की  प्रत्याशाओं  से  हमारे  मिशनों  और  केन्द्रों  को अवगत  करा

 319
 दिया  गया  इन  महत्वपूर्ण  दायित्वों  के  निवांह  के  लिए  मिश्ञनों  और  केन्द्रों  को

 प०बंगाल  164  आवश्यकतानुसार  समुचित  अधिकारी  और  कर्मचारी  मुहैया  कराये  जाते  हैं  और

 ,  कार्मिकों  तथा  आधारभूत  संरचना  संबंधी  उनकी  जरूरतों  की  बराबर  समीक्षा  की

 डीवीसी  .  जाती  है  तथा  आवश्यकतानुसार  परिवर्तन  और  उञ्नयन  किया  जाता  तथापि  किसी

 मूलभूत  संरचनात्मक  परिवर्तन  की  आवश्यकता  नहीं
 अंडमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  168

 और  प्रश्न  नहीं

 सिक्किम  116 ह

 केन्द्रीय  क्षेत्र  -  .
 इस्पात  की  मांग

 जोड़  एश  1020,  ओ  राज  सिंह

 अलग  कप

 !  श्री  बसराज  फासीः

 मंत्री
 न

 करेंगे
 मणिपुर  ता

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ॥

 आठवीं  एंव  नौबीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अंत  में  इस्पात  ही  अनुमानित

 मेबालय
 135  मांग  कितनी  और

 नागालैंड  घरेलू  संसाधनों  द्वारा  इस्पात  की  मांग  को  देश  में  पूरा  करने  के  लिए
 क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 त्रिपुरा
 इस्पात  मंभ्ासय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  आठवीं  पंचवर्षीय

 अरुणाचल  प्रदेश  योजना  (1996-97)  और  नौवीं  पंचवर्थीय  योजना  (2001-2002)  के  अंत  तक

 मिजोरम  101
 परिसण्जित  इस्पात  की  अनुमानित  घरेलू  मांग  क्रमशः  207.4  लाख  टन  और
 $06.6  लाख  टन

 केन्द्रीय  क्षेत्र
 हि  इस्पात  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  देश

 में  इस्पात  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  काफी  कदम  उठाये  सरकारी
 जोड़  शव

 क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण  और  विस्तार  कार्य  आरम्भ  किया

 जं  ऋण  जल  म्फ
 गया  निजी  क्षेत्र  में  इस्पात  उत्पादन  की  अतिरिक्त  क्षमताएं  सृजित  करने
 की  सुविधा  के  लिए  तथा  इसे  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  ने  भी  विभिन्न
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 नीतिगत  उपाय  किए  इनमें  निम्नलिखित  शामिल

 1.  लोहा  और  इस्पात  को  सरकारी  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  उद्योगों  की  सूची
 से

 2.  लोहा  और  इस्पात  उद्योगों  को  अनिवार्य  लाइसेंसिंग  के  प्रावधानों  से  छूट

 $,  विदेशी  निवेश  के  उद्देश्य  स ेलोहा  और  इस्पात  को  उच्च  प्रायमिकता  प्राप्त
 उद्योगों  की  सुची  में  शामिल

 4.  लोहे  और  इस्पात  के  मूल्य  निर्धारण  और  वितरण  पर  से  नियंत्रण

 समाप्त

 5.  पूंजीगत  सामान  के  आयात  पर  से  सीमा  शुल्क  कम  और

 6.  आयात-मिर्यात  नीति  का

 ताभ्या  खनन

 1021.  भ्री  चिस्मयानन्द  स्थामीः  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  ताम्बे  के  उत्पादन  में  लगातार  गिरावट  आ  रही

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  इसके  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  क्या  प्रयास  किए  गए

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  और

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  प्राथमिक  तांबे  के  एकमात्र

 हिन्दुस्तान  कापर  लि०  द्वारा  किया  गया  परिष्कृत  तांबे  का  उत्पादन  नीचे  दिया

 गया

 1991-92
 -  45795  एम  टी

 1992-98  न  45275  एम  टी

 1993-94
 न  39002  एम  टी

 1994-95  नर  46184  एम  टी

 यर्ष  1998-94  के  दौरान  खेतड़ी  प्रगालक  को  रखरखाव  और  ओवर  हालिंग

 के  लिए  2  '/,  महीने  बंद  रखा  गया  जिसके  कारण  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  वर्ष  के

 लिए  निर्धारित  लक्ष्य  40000  एम  टी  के  मुकाबले  मात्र  99002  एम  टी  शोधित  तांबे

 का  उत्पादन  कर

 तांवे  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  विद्यमान  क्षमता  31000  टन  वार्षिक
 से  बढ़ाकर  100000  टन  वार्थिक  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  कापर  लि०  के  खेतड़ी
 कापर  कम्पलेक्स  के  प्रगालक  और  शोधनशाला  के  विस्तार  क ेलिए  कदम  उठाए

 गए

 इंदौर  और  भोपाल  के  बीच  एक्सप्रैत  मार्ग-ता

 1022.  श्रीणती  सुनित्रा  महाजनः  कया  जश-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
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 क्‍या  इंदौर  और  भोपाल  के  बीच  एक्सप्रैस  मार्ग  के  निर्माण  हतु  कोई  -

 प्रस्ताव  और

 यदि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार

 को  प्रदान  की  की  जा  रही  सहायता  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतस  परिषहन  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  टाइटलर)ः
 जी

 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजयागों  के  किनारे  वृक्षारोफ्ण

 1023.  श्री  कृजभूषण  शरण  सिंहः

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 झ०  रमेश  चंद  तोमर  :

 क्या  जल-भूतस  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  के  समक्ष  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  दोनों  ओर  वृक्ष  लगाने  की

 कोई  वोजना  विचाराधीम  हैः

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  और

 उपरोक्त  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 जल-भूतस  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीक्ष

 से  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेसाथ-साथ  पेड़  लगाना  सरकार  की  विगत  कई  वर्षों
 से  स्वीकृत  नीति  रही  है और  इस  नीति  का  लगातार  पालन  किया  जाता  है  बशतें
 कि  मार्गाधिकार  के  जहां  पेड  लगाए  जा  सकते  भूमि  उपलब्ध  हो  तथा
 पर्याप्त  निधियां  भी  उपलब्ध  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  काफी  लम्बाई  में

 पहले  ही  पेड़  लगाए  जा  चुके  अधिकांश  राज्यों  में  पेड़  लगाने  का  कार्य  राज्य

 वन/बागवानी  विभाग  के  माध्यम  से  अथवा  उनसे  परामर्श  करके  किया  जाता

 किदुत  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  का  प्रदेश

 1024.  श्री  राम  माईक  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  विश्व  बैंक  ने  विधुत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के  प्रवेश  सम्बन्धी  प्रशासनिक

 कार्यवाहियों  में  कई  कमियां  पाई

 यदि  तो  तत्सम्बधी  ब्योरा  क्‍या  और

 इन  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 क्धुत  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  उर्भिशा  सी०  और
 विश्व  बैंक  ने  कंट्री  इकनामिक  मेमोरेंढमਂ  नामक  शी्थक से  अपने  दस्तावेज

 में  अन्य  बातों  के  विषुत  क्षेत्र  के  वर्तमान  द्वांचे  के  संर्बंध  में  कुछ  टिप्पणियां
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 की  जो  कि  भारत  सरकार  के  जांचाधीन

 उत्तर  प्रदेश  में  परियोजनाओं  का  गैर-सरकारीकरण

 1025.  श्री  जगतबीर  सिंह  द्रोणः  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  की  तीन  विध्युत  परियोजनाओं
 को  निजी  क्षेत्र  को  सौंपने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  तत्सम्बंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  परियोजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  और

 उन  कम्पनियों  का  थ्यौरा  क्‍या  हैं  जिन्हें  ये परियोजनाएं  सौंपी  गई  हैं  ?

 विधुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिश्ला  सी०  से

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  के  चमोली  जिले  में  विष्णुप्रयाग  जल  विध्युत
 परियोजना  (4)(100  का  निष्पादन  कार्य  निजी  क्षेत्र  के  मैसर्स  जयप्रकाश

 इण्डस्ट्रीज  लिमिटेड  की  सौंपा  इस  परियोजना  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  प्रवर्तकों  द्वारा  प्रस्तुत  कर  दी  गई  है

 और  जैसे  ही  इस  परियोजना  को  सभी  आवश्यक  सांविधिक  और  गैर-सांविधिक

 स्वीकृतियां  प्राप्त  वैसे  ही  इसे  तकनीकी-आर्थिक  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  चमोली  और  उत्तरकाशी  जिले  में  निम्नलिखित
 परियोजनाओं  हेतु  निजी  पक्षों  से  प्रस्तावों  को  आमत्रित  किया  है  और  प्राप्त  होने
 वाली  बोलियों  के  मूल्यांकन  कार्य  के  पश्चात  इनकी  ठेके  पर  दे  दिया

 परियोजना  का  नाम  और  क्षमता  जिला

 1.  पालामनेरी  (416  उत्तरकाशी

 2.  मनेरीभाली  ($04  उत्तरकाशी

 $.  लौहारी  नागपाल  (320  उत्तरकाशी

 4...  तपोवन  किष्णुगढ़  (800  चमोली

 5.  बोवला  नंदप्रयाग  (132  चमोली
 ००७७>माााआ2क  आर

 झुबैत  छोड़कर  बापस  आने  वाले  व्यक्तियों  को  मुआवजा

 1026.  प्रो०पी०जे०  कुरियनः  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कुवैत  छोड़कर  वापस  आने  वाले  व्यक्तियों  को  मुआवजे  की  कुल  कितनी

 राशि  देय  है  और  कुवैत  द्वारा  भारत  को  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  गया

 सरकार  द्वारा  मुआवजा  राशि  लेने  और  उसे  बकाया  दावेदारों  में  वितरित

 करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?
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 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  खुर्शीद)ः  ग्रधपि  सयुक्त

 राष्ट्र  मुआवजा  आयोग  में  3.5  बिलियन  अमरीकी  डालर  के  मूल्य  के  1,45,759

 भारतीय  दावे  दायर  किए  गए  हैं  फिर  भी  मुआवजे  की  वास्तविक  राशि  संयुक्त  राष्ट्र

 मुआवजा  आयोग  तय  संयुक्त  राष्ट्र  मुआवजा  आयोग  से  किसी  भारतीय

 दावे  का  भुगतान  नहीं  मिला

 (am)  सभी  मारतीय  दावे  जिसमें  अधूरे  और  अ॒रिपूर्ण  दावे  भी  शामिल  हैं  दावर

 करने  के  अलावा  भारत  सरकार के  प्रतिनिधि  सक्रिय  रूप  से  संयुक्त  दष्ट्र  मुआवजा

 आयोग  की  बैठकों  में  भाग  लेते  रहे  हैं  और  मुआवजा  राशि  के  शीघ्र  भुगतान  के

 लिए  कहते  रहे

 चूंकि  बड़ी  तादाद  में  दावे  दायर  किए  गए  हैं  इसलिए  संयुक्त  राष्ट्र

 मुआवजा  आयोग  इस  समय  लषघुश्रेणियों  के  दावों  की छानबीन  कर  रहा  है  और  उसके

 बाद  बड़ी  राशि  वाले  मुआवजे  दावों  और  सामूहिक  दावों  आदि  की  छानबीन

 यह  केवल  भारत  के  सम्बंध  में  ही  नहीं  बल्कि  सार्वभीम  आधार  पर  किया  जा  रहा

 इसके  अनुमोदित  दावों  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  इस

 प्रयोजन  के  लिए  स्थापित  किए  गए  मुआवजा  कोष  में  संसाधनों  की  कमी

 इस्लामाथाद  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  परिसर  में  जखते  हुए  भारतीय  ध्वज  का

 फेंका  जाना

 1027.  श्री  मोहन  राक्से  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  यह  सच  है  कि  जे०के०एल०एफ०  के  कार्यकर्ताओं  ने  27

 1995  को  इस्लामाबाद  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  के  परिसर  में  एक
 जलता  हुआ  भारतीय  ध्यज  फेंका

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  घटना  के  संबंध  में  भारत  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  खुर्शीद)ः  और

 22  1995  को  भारत  का  हाई  इस्लामाबाद  के  समक्ष  प्रदर्शन  कर  रहे

 जै०के०एल०एफ०  के  कार्यकर्साओं  के  एक  समूह  ने  भारतीय  घ्वज  जला कर  और

 उसे  हाई  कमीशन  के  परिसर  में  फेंक  दिया

 राजनयिक  माध्यमों  के  जरिए  इसके  लिए  सख्त  विरोध  जताया  गया

 था  तथा  हमने  इस  सम्बंध  में  पाकिस्तान  की  सरकार  को  अपने  गहरे  खेद  से  अवगत

 करा  दिया

 हुइको  दारा  आवास  ऋण

 1028.  श्री  रतिलाल  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  किः

 गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  प्रतिवर्ष  आवास  निर्माण  हेतु  को

 राज्य-वार  कितने  आवेदन  प्राप्त  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंशाखय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०

 और  1.4.92  से  31.2.95  के  दौरान  हुडको  को  आवासीय  स्कीमों  के  लिए

 कुल  2072  आवेदनपक्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  पूर्ववर्ती  वर्षों  के  पुराने  बकाया  सहित  स्वीकृत



 लिखित  उत्तर

 गए  आवेदनों  की  संख्या  २217  प्राप्त  आवेदनों  के  राज्य-बार  और  वर्षवार

 अकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 ४...  द्वारा  स्कीमों  का  मूल्यांकन  और  स्वीकृत  प्रदान  करना  एक  सतत

 है  और  यह  हुडको  के  दिशानिर्देशों  के तहत  उधार  लेमे  वाली  एजेन्सियों

 अपेक्षित  ऋण  औपचारिकताओं  को  पूरा  करने  तथा  निधियों  की  उपलब्धता

 निर्भर  करता

 विवरण

 हुलको  द्वारा  गत  तीन  क्यों  के  दौरान  अकासीय  स्वमों

 के  लिए  प्राप्त  आवेदनों  की  संल्या

 क्र स०  राज्यगसंघ  1992-95  1993-94  | 994-95
 राज्य  का  नाम

 __

 आंध्र  प्रदेश  44

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  0  1  -

 5.  आसाम  प्र  7  18

 4.  बिहार  12  57  18

 5.  गुजरात  55  37  52

 6.  हिमाचल  प्रदेश  .।  4

 7.  हरियाणा  96  10  17

 8.  जम्मू  और  कश्मीर  1  10  5

 9.  केरल  39  25  46

 10  कनाटक  68  67  105

 11.  मेघालय  5

 12.  महाराष्ट्र  70  41  58

 13.  मणिपुर  4  2  2

 14.  मध्य  प्रदेश  65  26  $2

 15.  मिजोरम  2  $  -

 16.  नागालैण्ड  2  द

 17.  उड़ीसा  12  26  99

 18.  पंजाब  19  18  26

 19.  राजस्थान  50  19  54

 90.  सिक्किम  4  5  5
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 क्र०  राज्य/संध  शासित  1992-03.  1999-94  1994-95

 _  राज्य  का
 नाम

 श  तमिलनाडु  85  124  115

 22  उत्तर  प्रदेश  49  37.  42

 23.  पश्चिम  बंगाल  13  $5

 १4  तिपुरा  5  |  |

 25.  अण्डमान  और  निकोबार  +  -  -

 द्वीप  समूह

 96.  चण्डीगढ़  10  -  -

 श्य  पाण्डिवेरी
 -  -

 क्राओ

 अंडमान  तथा  निकोबार  के  जलपघोत

 1029.  श्री  मनोरंजन  भक्त  :  कया  जस-भूतल्  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृषा  करेंगे  किः

 अंडमान  तथा  निकोबार  प्रशासन  के  पास  आज  की  तिथि  तक  श्रेणी-वार

 कितने  जतपोत

 इनमें  से  पंजीकृत  तथा  गैर-पंजीकृत  जलपोतों  की  संख्या  किसनी-कितनी

 और

 उनमें  से  श्रेणी-वार  कितने  जलपोत  कार्यरत  हैं  और  कितने  जलपोत

 खराब  पड़े  हैं  ?

 जसल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जनदीश  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  राजमानों  का  रख-रखाव

 1080.  डा०  लाल  बहादुर  रावलः  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 गत  दो  क्यों  के  दौरान  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के रख-रखाव

 पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई

 1995-96  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  नियत  की  गई
 और
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 राष्ट्रीय  राजमार्मों  के  उपंयुक्त  रख-रखाव  हेतु  क्या  ठोस  कदम  उठाए

 गए  हैं/उठाए  जाएंगे  ?

 जल  भूतत  प्रिकहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :  (%)

 गत  दो  क्षों के  दीरान  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  के  लिए  आवंटित

 की  गई  धनराशि  इस  प्रकार

 न  ततत  मनन
 वर्ष  आबटित  कुल  धनराशि

 की  ाककसकककस_).___ननभस्‍न्‍न्‍न्‍नननन

 eeeS—0_eeS5_ouqQQeeee_—_eee

 24690.00
 चाय  ऋण

 के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेरख-रखाव  के  लिए
 226.50  करोड़  रु०  निर्धारित  किए  गए

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  रख-रखाव  वर्थ  दर  क्य  आधार  पर  की  जाने

 वाली  एक  सतत  प्रक्रिया  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  निधियों  की  उपलब्धता  के

 अंतर्गत  यातायात  योग्य  स्थिति  में  रखा  जाता  रख-रखाव  आवश्यकताओं
 तथा  यंत्रीकृत  रख-रखाव  तकनीक  के  मूल्यांकन  के  लिए  आधुनिक  पद्धति  शुरू
 करने  के  उपाय  किए  गए

 तैयार  इस्पात  का  उत्पादन

 श्री  पी०  बल्लस  पेरुमानः  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 कया  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  देश  में  तैयार  इस्पात  के  में  वृद्धि

 हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 के  दौरान  तैयार  इस्पात  का  उत्पादन  कितना  होगा०  और

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  किन-किन  इस्पात  परियोजनाओं  को  केन्द्रीय

 सरकार  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हुई  है  ?

 इस्पात  पंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोधच  मोहन  :

 पिछले  $  वर्षों  के  दीरान  हुआ  परिसज्जित  इस्पात  का  उत्पादन  नीच

 दिया  गया  है  :-

 लाख
 किम

 अन॑तिम

 47.2१ ४ हर

 में  परिसज्जित  इस्पात  का  उत्पादन  1994-95  लाख  टन  होने

 की  सम्भावना
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 पिछले  5  वर्षों  के  दौरान  निम्नलिखित  इस्पात  परियोजनाओं  को  ऋण

 और  साम्या  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 1.  विज्ञब्ापट््‌टनम  इस्पात  परियोजना

 2.  नीलांघल  इस्पात  निगम  लिमिटेड

 5.  विजयनगर  इस्पात  नियम  लिमिटेड

 उपरोक्त  के  अतिरिक्त  वर्ष  1994-95  के  दौरान  स्वैच्छिक  सेवा  निवृत्ति
 योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इण्डियन  आयरन  एंड  स्टील  कंपनी
 को  सहायता  अनुदान  के  रूप  में  10.00  करोड़  रुपये  की  राशि  उपलब्ध  कराई  गई

 राष्ट्रीय  राजनार्ण  संख्या  47  को  चौड़ा  करना

 1082.  डा०  के०एस०  सौन्दरमः  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  चौड़ा  करके  चार  लेनों  वाला  बनाये
 जाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  मि

 यदि  तो  इसके  लिए  किए  गए  क्तीय  आवंटन  सहित  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 रु
 यह  कार्य  कब  से  श्रू  और

 इस  परियोजना  को  पूरा  करने  हेतु  क्या  समय-सीमा  निर्धारित क्री  गई

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जबदीश  :

 और  रा०रा०  47  को  4  लेन  का  बनाए  जाने  के  लिए  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन
 नहीं  वार्षिक  योजना  1995-96  में  इस  प्रयोजनार्थ  भूमि-अधिग्रहण  के

 लिए  प्रावधान  किया  गया

 और  :  प्रश्न  नहीं

 उप्लीसा  में  इस्पात  संवध

 1038,  डा०  कार्तिकेश्वर  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  स्थापित  किया  जाने  वाला  नया  इस्पात  संयंत्र कब  तक  कार्य

 करना  शुरू  कर  और

 इन  संयंतक्रों  की  अधिष्ठापित  क्षमता  तथा  रोजगार  सृजन  क्षमता

 कितनी-कितनी  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :  और  उड़ीसा

 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  राज्य  में  लोहा  और  इस्पात  परियोजनाएं

 स्थापित  करने  के  लिए  उन्हें  13  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई
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 खूब  के  अनुसार  इन  परियोजनाओं की  संस्यापित  रोजगार  सृजन  और  चालू  होने  की  संभावित  तारीख  नौचे  दी  गई  हैं
 :-.

 ध  विवरण

 जा
 क्षमता  लाख

 उेजमार
 संख्या चालू  होने  की  लंझावित  तारीख

 रा प्रਂ

 मिड-ईस्ट  इन्टीग्रेटिड  स्टील  लिमिटेड
 '

 मिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड ਂ
 0.50  2500

 2  भूषण  स्टील  एण्ड  स्ट्रिप्स  लिमिटेड  १0

 3.00  चरण-॥  बताया  नहीं  गया  2000

 3...  ब्राहमणी  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  700
 चरण-॥  बताया  नहीं  गया  2000

 4.  ओरिन्‍्ड  स्टील  लिमिटेड  आर  500

 5,  मेस्को  कलिंगा  स्टील  लिमिटेड  2.25  2500

 4.50  चरण-॥  बताया  नहीं  गया  2000

 6.  नीलांचल  इस्पात  निगम  लिमिटेड  २5००
 चरण-॥  बताया  नहीं  गया  2000

 7  इण्डियन  सीमलैस  स्टील  एण्ड  एलायज  बताया  मही  गया

 5.00  चरण-॥  बही  2005

 8  एशियन  एलायज  लिमिटेड  0.50  बही
 चरण-॥  कही

 2000

 9  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  तथा  कही  उल्लेख  नहीं  किया  गया

 10,  लार्सन  एण्ड  टोब्रो  लिमिटेड  बताया  नहीं  गया  उल्लेख  नहीं  किया  मया

 11...  गणपति  एक्सपोर्ट  लिमिटेड  5.00  वही  वही

 12...  नेशनल  स्टील  इण्हस्ट्रीज  लिमिटेड  बही  वही

 13...  जिन्दल  स्ट्रिप्स  लिमिटेड  0.40  से
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 विदेशी  पोतों  द्वारा  मत्स्थन

 1034.  श्री  परसराम

 श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :

 क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  ने  विदेशी  पोतों  की  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  तट  के साथ-साथ

 मत्स्यन  की  अनुमति  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  ये  पोत  किन-किन  देशों  के

 क्‍या  यह  सही  है  कि  इन  पोतों  द्वारा  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  तट  के  समीप

 मत्स्यन  के  कारण  भारतीय  मछुआरों  के  जाल  नष्ट  हो  रहे

 क्‍या  विदेशी  पोर्तों  द्वारा  प्रतिमाह  पकड़ी  गई  मछलियों  के  संबंध  में  कोई

 आकलन  कराया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इन  द्वारा  प्रतिमाह  कितने

 फेरे  लगाए

 विदेशी  पोतों  के  इस  संसाधन  से  समुद्री  सम्पदा/उत्पाद,  नियति  और

 विदेशी  मुद्रा  अर्जन  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  और

 (8)  विदेशी  पोतों  द्वारा  समुद्री  सम्पदा  शोषण  को  रोकने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाथ  प्रसंस्करण  उद्योग  मंभरालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 जो  पूर्वी  तट  पर  12  समुद्री  मील  की  सीमा  के  बाहर  तथा  पश्चिमी  तट  पर
 24  समुद्री  मील  के  बाहर  विदेशी  ध्वज  वाले  जलयानों  को  अनुमति  दी  गई

 संयुक्त  राज्य  आदि
 जैसे  देशों  को  संबंधित  पट्‌टे/चार्टर  के  तहत  विदेशी  घ्वज  वाले  जलयानों  प्रचालन

 की  अनुमति  दी  गई

 पारम्परिक  मछुवारों  ने  अभ्यावेदन  किया  है  कि  इन  जलयानों  से  उनके

 जाल  और  कभी-कभी  तटीय  जल  में  मछली  नष्ट  हो  जाती  ऐसी  कोई
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 रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  जिसमें  पतन  या  अन्य  जलयानों  का  उल्लेख  किया  गया

 हो  ।  इन्हें  तथा  अन्य  तथ्यों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  भूतपूर्व
 सचिव  श्री  पी०के०  मुरारी  की  अध्यक्षता  में  एक  पुनरीक्षा  समिति  गठित  की  है  ताकि

 गहन  समुद्री  मत्यस्यन  नीति  की  पुररीक्षा  के लिए  सिफारिश  की  जा

 और  चार्टर/पटूटे  के  तहत  चलाए  जा  रहे  गहन  समुद्री  मत्स्यन

 जलयान  अपनी  समुद्री  यात्रा  रिपोर्ट  पदनामित  प्राधिकारी  को  प्रस्तुत  करते

 औसतन  प्रत्येक  जलयान  एक  वर्ष  में  ?  से  4  समुद्री  यात्रा  करता

 और  (8)  26.88  लाख  के  समुद्री  मछली  उत्पादन  और

 लगभग  2500  करोड़  रु०  मूल्य  के  समुद्री  उत्पाद  के  निर्यात  1993-94  की  तुलना
 में  पट्टे  पर  चलने  वाले  जलयानों  द्वारा  लगभग  6  करोड़  रु०  मूल्य  की लगभग

 9400  मी०  टन  मछली  औसतन  वर्ष  में  पकड़ी  जाती  इसलिए  इन  जलयानों

 द्वारा  पकड़ी  जाने  वाली  मछली  का  अनुमति  बहुत  कम

 गुजरात  में  ग्रामीण  विधुतीकरण

 1085.  श्री  छीतूभाई  गामीतः  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  आज  की  तिथि  तक  ग्रामीण  बिधघुतीकरण
 निगम  द्वारा  गुजरात  में  विभिन्न  परियोजनाओं  हेतु  से  कितनी  राशि  की

 मांग  की  गई  और

 राज्य  में  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  प्रत्येक  परियोजना  के

 लिए  कितनी  राशि  आवंटित  तथा  जारी  की  गई  हैं  ?

 विशुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  पटेल  ः  और

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  निगम  और  वाणिज्यिक  बैंक  संयुक्त  रूप  से  देश  में  पम्पसेटों

 के  अर्जन  का  वित्त  पोषण  करते  जिनका  विशेष  कृषि  परियोजना

 कार्यक्रम  के  अधीन  पुनः  वित्त  पोषण  1:1:1  के  अनुपात  में  नाबाई  द्वारा  किया  जाता

 विभिन्न  एसपीए  परियोजना  के  अधीन  पम्प  सेटों  के  अर्जन  के  लक्ष्य  और

 उपलब्धियां  तथा  गत  तीन  वर्षों  क ेदौरान  वाणिज्यिक  बैंको  तथा  माबार्ड

 के  संवितरण  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 वर्ष  पम्प  सेट  अर्जित  किए  गए  संवितरण  वाणिज्यिक  नाबाई  द्वारा  बैंकों

 अर्जन  का  लक्ष्य  पम्प  सेट  बैकों  द्वारा  पुनः  क्ति  पोषण  की

 संवितरण  की  राशि

 गई  राशि

 1992-95  12,000  9,869  16.22  5.31

 1993-94  11,500  11,520  12.82  17.18  7.52

 1994-95  14,000  16,595  13.86  10.83  4.58

 1995-96  26,500  -  -  0.80  5.86

 (31.7.95  (22.07.95
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 पारादीप  फ्सन

 1036.  श्री  श्रत  पटनायकः  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  वह  कताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उड़ीसा  में  पारादीप  फ्तन  के  कार्यकरण

 में  सुछर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 जर-धूतस  परिवहन  मंज्रालय  के  राज्य  मंत्री  जयदीश  :  पारादीप

 पत्तन  की  कार्यपद्धति  में  सुधार  के लिए  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार

 ())  यंत्रीकृत  कोयला  हैंडलिंग  सुविधाओं  का

 (2)  7%  प्रतिवर्ष  की  दर  से  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  की  बात  को  पिछले
 वेतन  समझौते  से  जोड़  दिया  गया

 (3)  स्टैकयार्ड  के लगभग  30,000  वर्ग  मीटर  तक  अतिरिक्त  बल्क  भंडारण

 सुविधाओं  का

 दिल्खी  में  रेपिड  ट्रॉजिट

 103.  श्री  ब्रज  किशोर  जिपाठी  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  ने  दिल्ली  में  मास  रैपिड  ट्रांजिट  सिस्टम  का  निर्माण  करने

 के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  ले  लिया

 यदि  तो  किस  प्रकार  क ेएम०आर०टी०एस०  का  निर्माण  किए  जाने
 का  प्रस्ताव  है  तथा  इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 इस  योजना  पर  अनुमानतः  कुल  कितना  खर्च  आएगा  और  इसे  पूरा
 करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 से  :  मैसर्स  रेल  इण्डिया  टेक्नीकल  एण्ड  इकोनोमिक  सर्विसिज  लि०
 द्वारा  किए  गए  एक  साध्यता  अध्ययन  क  आधार  पर  सरकार  ने  दिल्‍ली  के  लिए
 प्रस्तावित  रेल  आधारित  शीप्रगामी  जन  परिवहन  प्रणाली  के  लिए  के

 कार्यानवन  हेतु  1994  में  सिद्वान्तः  स्वीकृति  दे  दी  इस  में  कुल
 67.5  कि०मी०  लम्बे  दो  भूमिगत  रेल  एक  पूरक  सुगम  बस  मार्ग  तथा  एक

 भूतल/उचस्थ  परिषथ  शामिल  हैं  ।  की  अनुमानित  लागत  1992-95  के  मूल्यों
 3401  करोड़  रुपये

 बाद  विहित  लागत  और  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  एक  शीघ्रगामी
 ट्राम  प्रणाली  हेतु  प्रस्तावित  परिषथों  को  ध्यान  में  रख  शहरी  कार्य  एवं  सेजगार
 मंत्रालय  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  के  मध्य  हुए  विचार-विमर्श  के

 आधार  पर  का  मार्ग  संशोधित  किया  ये  संशोधित  मार्ग  कुल
 55.3  कि०मी०  लम्बा  होगा  जिसमें  दिल्ली  विश्वविधालय  से  केम्द्रीय  सचिवालय

 तक  11  कि०भी०  का  भूमिगत  मेट्रो  तथा  शाहदरा  से  नांगलोई  और  सब्जी  मंडी  से

 होलंबी  कला  तक  44.5  के  दो  ढाल  वाले  उचस्थ  कोरीडोर  बनाए
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 संशोधित  के  लिए  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  की  गई  इस
 परियोजना  के  कार्या्वयन  के  लिए  मई  1995  में  एक  दिल्ली  मेट्रो  रेल  कार्पोरेशन
 लि०  नामक  एक  साझापूंजी  कम्पनी  बनाई
 गई  परियोजना  ऋण  विल्वपोषण  हेतु  ओ०ई०सी०  एफ०  जापान  को  भी  प्रस्तुत
 की  गई

 संशोधित  1  की  अनुमानित  लागत  अप्रैल  1995  के  मूल्यों  4182

 करोड़  रुपये  संशोधित  का  निमार्ण  कार्य  इसके  आरंभ  होने  की  तिथि
 से  10  वर्ष  में  पूरा  होने  का  अनुमान

 खाद  प्रसतस्करण  उच्योग

 1098,  श्री  राजेश  झुमार  :  कया  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योम  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  अन्य  देशों  में  विधमान  नियमों  के  अनुरूप  अपने  देश  में  भी  खाद्य

 प्रसंस्करण  उधोग  के  विनियमों  को  सरल  और  कारगर  बनाने  के  लिए  अध्यावेदन
 प्राप्त  हुए  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 खआध  प्रसंस्करण  उधोग  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 और  प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजकार्गों  को  चार  सेनों  वार्ता  बनाना

 1039.  श्री  छेदी  फासदाजः  क्या  जस-भूतस  परिवहन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  तथा  1995-96  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  राष्ट्रीय
 राजमार्गों  को  चौड़ा  करके  प्रस्तावित  चार  लेनों  वाला  बनाने  का  राज्य-वार  ब्यौरा
 क्‍या

 इस  प्रयोजनार्थ  राज्य-वार  कितनी  राशि  निर्धारित  की  गई  और

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करके  चार  लेनों  कला  बनाने  के  लिए  चयन

 करने  संबंधी  निर्धारित  नीति/मानदंड  कया  हैं  ?

 जस-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदौश  :

 और  1994-95  के  दौरान  गुजरात  में  6.3  करोड़  ह०  की  लागत  से  लगभग

 7  कि०मी०  सम्बाई  को  पंजाब  में  2.99  करोड़  रू०  की  लामत  से  लगभग

 6  कि०मी०  लंम्बाई  को  चौड़ा  करके  4  लेन  का  बनाने  की  संस्वीकृति  दी  गई
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 वार्षिक  योजना  1995-96  में  निर्दिष्ट  लम्बाई  के  ब्यीरे  दर्शाने  वाला  विवरण  सलंग्न

 वर्तमान  नीति  के  अनुसार  प्रतिदिन  यातायात  15000  पीसीयू स ेअधिक

 होने  के  बाद  किसी  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  दो  लेन  वाले  खंड  को  4  लेन  का  बनाने

 पर  विचार  किया  जाता

 विवरण

 1995-96

 लम्बाई  अनुमानित  लागत
 ee  ॒  ॒  ॒॒.॒.ै  लम्बाई  अनुमानित  लागत

 1.  «आंध्र  प्रदेश  168  465.00

 2.  असम  5  5.00

 3.  बिहार  45  128.00

 4...  गुजरात  18  21.00

 5...  हरियाणा  या  178.00

 6...  महाराष्ट्र  5  6.00

 7...  उड़ीसा  89  138.80

 ४...  राजस्थान  55  121.00

 9...  उत्तर  प्रदेश  $7  104.80

 io.  पश्चिम  बंगाल  47  163.00

 कुल

 _
 388

 _____1325.10

 मध्य  प्रदेश  में  नख-रूप  लगाने  के  लिए  विश्व  बैंक  से  सहायता

 1040.  श्री  सूरजभानु  सोलंकीः  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  नल-कूप  लगाने  के  लिये  विश्व  बैंक  से  गत  दो  वर्षों  के

 दौरान  सहायता  का  ब्यीरा  क्‍या  और

 राज्य  में  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  ये  नल-कूप
 किन-किन  स्थानों  पर  लगाये  गये  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  सार्वजनिक  नलकूप  लगाने  के  लिए  विश्व
 बैंक  से  कोई  सहायता  प्राप्त  नहीं  हुई

 "  7  1995  लिखित  उत्तः  752

 प्रश्न  नहीं

 में  कोरेजेन्ट्रिक्स  विद्युत  परियोजना

 1041.  श्रीमती  चन्द्र  प्रभा  अर्सः  क्या  क्द्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  कर्नाटक  सरकार  से  कोजन्द्रिक्स  विद्युत
 परियोजना  के  लिए  केंन्द्र  सरकार  का  काउंटर  गारंटी  सम्बन्धी  अनुरोध  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जाएगी  ?

 विधुत  मंश्रासय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिल्ा  सी०  :

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 आई०बी०  घाटी  में  क्थुत  परियोजना

 1042.  श्री  गुरूदास  कामत  :

 कुमारी  सुशीस्ता  तिरियाः

 कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  उड़ीसा  में  आई०बी०  घाटी  की  विद्युत  परियोजना  बन्द  कौ  जा

 रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्युत  मंजरालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिल्ा  सी०  पटेल  ):

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 राष्ट्रीय  जलमार्म

 1043,  डा०  कृपासिंधु  भोई  :  क्या  जल-भूतल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  बिचार  गोदावरी  और  कृष्णा  नदियों  के  जलमागों  को

 राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्तावों  के  कार्यान्‍वन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  गोदावरी  नदी  की  डेल्टा  नहरों  के साथ-साथ  इसके  चेरला-राजमुन्दरी  खंड

 (२०४  को  एक  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  अभी  यह

 प्रस्ताव  जांच  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  कृष्णा  नदी  के  लिए  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं
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 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमा्गों  का  रख  रखाय  और  निर्माण

 1044.  श्री  सोथजीभाई  झामोरः  क्या  जल-भूतल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रख

 रखाव  और  निमार्ण  के  लिए  प्राइवेट  उध्यमियों  और  अनिवासी  भारतीयों  को  आमंत्रित

 करने  का  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  मिला

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  से  इस  संबंध  में  कोई  विचार-विमर्श

 किया

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भावनगर-तारापुर  बम्बई  राष्ट्रीय  राजमार्ग  तटीय
 मार्ग  के  निर्माण  कार्य  की  प्राइवेट  उद्यमियों  को  सौंपने  का  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 भारत  में  सुपर  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  निर्माण  हेतु  व्यवहार्यता  अध्ययन  के  लिए
 अनिवासी  भारतीयों  सहित  निजी  उद्यमियों  से  प्रस्ताव  आमंत्रित  किए  गए  सुपर
 राष्ट्रीय  राजमार्ग  का  एक  दिल्‍ली-बम्बई  मार्ग  गुजरात  से  होकर  गुजरता
 हैं  और  यह  कांडला  पत्तन  से  भी  जुड़ता

 जी

 जी

 प्रश्न  नहीं

 भावनगर-तारापुर-बम्बई  तटीय  मार्ग  इन  सुपर  राष्ट्रीय राजमार्गों की  सूची
 में  शामिल  नहीं

 राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्मों  पर  पूल

 1045.  श्री  झुग्जी  लाखः  क्‍या  जस-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  किः

 वर्ष  1994-95  के  दौंरान  राजस्थान  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  कितने  पुलों
 का  निर्माण  करने  का  विचार

 राजस्थान  में  कौन-कौन  से  पुलों  पर  अभी  भी  मरम्मत  कार्य  चल  रहा

 और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इन  पुस्रों  की  मरम्मत  पर  कितनी

 धनराशि  खर्च  की  गई  ?

 जस-भूतल  परिकन  गंजासय  के  राज्य  मंत्री(औी  जगदीश  :

 1994-95  में  राजस्थान  राज्य  में  15  पुल्र  निर्माणाधीन
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 और

 एन०बी०सी०सी०  तथा  शुडकोਂ
 '  के  बीच  समझौता

 1046.  श्री  सुरेना  पाल  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  निगम  तथा  के  बीच  आवास  तथा
 शहरी  योजना  विकास के  क्षेत्र  मे  कोई  समझौता  हुआ

 यदि  तो  समझौते  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और

 इन  दोनों  संस्थाओं  द्वारा  भविष्य  में  शुरू  की  जाने  वाली  परियोजनाओं
 का  क्‍या  ब्यौरा  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मशलय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 से  आवास  तथा  नगर  निगम  विकास  निगम  लि०  और  नेशनल  बिल्डिंग

 कन्स्ट्रक्शन  कार्पोरेशन  ने  एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर

 किए  जिसमें  हुडको  और  के  बीच  निम्नलिखित  परियोजनाओं  में
 भागीदारी  पर  विचार  किया  गया

 (0)  कलकत्ता  में  100  एकड़  भूमि  का  विकास  और  नए  कस्बों  का

 विकास

 (४)  पश्चिम  बंगाल  में  आदर्श  गांव  के  रूप  में  शंकरपुर  का  विकास

 (i)  गुवाहाटी  में  कार्यलिय  परिसर  का  विकास

 (ai)  फैंसी  गुवाहटी  में  व्यापार  केन्द्र  का  विकास  ।

 समझौता  ज्ञापन  के  हुडको  ())  परियोजनाओं  का  वित्त  पोषण  करेगा
 और  काणिज्यिक  स्कीमों  के  लिए  समय-समय  पर  यथा  लागू  ब्याज  और

 (४)  वास्तुकीय  अभिकल्पना  साथन  मुहैया  कराना  और  परस्पर  सहमत
 दरों  के  अनुसार  शुष्क

 शन०बी०सी०सी०

 ())  पूर्व  निर्धारित  समग्र  लागत  विभिन्न  परियोजनाओं  का  विकास  और
 निर्माण  और

 (॥)  परस्पर  सहमत  शर्तों  के  इमारतदार  स्थान  का  अनुरक्षण  करेगी
 और  ऐसे  अनुरक्षण  की  लागत  का  खर्चा  भी  परियोजना  में  शामिल

 परियोजनाओं  के  साध्यता  अध्ययन  हुडको  और  एन०बी०सी०सी०  द्वारा

 संयुक्त  रूप  से  किया  जाएगा  जिसकी  लागत  का  खर्चा  ये  50:50  के  अनुपात  में

 इस्थाल  उत्बादकों  के  लिए  निर्देश

 1047.  श्री  शिव  शरण  कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 क्‍या  सरकार  ने  मानक  विनिर्दिष्टियों  केਂ  अनुसार  इस्पात  उत्पादन  के

 लिए  इस्पात  उत्पादकों  की  कुछ  निर्देश  दिए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  दिनांक

 4.1.1965  को  जारी  सार्वजनिक  सूचना  के  अनुसार  भारत  सरकार  द्वारा  इस्पात  की

 कुछ  श्रेणियों  के  लिए आई०एस०आई०  प्रमाणीकरण  मार्क  करने  की  योजना  शुरू
 की  गई  इस  योजना  का  26.5.71  से  और  अधिक  विशिष्टियों  की  शामिल  करने
 के  लिए  विस्तार  किया  गया

 योजना  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 ()  सभी  मुख्य  उत्पादक  और  पंजीकृत  बुनर्बेल्क/मिश्र  तथा  विशेष  इस्पात  के
 गौण  कन्कास्ट  उत्पादक  इकाइयां  आई०एस०आई  प्रमाणीकरण
 मार्किंग  प्राप्त  कर  सकती

 (४)  इस  योजना  के  अनुसार  विनिर्दिष्टियों  के अनुरूप  निर्मित  माल  केवल  तंभी
 जांच  किया  हुआ  माना  जाएगा  जबकि  इसे  भारतीय  मानक  संस्थान
 भारतीय  मानक  द्वारा  प्रमाणित  किया  गया

 (॥)  अपेक्षित  विनिर्दिष्टियों  को  पूरा  न  करके  उत्प्पादित  सामग्री  को  घटिया  श्रेणी
 का  इस्पात  घोषित  किया  जाएगा  और  वह  जांच  किए  हुए  इस्पात  के  मूल्य
 की  क्वाटिली  का  नहीं

 (४)  कोई  विशेष  जांच  जैसे  लायड  जांच  आदि  इस  योजना  के  कार्य  क्षेत्र  से

 बाहर

 गुजरात  में  खनिजों  का  दोहन

 1048..  श्री  एन०जे०  राठ्याः  कया  ख़ान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  संरकार  का  विचार  गुजरात  में  विशेषकर  राज्य  के

 जनजातीय  क्षेत्रों  मे ंखनिज  संसाधनों  के  दोहन  हेतु  एक  सरकारी  उपक्रम  स्थापित
 करने  का  हैं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 लिखित  756
 7  1995

 खान  मंत्रासय  के  राण्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 प्रश्न  नहीं

 नह  छमिज  1993  की  घोषणा  के  साथ  ही  निजी  क्षेत्र  को  खनिजों

 को  गवेषण  और  विदोहन  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा

 हुइको  द्वारा  राज्यों  को  सहायता

 1049.  श्री  लैयद  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगें  किः

 $1  1995  तक  हुडको  द्वारा  भूमि  विकास  और  आवास  निर्माण

 हेतु  अलग-अलग  राज्यों  और उनकी  आवास  और  विकास  एजेंसियों  को  कुल  कितनी
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 देश  में  दूसरे  सबसे  अधिक  जनसंख्या  वाले  बिहार  को  अत्यंत

 कम  सहायता  देने  के  क्या  कारण  और

 $।  1995  तक  हुड़को  की  सहायता  से  राज्य-यार  अनुमानतः  कितने

 आवास-एककों  का  निर्माण  किया  जाना  था  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :

 हुडको  ने  31.3.95  तक  10116.47  करोड़  रुपये  की ऋण  सहायता  से  भूमि

 विकास  तथा  सम्बद्ध  अवस्थापना  की  कुल  11041  योजनाएं  मंजूर  की  राज्य-वार

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए

 प्रत्येक  वित्तीय  वर्ष  के  आरम्भ  में  हुडको  प्रत्येक  राज्य/संघ  शासित  देश

 को  उसके  क्षेत्रफल  तथा  आबादी  के  आधार  पर  ऋण  का  नियतन  करता  है  तथा

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  इससे  अवगत  कराता  बिहार  बावत  कम  सहायता  के

 कारण  ())  बिहार  की  एजेंसियों  से  हुडको  के  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  अन्तिम
 रूप  दी  गई  पर्याप्त  योजनाएं  प्राप्त  न  होना  तथा  (४)  उनके  द्वारा  ऋण  औपचारिकताएं

 पूरी  न  करना

 हुडको  द्वारा  स्वीकृत  योजनाओं  से  5788881  रिहायशी  मकानों  और
 404798  रिहायशी  प्लाटों  का  निर्माण  संभव  राज्य  वार  ब्यीरे  सलंग्न  विवरण

 में  दिए  गए

 विवरण

 हुडको  द्वारा  31.3.95  तक  स्वीकृत  ऋण  या  रिहायशी  मकानों/प्लाटों  के  राज्य  बार  स्यौरे

 राज्य/संघ  क्षेत्र  का  नाम
 नाम  ऋण  र

 राशि  करोड़  रिहायशी  मकानों  की  कुल  संख्या  प्लाटों  की  कुल  संख्या

 1...  आंध्र  प्रदेश  785.82  899560  4056

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  9.61  410  0

 $,  असम  153.21  36312  735

 4.  बिहार  181.19  171348  6500

 5...  गोवा  17.75  $196
 *  1526
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 राज्य/संध  क्षेत्र  का  नाम  ऋण  राशि  (Go  करोड़  रिहायशी  मकानों  की  कुल  संख्या  प्लाटों की  कुल  संख्या

 6...  गुजरात  667.5%  497731  7749

 7...  हिमाचल  प्रदेश  46.60  9225  1018

 8...  हरियाणा  197.87  86698  95

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  60.70  14217  10674

 10.  .  केरल  884.50  703662  485

 11...  कर्माटक  962.44  671277  4812

 12,  मेघालय  $7.24  12292  0

 15...  महाराष्ट्र  973.53  897717  19021

 14...  मणिपुर  34.20  7786  0

 15...  मध्य  प्रदेश  451.77  166996  136947

 16...  मिजोरम  14.83  4038  0

 17...  नागालैंड  33.51  10901  0

 18.  उड़ीसा  $69.30  148732  3936

 19.  पंजाब  557.88  116490  4679

 20...  राजस्थान  620.58  208875  18873

 21...  सिक्किम  89.09  12689  0

 22.  _  तमिलनाइ  1221.37  744625
 130272

 25.  .  श्रिपुरा  12.86  4667  “0

 24...  उत्तर  प्रदेश  1506.07  618711  45105

 25.  पण०  बंगाल  549.74  148118  =  974

 संघ  शासित  राज्य

 26.  अंडमान  व  निकोबार  5.72  719  0

 चण्डीगढ़  78.28  26511  8550

 28...  दिल्‍ली  59.02  16250  ०

 29...  दादर  नगर  हवेली  0.25  87  0

 30...  पांडिचेरी  13.26  5541  0

 5738881  404795 10116.47 है
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 अतिविशिष्ट  व्यक्तियों  द्वारा  अनधिकृत  रूप  से  कथा

 किए  गए  सरकारी  आवास

 1050.  श्री  सन्त  झुमार  मंडल  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 ।  जुलाई  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  भूतपूर्व  भूतपूर्व

 भूतपूर्व  संसद  सदस्यों  एवं  अन्य  अतिविशिष्ट  व्यक्तियों  द्वारा  अनधिकृत
 रूप से  कब्जा  किए  हुए  सरकारी  आवासों  तथा  फ्लैटों  का  ब्यौरा

 क्‍या  है  तथा  उनमें  से  प्रत्येक  पर  कितना  दण्डात्मक  किराया  बकाया

 भारी  मात्रा  में  बकाया  पड़े  इन  किरायों  की  वसूली  के  लिए  और  इन
 आवासों  को  खाली  कराने  की  दिशा  में  क्या  ठोस  कदम  उठाए  गए  और

 भविष्य  में  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  न  होने  इसके  लिए  क्या  एह्रतियाति

 क्र०  स॑०  दखलकार  का  नाम  सर्व/श्री

 1.  पं०  रविशंकर  भू०पू०  सांसद

 2.  स्व०  श्री  सुरेन्द्र  नाय  भू०पू०  राज्यपांल  का  परिवार

 3.  जफर  भू०पू०  मंत्रिमंडल  सचिव

 4...  जी०  भू०पू०  विश्व  विधालय  अनुदान  आयोग  पंडारा  पार्क

 एच०एन०  भू०पू०  प्रधान  मंत्री  के  पूर्व  निंजी  सचिव

 क़््फ़्ः  स्व०  श्री  सी०बी०  भू०पू०  प्रधान  मंत्री  के  पूर्व  सचिव

 च्च  °  रविन्द्र  नायक  भू०पू०  अनु०  जाति/अनु०ज  जा०  आयोग

 8.  ऊर्जा  मत्री  के  भू०पू०  सलाहकार

 9.  भू०पु०  विधि  आयोग

 10.  बी०सपैया,धू०पू०  अनु०  जाति  अनु०ज०जा०  आयोग

 Ll.  भू०पू०  अपर  पुलिस  दिल्ली

 12.  गृषहठ  उ०प्र०

 “13.  एम०एम०  भू०पू  सांसद

 14.  कमल  भू०पू०  सांसद
 '

 15.  स्थ०  श्री  दरबारा  सिंह  का  परिवार

 16.  स्व०  श्री  जगजीवन  राम  की  विधका  श्रीमती  इन्द्रानी  देवी

 17.  भू०पू०  उपप्रधान  मंत्री

 18.  एम०  भू०पू०  सांसद

 19.  -  भू०पू०  दसवां  वित्त  आयोग

 20.  स्व०  श्री  ओम  लोक  सभा  सचिवालय  का  परिवार

 21.  डी०एन०  अपर  महाधिवक्ता
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्राखषप  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 और  नियमानुसार  आवंटन  रद्द  किये  गये  हैं  और  अनधिकृत

 दखलकागयँें  स ेमकान  खाली  कराने  के लिए  लोक  परिसर  अनधिकृत  दखलकारों  की

 अधिनियम  1971  के  तहत  कार्यवाही  शुरू  की  गई  उच्चतम

 न्यायालय  के  निर्देशानुसार  दखलकारों  की  सूची  दैनिक  समाचार  पत्रों

 में  प्रकाशित  की  गई  है  और  सभी  व्यक्तिगत  दखलकारों  को  कारण  बताओ  नोटिस

 जारी  किये  गये  हैं  कि  उन्हें  उनके  द्वारा  अनधिकृत  रूप  से  कब्जा  किये  गये  मकानों

 से  क्यों  न  निकाला  बकाया  की  व्रसूली  हेतु  मांग  बिल  नियमित  रूप  से  भेजे

 जा  रहे  हैं  और  दोषी  व्यक्तियों  के  विरूद  बसूली  बाबत  कार्यवाही  भी  शुरू  की  गई

 विवरण

 आवास  का  विवरण  देय  नीचे  दी  गई  तिथियों  से  अधिकृत

 95,  लोधी  एस्टेट  428845/-  11.5.92

 68,  लोधी  एस्टेट  20117/-  9.8.94

 100,  लोधी  एस्टेट  6821/-  30.11.94

 55573/-  4.1.95

 चाणक्यपुरी  449699/-  28.4,90

 मोतीबाग  403460/-  5.8.91

 6.5  शाहजहां  294785/-  12.4.92

 बापानगर  162241/-  1.8.93

 बापानगर  44842/-  1.10.94

 बापानगर  59956/-  5.12.94

 बापानगर  55421/-  10.1.95

 मोर्लकाग  48937/-  *6.2.95

 108-105,  नार्थ  एवेन्यु  417129/-  19.4.92

 12,  तीन  मूर्ति  लेन  54579/-  2.5,94

 9,  के०एम०  मार्ग  2027631/-  11.5.90

 6,  के4एम०  मार्ग  1718742/-  2.11.91

 ,  16,  तुगलक
 रोਂ

 769537/-  31.10.92
 :

 +,  रायसीना  रोड  ८  352847/-  2.5.99

 7,  त्यांगराज  मार्ग  1.1.95

 50,  पृथ्वीराज  रोड  132960/-  12.8.95

 1-8,  मोलाना  आजाद  रोड़  85109/-  3.3.95
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 हम  यात्री

 3051.  सुशीक्ष  चन्द्र  कर्मा  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  1994-95  एवं  1995-96  के  दौरान  कितने  हज  यात्रियों  मे  मक्का

 एबं  मदीना  की  यात्रा  की  तथा  उनमें  से  कितने  यात्रियों  के  यात्रा-ब्यय  का  भार  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  बहन  किया

 कितने-कितने  हज  यात्री  जह्ज  या  विमान  द्वारा

 क्‍या  हज  यात्रियों  पर  राज्य  सरकारें  भी  अपने  कोष  से  कुछ  धन  खर्च

 करती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्राख॒य  में  राज्य  मंत्री  समान  :  और  मक्का

 और  मदीना  जाने  दाले  हाजियों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  रिकार्ड  तो  नहीं  रखा
 जाता  है  ब्रेकिन  अनुमान  है  हि  हर  वर्ष  हज  के  दौरान  लगभग  50,000  भारतीय

 हज  करने  जाते  इनमें  केन्द्रीय  हज  समिति  द्वारा  किए  गए  इंतजामातों  के
 तहत  जिनमें  रियायती  किराए  की  व्यवस्था  शामिल  हज  पर  जाने  वाले  हाजियों
 की  संख्या  इस  प्रकार

 वर्ष  हाजियों  की  संख्या  कुल
 जह्मज  से  वायुयान  से

 1994  4650  21035  25685

 1995  -  30504  '  30504

 और  राज्य  हज  समितियों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  कुछ  राज्य
 सरकारें  10,000  रुपये  से  लेकर  6,06,000  रुपये  तक  के  बजट  का  आवंटन  करती
 हैं  तथापि  उसे  राज्यों  में  हज  संस्थापना  के  रखरखाव  पर  व्यय  किया  जाता  पश्चिम

 बंगाल  राज्य  हज  समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  इसने  हज  1995  के  दौरान  पश्चिम
 बंगाल  से  जाने  वाले  प्रत्येक  हाजी  पर  टीका  लगाने  के  प्रयोजन  से  150  रुपये  खर्च

 1995  में  पश्चिम  बंगाल  से  1100  हाजी  गए

 मध्य  प्रदेश  को  राज्य  सहायता

 1052.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  उर्वरक  एककों  को  कितनी  राज

 सहायता  प्रदान  की

 1995-96  के  दौरान  कितनी  राज-सहायला  दिए  जाने  का  विधार

 और

 तीन  वर्षों  के  दौरान  क्ववार  और  एकक-वार  मध्य  प्रदेश  में  इन

 एककों  द्वारा  कुल  कितने  उर्वरकों  का  उत्पादन  किया  मया  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंजासय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंजरासय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इसेक्ट्रोनिको  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  नें  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों  :  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  स्थित  विनिर्माता

 16  1917

 एककों  को  नियंत्रणभुक्त  उर्वरकों  चर  राज  सहायता  के  रूप  में  दी  गयी  राशि  के

 ब्यौरे  नौचे  दिए  गए  हैं  :

 र्क्ष  दी  गयी  राशि
 -.  करोड़ों

 1992-958  271.98  .98

 197.07

 1994.95  167.02

 नियंत्रणमुक्त  उर्वरकों  की  बिक्री  पर  विज्षेष  रियाक्त  की  योजना  के  अंतर्गद

 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  ने  इन  उर्वरकों  के  आपूर्तिकर्ताओं  को  भुगतान  के  लिए
 मध्य  प्रदेश  राज्य  को  1992-98  तथा  1995-94  के  दौरान  18.25  करोड़
 रुपये  तथा  $1.92  करोड़  रुपये  की  राशि  रिलीज  की  ।  1994-95  के  दौरान  कृषि
 तथा  सहकारिता  विभाग  ने  नियंत्रणमुक्त  उर्वरकों  के  आपूर्तिकर्ताओं  को  सीधे

 26.42  करोड़  रुपए  तक  की  अदायगियां

 राजसहायता  का  राज्य  वार  कोई  आवंटन  नहीं  किया  जाता

 राज-सहायता  एककों  को  उत्पादन  तथा  प्रेषित  मात्रा  के  उनके  स्तर  के  आधार  पर

 दी  जाती

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  में  उर्वरक  एककों  द्वारा  उत्पादन

 के  ध्यौरे  मीचे  दिए  गए  हैं  :

 टरनों

 एकक  का  नाम  उत्पाद  का  नाम  उत्फदित  मात्रा

 1992-93  1998-94  1994-95"

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  यूरिया  842.1  878.3  819.7

 व्जियपुर

 भिलाई  स्टील  प्लांट  अमोनियम  सलफेट  46.8  48.9  44.7

 एकक  एकक  $49.0  284.4  458.0

 आंग्र  प्रदेश  में  आधीण  विशुतीकरण

 1053,  हा०के०बी०आर०  चौणरी  :  क्‍या  विधुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आन्ध्र  प्रदेश  को  गत  तीन

 क्यों  के  दौरान  कितनी  घन  राशि  विमुक्त  की

 इस  संबंध  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 1995-96  के  दौरान  कितनी  धनराशि  का  आवंटन  किया  गया  ?

 विशुत  मंध्रासव  में  राज्य  मंत्री  उर्थिस्‍्त  सी०  :  गत  तीन
 क्यों  के  दौरान  ग्राम  विधुतीकरण  कार्यों  के  लिए  ग्राम  विद्युतीकरण निगम  द्वारा आन्य्य
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 प्रदेश  को  संवितरित  की  गई  राशि  निम्नलिखित

 वर्ष  राशि  करोड़  रुपये

 1992-93  48.15

 1993-94  104.92

 1994-95  182.21

 इसके  कुटीर  ज्योति  कार्यक्रम  के  लिए  तीन  वर्षों  के दौरान  आन्ध्र

 प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  अनुदान  के  रूप  में  2.26  करोड़  रुपये  की  राशि  मुहैया
 कराई

 आन्य  प्रदेश  ने  पहले  ही  शत  प्रतिशत  गांवों  का  विद्युतीकरण  कर  दिया
 विगत  तीन  वर्षों  के  दौरान  आन्भ्र  प्रदेश  में  आर०ई०सी०  स्कीमों  के  अधीन

 पम्पसेट  अर्जन  के  लक्ष्यों  और  उपलब्धि  का  ब्यौरा  निम्नक्त  है  :--

 पम्ष  सेट  अर्जन

 कि
 वर्ष  लक्ष्य  उपलब्धि

 1992-93  48,000  1,02,978

 1993-94  53,000  91,485

 1994-95  53,000  1,00,769

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  ग्राम  विद्युतीकरण  कार्यों  क ेलिए  योजना  आयोग

 द्वारा  आन्श्र  प्रदेश  राज्य  बिजली  बोर्ड  को  अनन्तिमं  रूप  से  87.50  करोड़  रुपये  की

 राशि  संवितरित  की  गई

 आषा  प्रदेश  में  खनिज

 1054.  श्री  येस्लैयूया  नंदी  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में आज  तक  किन  किन  प्रमुख  खनिजों  का  खनन/उत्पादन
 हो  रहा

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  ख़निजों  का  वर्षवार  तथा  स्थानवार
 कितना-कितना  उत्पादन  और

 देश  में  उपयोग  किये  जाने  वाले  तथा  निर्यात  किए  जाने  वाले  खनिजों
 की  मात्रा  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  हिंह  :  से  सुचना
 एकत्र  की  जा  रही  है और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 पोर्ट  ब्लेयर  फ्तन  पर  भारतीय  नौबहन  निगम  की

 सेवा  में  गड़बड़ी

 1055.  श्री  आर०  सुरेग्द्र  रेड्डी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे

 क्या  1995  के  दूसरे  सप्ताह  में  भारतीय  नौवहन  निगम  की

 सेवा  में  गड़बड़ी  और  व्यवधान  आ  जाने  के  कारण  अंडमान  और  निकोबार

 द्वीप  में  पोर्ट  ब्लेयर  पर  भारी  संख्या  में  यात्री  फंस  मए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  वहां  फंसे  यात्रियों  की  संख्या
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 संबंधी  ब्यौरा  कया  फेरी  सेवा  में  गड़बड़ी  के  क्या  कारण  हैं  और  ये  यात्री  कितनी

 अवधि  तक  वहां  फंसे

 फंसे  हुए  यात्रियों  क ेबचाव  और  उन्हें  उनके  गंतव्य  स्थलों तक  पहुंचाने
 के  लिए  क्‍या  परिवहन  व्यवस्था  की

 क्‍या  भारतीय  नौवहन  निगम  को  फंसे  हुए  यात्रियों  के  रहने  और  खाने

 तथा  उनकी  परिवहन  व्यवस्था  और  उन्हें  क्षतिपूर्ती  भुगतान  करने  पर  कोई  अतिरिक्त

 व्यय  करना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतश  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जयदीश  :

 जी

 से  (8)  प्रश्न  नहीं

 ।  विशाखापत्तनम  पत्तन

 1056.  प्रो०  उम्मारेष्टिड  वेंकटेस्बरलु  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री यह  कताने
 की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  विशाखापत्तनम  पत्तन  पर  तेल  और  कोयले  के  अतिरिक्त  अन्य

 सामान  लाने  वाले  पोतों  के  लिए  गोदी  प्रभारों  में  कमी  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  हु

 क्‍या  सरकार  का  विचार  वर्ष  1995-96  में  विशाखापत्तनम  पत्तन  का

 और  अधिक  उपयोग  करने  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  है  ?

 जल-भुतल  फरिवहम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 जी

 प्रश्न  नहीं  ।
 और  कार्गो  हैंडल  करने  के  लिए  विशाखापत्तनम  की  अभिकल्पित

 क्षमता  23.35  मिलियन  टन  प्रति  वर्ष  सरकार  ने  वर्ष  1995-96  के  लिए  लगभग
 $0  मिलियन  टन  का  लक्ष्य  नियत  किया  जो  स्थापित  क्षमता  से  काफी  अधिक

 केखीय  विधुत  मंत्री  की  अमरीका  यात्रा

 1057.  श्री  डी०  बेंक्टेश्वर  राव  :  क्या  बिदुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  ॥

 क्या  केन्द्रीय  विद्युत  मंत्री  ने  1995  में  वाशिंगटन  की  यात्रा  की

 यदि  तो उनकी  अमरीकी  सरकार  तथा  अमरीकी  विद्युत  कंपनियों
 के  साथ  किन-किन  मुख्य  बिन्दुओं  पर  बातचीत

 क्‍या  अमरीकी  अधिकारियों  की  सभी  शंकाएं  दूर  हो  गई

 अमरीकी  सरकार  तथा  वहां  की  कंपनियों  द्वारा  भारत  में  कुल  कितनी

 विद्युत  परियोजनाएं  स्थापित  की  और

 क्‍या  इस  संबंध  में  कोई  ठोस  समझ्नौता  हुआ  था  ?

 किदुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  हालांकि

 विधुत  मंत्री  ने  1995  में  अमरीका  यात्रा  की  किन्तु  वाशिंगटन  का  दौरा
 करना  उनकी  कार्यसूची  में  शामिल  नहीं

 और  अमरीका  के  सचिव  ने  न्यूयार्क  में  विद्युत  मंत्री  के

 साथ  हुई  एक  बैठक  में  एनरॉन  विद्युत  परियोजना  से  संबंधित  घटनाओं  के  बारे  में
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 चिंता  प्रकट  की  विद्युत  मंत्री  न ेअमरीका  के  ऊर्जा  सचिव  को  यह  आश्वासन
 दिया  था  कि  भारत  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा
 परियोजना  के  संबंध  में  जो कोई  भी  कारवाई  की  जाए  वह  विनियमों
 और  समझौते  के  मानदंहों  के  भीतर

 विद्युत  मंत्री  न ेसम्भावित  विदेशी  निवेशकों  क ेसाथ  आयोजित  सम्मेलनों  और
 बैठकों  में  दिए  गए  अभिभाषणों  में  भारतीय  निजी  विधुत  क्षेत्र  मे ंअधिकाधिक  विदेशी
 निवेश  किये  जाने  का  अनुरोध

 अमरीका  की  फर्मों  द्वारा  अब  तक  भारत  में  $6  विद्युत  परियोजनाओं
 के  बारे  में  रुचि  प्रकट  की  गई  जिनमें  संयुक्त  क्षेत्र  की  परियोजनाएं  भी  शामिल

 अमरीका  सरकार  द्वारा  कोई  विद्युत  परियोजना  अधिष्ठापित  महीं  की  जा  रही

 ($)

 जम्पू  और  कश्मीर  की  यात्रा

 1058.  श्री  बोल्सा  बुल्खी  रामयूया  :  कया  विदेश्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  अंतर्राष्ट्रीय  रैड  क्रास  समिति  को

 कार्य  करने  की  अनुमति  देने  के  सरकार  के  बिचार  का  स्वागत  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  देशों  को  जम्मू  और  कश्मीर  की  यात्रा  करने  तथा
 लोगों  से  मिलने  और  स्वयं  स्थिति  का  अध्ययन  करने  की  अनुमति  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ($)  क्‍या  इस  निर्णय  का  भी  सभी  देशों  ने  स्वागत  किया  और
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 विदेश  मंभालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  और  हमारी
 पारदर्शिता  तथा  स्पष्टवादिता  की  नीति  के  अनुरूप  भारत  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय
 रेडक्रास  समिति  के  साथ  जम्मू  एवं  कश्मीर  की  वर्तमान  स्थिति  से  संबद्ध  बन्दी

 व्यक्तियों  तक  पहुंच  के लिए  एक  समझौता  ज्ञापन  संपन्‍न  किया  अन्तर्राष्ट्रीय

 समुदाय  ने  इसका  स्वागत  किया

 से  हाल  के  वर्षों  12,000  से  अधिक  विदेशी  जम्मू  एवं  कश्मीर
 जिनमें  क्दिशी  पत्रकार  सांसद  तथा  पर्यटक  शामिल  यूरोपीय  क्किसित

 देशों  इत्यादि  से  दिल्‍्ली-आस्थानी  राजदूत  भी  कई  बार  जम्मू  एवं  कश्मीर  गए

 इस  बात  का  भी  सभी  देश्ञों  द्वारा  स्वागत  किया  गया

 आंध्र  प्रदेश  में  रसायन  और  उर्वस्‍्क  संबंध

 1059.  श्री  जेल्लैशा  क्या  रक्तवम  और  उर्वस्क  मंत्री  यह  बत्ताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 आज  तक  आंध्र  प्रदेश  में  स्थित  उर्वरक  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा
 क्‍या  ये  संयंत्र  राज्य  स्वामित्व  के  अंतर्गत  है  अथवा  केन्द्रीय  स्वामित्थ  में

 राज्य  में  आज  तक  मुख्यतः  किन-किन  उर्वरकों  का  उत्पादन  किया जा
 रहा  और

 आंध्र  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सह्मय्ता  से  लगाए  जाने  बाले  नए  उर्वरक  संयंत्रों

 का  थ्यौरा  क्‍या  है  ?

 रतावन  तथा  उर्वरक  मशलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्राशय  में
 राज्य  मंत्री  तक  इसेक्ट्रोनिकी  विधाग  और  महासागर  विकात  विधान  में  राज्य  मंत्री

 श्री  पुहुआड़ों  और  आज  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  आन्च्र
 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?  प्रदेश  में  उर्बरक  संयंत्रों  के  ब्यौरे  नीचे  दिये  गये  हैं  :-

 संयंत्र  का  नाम  उत्पाद  का  नाम  स्वामित्व
 ओ

 फर्टिलाइजर  कार्परेशन  आफ  इंडिया  रामागुष्डम  यू आफ  इंडिया  रामामुण्डम  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र
 ः

 कोरोमण्डल  फर्टलाइजर्स  विजाग  28  :  28  निजी  क्षेत्र

 14  :  55  :  14  डाई  अमोनियम

 फास्पेट  डी०ए०पी०

 १0:  २0

 गोदावरी  फर्टि०  एण्ड  केमिकल्स  काकीनाडा  डी०ए०पी०  संयुक्त  उद्यम  26  प्रतिशत आंध्र  प्रदेश  सरकार  और  25  प्रतिशत

 इफको  की  साम्य  सहभागिता  के  साथ

 नागजुन  फर्टि०  एण्ड  केमि०  काकीनाए  यूरिया  निजी  क्षेत्र

 राष्ट्रीय  इस्पात  विशाखापट्टनम  अमोनियम  सल्फेट  केन्द्रीय  सार्वजनिक  क्षेत्र

 आन  तनुक्ू  सिंगल  सुपर  फास्फेट  निजी  क्षेत्र

 कृष्णा  इंडिस्ट्रयल  मिडाह्डाबोला  एस०एस०पी०  निजी  क्षेत्र

 प्रगति  विजाग  एस०एस०पी०  निजी  क्षेत्र
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 (7)  इत  तमय  आए  आदेश  में  केन्द्रीय  तहायता  ते  कोई  नया  उर्वरक  संयंत्र

 स्थापित  नहीं  किये  जा  रहे

 अीयचय  नीति

 1060.  की  भंकरतिह  केला  :  क्या  रसायन  और  एर्वल्क  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दि०  16  1995  के  ट्रिब्यूनਂ  में

 हरग  पालिसी  डिमांडिडਂ  क्षीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  विलाया

 गया

 यदि  तो  एक  व्याप्रक  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करने  के  लिए  सरकार
 कया  कदम

 क्‍या  विदेशों  में  प्रतिबंधित  कतिपय  औषधियां  देश  में  बेची  जा  रही

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  और

 (8)  घरेलू  बाजार  में  औषधियों  की  बिक्री  को  विनियमित  करने  के  लिए
 सरकार  क्‍या  कदम  उठाएगी  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंजासय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इसैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 प्‌हुआईों  :  और  जी  जब  से  1978  में  प्रथम  व्यापक
 औषध  नीति  घोषित  की  गई  तब  से  बदलती  हुई  आवश्यकताओं  और  अपेक्षाओं
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसमें  लगातार  सुधार  के  प्रयास  किए  गए  सितंबर  1984
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 देशों  में  प्रतिबंध  लगाया  गया  के  संबंध  में  निर्णय  विशेषज्ञों  और  ड्रग
 टेक्निकल

 एडवाइजरी  बोर्ड  के  साथ  प्रटामर्श  करके  वैज्ञानिक  जांच  के  बाद  लिए  जाते  विदेश

 में  4४  प्रतिबंधित  औषधों  में  स े26  को  भारत  में  विषणन  के  लिए  कभी  भी  अनुमोदित

 नहीं  किया  गया  71  औषर्ों  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया  है  और  7  औषधों

 का  कुछ  मामलों  में  चेतावनी  के  लेबल  के  साथ  और  अन्य  मामलों  में  सीमित  प्रयोग

 के  साथ  विपणन  जारी  रखने  की  अनुमति  दी  गई

 ($)  देक्ष  में  औज्षधों  का विपणन  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम

 और  इसके  अंतर्गत  बनाए  गए  नियमों  के  उपबंधों  के  अधीन  किनियमित  किया

 जाता

 मध्य  प्रदेश  में  सुगंधित  काप्पलेक्स

 1061.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  देश  में  राज्य-वार  स्थापित  किए  जा  रहे  सुगंधित
 काम्पलैक्सों  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  इन  काम्पलैक्सों  की  स्थापना  हेतु  मंजूरी  प्रदान  कर  दी

 यदि  हां  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इनकी  स्थापना  कब  तक  कर
 दी  जाएगी  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंशाखय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कर््य  मंत्रालय  में
 में  घोषित  नीति  में  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  गुणवत्ता  नियंत्रण
 और  औषधों  के  संगत  प्रयोग  का  ध्यान  रखने  के  लिए  राष्ट्रीय  औषध  प्राधिकरण
 की  स्थापना  का  प्रावधान

 राज्य  मंत्री  तथा  इसैक्ट्रोनिकी  विभाम  और  महासागर  विवत्स  दिभाग  में  राज्य  मंत्री

 पहुआओ़ं  :  से  देश  में  एरोमेटिक  काम्प्लेक्स  स्थापित  करने
 के  लिए  1994  से  आठ  आशय-यपश्र  जारी  किये  गये  हैं  ब्यौरे  संलग्न  विवरण

 और  औषधों  को  जारी  रखने  अथवा  प्रतिबंध  जिन  पर  अन्य  में  दिये  गए

 विदरण

 क्रण्स०  ._  कपनी  का  नाम  आशय  पत्र  मद  और  क्षमता  लोकेशन

 जारी  करने  की  प्रति

 तारीख

 ।.  8  रा
 —$$_—  ———

 1.  जै०के०  पैट्रोकेमिकल्स  $.6.94  पी०  जाइलिन  1.4  लाख  गुजरात

 ओ०  जाइलिन  30,000

 बैंजीन  $0,000

 १.  9.11.94  पी०  जाइलिन  2.5  लाख  कर्नाटक

 ओ०  जाइलिन  65,000

 बैजीन  75,000

 टोल्यून  65,000

 3,  मार्ईन  डेनिस  4.1.95  पी०  जाइलिन  2  लाख  गुजरात

 ओ०  जाइलिन  50,000

 बैजीन  60,000



 हिन्द  महासागर  में  स्थित  देशों  का  सम्मेलन

 1062.  श्री  श्रवण  झुमार  पटेल  :  क्या  विदेश  मंत्री यह  क्ताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आस्ट्रेलिया  में  हिन्द  महासागर  में  स्थित  देशों  का  एक  सम्मेलन

 हुआ  और

 यदि  तो  सम्मेलन  के  दौरान  भारत  की  भूमिका  कया  थी  तथा  इसमें
 क्या  मुख्य  निर्णय  लिये  गए  ?

 विदेश  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी

 आस्ट्रेलिया  में  पर्थ  में  हुई और  गैर-सरकारी  अनीपचारिक  हिन्द  मह्मसागर
 में  स्थित  देशों  में  सम्मेलन  एफ०  आई०  ओ०  की  बैठक  में  भारत
 से  व्यापारिक  शिक्षाबिदों  और  अधिकारियों  ने  निजी  तीर  पर  हिस्सा

 लिया  सम्मेलन  का  मुख्य  निर्णय  व्यापारियों  के  परामर्श़ी  व्यापार  नेटवर्क  और
 शिक्षाविदों  के  एक  स्वैच्छिक  हिन्द  मह्मसागर  अनुसंधान  नेटवर्क  की  स्थापना  करना

 पराम्शी  व्यापार  नेटक्क॑  तथा  हिन्द  महासागर  अनुसंधान  नेटवर्क  की  बैठकें

 नई  दिल्ली  में  1995  में  होमे  की  संभावना

 एक्षिया-ग्रशाष्त  आर्थिक  सहयोग  की  सदरस्वता

 1063.  श्री  चेतन  पी०  एस०  चौहान  :
 की  सनत  कुमार  मंडल  :

 कया  विदेश  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 ४.
 *  रिलायंस  इन्ह०  15.3.95  पी०  जाइलिन  8  लाख  गुजरात

 हू  बैंजीन  52,000

 5  5,  इंझो  रामा  सिंथेटिक्स  1.3.95  पी०  जाइलिन  १.5  लाख  गुजरात
 औ०  85,000

 बैंजीन  70,000  °

 6...  ए०टी०की०  पेट्रोकैम  18.4.95  पी०  जाइलिन  1  लाख  उ०्प्र०

 बैंजीन  20,000
 ओ०  जाइलिन  50,000

 टोल्यून  20,00०

 7...  मलडिया  केमिकल्स्‌  19.5.95  बैंजीन  81,200  गुजरात
 आर्था  और  मिश्रित

 जाइलिन्स्‌  78,000

 8.  स्पेक  पेट्रोकेमिकल्स्‌  6.6.95  पी०  जाइलिन  ?  लाख  चेंगाई
 ओ०  जाइलिन्  50,000  एम०जी०आर०
 बैंजीन  $0,000  तमिलनाडु

 प्रति  वर्ष

 क्‍या  सरकार  मे  एशिया-प्रशान्त  आर्थिक  सहयोग  में  भारत  की  सदस्फ्ता

 हेतु  आस्ट्रेलिया  सहित  एशिया-ग्रशान्‍्त  आर्थिक  सहयोग  के  सदस्य  देशों  का  समर्थन
 प्राप्त  करने  हेतु  इन  देशों  के साथ  1995  के  दौरान  चर्चा  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  देश-वार  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  चर्चा  के  क्या
 परिणाम  निकले  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलभान  :  भारत  ने

 के  सदस्यों  को  औपचारिक  रूप  से  यह  बता  दिया  है  कि  वह  का  सदस्य
 बनना  घाहता  है  और  हसके  क्रियाकलापों  में  भाग  लेना  चाहता

 1995  में  सीटल  में  हुईं  की  मंत्री  स्तरीय  बैठक  में
 में  नए  सदस्यों  के  प्रवेश  पर  तीन  वर्ष  के  लिए  प्रतिबंध  लगाने  का  निर्णय

 लिया  गया  इस  निर्णय  को  देखते  हुए  भारत  और  अन्य  नए  सदस्यों  के  प्रवेश
 के  प्रश्न  पर  1997  में  ही  विचार  किया

 प्रदेश  कर

 1064.  श्री  माणिकराब  होडल्या  मासीत  :  क्‍या  जल-भुतल  परिवहन  मंत्री  पह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  प्रवेश  कर  संबंधी  चिर-प्रतीक्षित  विधेयक  को

 स्वीकृति  दे  दी

 क्‍या  अखिल  भारतीय  कर-अधिवक्ता  मंद  इंडिया  टैक्स

 एडवोकेट्स  ने  महानगरों  में  प्रदेश  कर  अधिनियम  के  प्रस्तावित  कार्याम्वय्न
 के  संबंध  में  विरोध  प्रकट  किया  और
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 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगवीश  :

 ऐसा  कोई  विधायी  प्रस्ताव  न
 तो  प्राप्त  हुआ  है  और  न  ही  इस  मंत्रालय के  पास

 विचाराधीन
 ह

 जी

 प्रश्न  नहीं

 इस्पात  संयत्रों  में  उत्पादों  का  जनाब

 1065.  श्री  रवि  राय  :

 डा०  बसंत  पवार  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस्पात  संयंत्रों  में  तैयार  उत्पादों  का  जमाव  हो  गया  थ

 यदि  तो  शत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  कया  कारण

 सरकार  को  इसके  परिणामस्वरूप  कितना  घाटा  हुआ  और

 सरकार  द्वारा  स्थिति  में  सुधार  लाने  हेतु  क्या  कंदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जाने  का  विधार  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोध  मोहन  :  1.7.1995

 की  स्थिति  के  अनुसार  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  क ेपास  परिसज्जित  इस्पात  की  कुल
 माल  सूची  8.07  लाख  टन  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  तारीख  को  परिसज्जित  इस्पात
 की  कुल  माल  सूची  19.05  लाख  टन  1.4.1995  को  माल  सुची  6.28  लाख
 टन  थी  जबकि  पिछले  वर्ष  इसी  तारीख  को  माल-सुची  7.56  लाख  टन  अतः

 एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  में  परिसज्जित  इस्पात  का  कोई  जमाव  नहीं  ,

 से  उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 स्वसंज्ता  सेनानियों  को  भूमि

 1066.  श्री  मोहम्मद  असी  अश्षरफ  फालनी  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार

 मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  नेब  नई  दिल्ली  में  भूमि
 का  आवंटन  किया

 यदि  तो  नेब-सराय  में  अब  तक  कितने  स्क्‍तंत्रता  सेनानियों  को  भूमि
 आबंटित  की  गई

 क्‍या  उक्त  क्षेत्र  में  अन्य  नागरिकों  को  भी  भूमि  का  आवंटन  किया  गया

 और

 यदि  तो  इसकें  क्‍या  कारण  हैं  तथा  अन्य  नामरिकों  को  भूमि  आवंटन

 हेतु  क्या  मानदंड  अपनाये  गये  हैं  त्था  उनमें  से  प्रत्येक  को  कितनी-कितनी  भूमि
 किस  मूल्य  पर  आवंटित  की  गई  है  ?
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 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मत्री  पी०  के०  :

 जी

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 पावरब्रिड  निगम  हेतु  निवेश

 1067.  श्री  राजेन्द्र  अम्निष्मोजी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  पावरग्रिड्ठ  कारपोरेशन  ने  उत्तरी  और  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  किसी  प्रणाली

 समन्वय  और  नियंत्रण  योजना  के  क्रियान्वयन  हेसु  निवेश  संबंधी  अनुमति  प्राप्त कर

 ली

 यदि  तो  प्रस्तावित  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 इससे  विद्युत  उत्पादन  और  वितरण  के  मामले  में  कितनी  सहायता

 और

 ये  प्रणालियां  कहां-क॒हां  पर  स्थापित  की  जायेंगी  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  से

 सरकार  ने  उत्तरी  और  द॑क्षिणी  क्षेत्रों  क ेलिए  क्रमशः  479.51  करोड़  रुपये

 और  621.57  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  समन्वित  भार  प्रेषण  और

 संचारण  स्कीम  के  क्रियान्वयन  की  अनुमोदन  प्रदान  कर  दिया  है  इन  स्कीमों  नई

 दिल्‍ली  क्षेत्र  के  और  बंगलौर  क्षेत्र  के  क्षेत्रीय  प्रणाली

 समन्ययन  और  नियंत्रण  केन्द्रों  की अधिष्ठापना  करना  शामिल  क्षेत्रों  मे ंविभिन्‍न

 स्थानों  पर  भार  प्रेषण  केन्द्र  और  रिमोट  टर्मिनल  यूनिट
 भी  स्थापित  किए  ताकि  प्रणाली  की  प्रभावी

 मानीटरिंग/नियत्रण  के  लिए  प्रणाली  संबंधी  परिस्थितियों  और  उपस्कर  स्थिति  की
 -  सही  समय  पर  सूचना  उपलब्ध  कराई  जा  सके  ।  ये  स्कीमें  विद्युत  उत्पादन

 संशोधित  और  विश्वसनीय  ग्रिड  प्रचालनों  के  इष्टतम  समुपयोजन  में  भी  सहायता

 करेंगी  ।
 |  |

 सुजरात  में  नप  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 1068.  झ०  अभृतस्ताल  कालिदास  पटेल  :  क्‍या  जस-भूत्तल  परिवहन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  को  गुजरात  राज्य  सरकार  से  राज्य  में  नए  राजमार्गों

 की  घोषणा  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  कया

 प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीश  :

 जी



 |
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 गुजरात  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  दौरान  कुल  लगभग

 2510  कि०  मी०  लंबे  नए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  घोषणा  हेतु  10  प्रस्ताव  भेजे

 तथापि  आठवीं  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेलिए  निधियों  के  अल्प  आवंटन

 के  कारण  इस  समय  किसी  नए  राष्ट्रीय  राजमार्ग  की  घोषणा  करना  कठिन

 मध्य  एशियाई  देशों  के  साथ  संबंध

 1069.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  कया  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  हाल  ही  में  तुर्कमेनिस्तान  के  साथ  किसी  व्यापार  और  पारगमन

 समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 अन्य  मध्य  एशियाई  देशों  के  साथ  द्विपक्षीय  संबंधों  को  प्रगाढ़  बनाने

 हेतु  देश-बार  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  मध्य  एशियाई
 देशों  में  व्यापार  और  पारगमन  के  संबंध  में  ईरान  और  तुर्कमेनिस्तान  के  विदेश
 मंत्रियों  ने  नई  दिल्ली  में  18.4.1995  को  एक  समझौता  ज्ञापन  सम्पन्न  किया

 इस  समझौता  ज्ञापन  का  उद्देश्य  मार्ग  में  माल  के  त्घरक  आवागमन  की
 व्यवस्था  करके  ईरान  और  तुर्कमेनिस्तान  के  प्रदेशों  स ेभारत  और  मध्य  एशियाई
 देशों  के बीच  माल  के  पारगमन  को  सुविधीजनक  बनाना  एक  संयुक्त  आयोग
 की  स्थापना  की  भी  व्यवस्था  है  जिसमें  पक्षकार  देशों  के  प्रतिनिधि  होंगे  और  इस
 आयोग  का  कार्य  इस  समझौता  ज्ञापन  के  क्रियान्ययान  में  आने  वाली  दिक्कतों  की
 जांच  करना

 सरकार  मध्य  एशिया  के  अन्य  देशों  के  साथ  संबंधों  को  सुदृढ़  करने

 के  लिए  सभी  संभव  उपाय  कर  रही  कजाकिस्तान  के  साथ  द्विपक्षीय  व्यापार

 तथा  सहयोग  को  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से 24  1995  को  संयुक्त  आयोग  का  सत्र

 संपन्न  हुआ  इस  सत्र  के  दौरान  एक  कसर  संपन्न  हुआ  था  जिसमें  10  मिलियन
 अमरीकी  झलर  का  एक  अन्य  ऋण  देने  का  प्रावधान  भारत  सरकार  कजाकिस्तान
 के  साथ  विभिन्न  क्षेत्रों  मे ंघनिष्ट  आर्थिक  तथा  वाणिज्पक  कार्यकलाप  को  बढ़ावा
 दे  रही  किर्गीजस्तान  के  साथ  पहले  ही  एक  करार  संपन्न  हो  चुका  है  जिसमें  5

 मिलियन  अमरीकी  डालर  का  ऋण  देने  की  व्यवस्था  है  और  उम्मीद  है  कि  भारत

 किगींजस्तान  संयुक्त  आयोग  की  पहली  बैठक  निकट  भविष्य  में  5  मिलियन

 अमरीकी  डालर  का  ऋण  देने  के  संबंध  में  ताजिकिस्तान  के  साथ  पहले  ही  एक  करार

 संपन्न  हो  चुका  है  और  इस  ऋण  के  उपयोग  के  लिए  परियोजनाएं  चल  रही  सरकार

 ताजिकिस्तान  की  सरकार  को  दवाइयों  के  रूप  में  मानवीय  राहत  भी  दे  रही
 10  मिलियन  अमरीकी  डालर  का  दूसरा  ऋण  देने  के  संबंध  में  उजबेकिस्तान  के  साथ

 करार  संपन्न  हो  चुका  है  क्योंकि  10  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  पहले  ऋण  की

 प्रतिबद्धता  की  जा  चुकी  तुकमेनिस्तान  के साथ  5  मिलियन  अमरीकी  डालर  के

 ऋण  के  संबंध  में  एक  करार  संपन्न  किया  गया  और  इस  करार  के  अधीन  आने  वाली

 परियोजनाओं  पर  तुर्कमेनिस्तान  की  सरकार  के  साथ  बातचीत  की  जा  रही

 तुर्कमैनिस्तान  के साथ  एक  संयुक्त  आयोग  की  स्थापना  का  निर्णय  लिया  जा  चुका
 भारत  तथा  मध्य  एज्चषिया  के  अन्य  गणराज्यों  के  बीच  व्यापार  और  पारगमन

 हेतु  ईरान  तथा  तुर्कमेनिस्तान  के  प्रदेशों  के  अपेक्षाकृत  अधिक  उपयोग  करने  को
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 सुविधाजनक  बनाने  के  लिए  इन  देशों  के  साथ  सरकार  की  बातचीत  चल  रही

 विधुत  की  कभी

 1070.  श्री  जनाददन  मिश्र  :

 श्री  बी०  एल०  शर्क  प्रेम  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 इस  समय  राजधानी  के  लिए  कुल  कितनी  विद्युत  की  आवश्यकता

 सन्‌  १०००  तक  बिजली  की  कितनी  आवश्यकता  होने  का  अमुमान

 उक्त  आवश्यकता  को  उत्तरी  ग्रिड  और  अन्य  म्रोतों  से  किस  प्रकार  पूरा
 किए  जाने  का  प्रस्ताव

 राजधानी  के  लिए  विद्युत  उत्पादन  हेतु  किन-किन  परियोजनाओं  की

 संस्तुति  की  गई

 (8)  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  ऐसी  परियोजनाओं  का  श्यौरा  कया

 और

 दिल्ली  सरकार  के  दिल्ली  बिजली  बोर्ड  के  गठन  संबंधी  प्रस्ताव  पर  केद्रीय

 सरकार  का  क्या  दृष्टिकोण  है  ?

 विधुत  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  1995

 के  दौरान  राजधानी  में  ऊर्जा  की  आवश्यकता  तथा  व्यस्ततमकालीन  मांग  क्रमशः
 1215  मि०यू०  तथा  2085  मे०वा०

 चौदहवीं  विद्युत  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  के अनुसार  राजधानी  में  1999-2000
 की  अवधि  के  दौरान  विद्युत  की  अनुमानित  आवश्यकता  नीचे  दिए  गए  थ्यौरे  के

 अनुसार  औंकी  गई  :

 1.  ऊर्जा  की  आवश्यकता  18104

 2.  अ्यस्ततमकालीन  मांग  $179

 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  मूल्यांकन  के  अनुसार  राजधानी  में  विद्युत
 की  उपरोक्त  आवश्यकता  को  पूरा  करमे  के  लिए  आठवीं  योजना  के  दौरान  876

 मे०बा०  तथा  नौवीं  योजना  के  दौरान  126  मे०वा०  विद्युत  बढ़ाने  की  कल्पना  की

 गई  उपरोक्त  क॑  राजधानी  केन्द्रीय  क्षेत्र  वाले  बिद्ुत  उत्पादक

 जिनको  उत्तरी  क्षेत्र  में  स्थापित  किया  जा  रहा  से  भी  अपना  उचित  हिस्सा  प्राप्त

 यह  पड़ोसी  राज्यों/प्रणालियों  आदि  से  भी  सहायता  प्राप्त

 और  दो  संस्तुति  प्राप्त  परियोजनाओं  नामश्ञः  डेसू  के  विधमान  गैस

 टर्बाइन  यूनिटों  में  x34  मे०क०  क्षमता  वाली  बेस्ट  हीट  स्किवरी  यूनिटें  तथा  बवाना

 स्थित  450  मे०वा०  वाली  संयुक्त  साइकिल  गैस  आधारित  विधुत  संयंत्र  को  राजधानी
 के  लिए  सरकार  द्वारा  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई

 हिमाचल  प्रदेश  में  पार्वती  जल  विद्युत  जिसमें  डेसू  का  विद्युत  का

 हिस्सा  15  प्रतिशत  को  अभी  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी
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 दिल्‍ली  के  लिए  एक  बिजली  बोर्ड  का  गठन  करने  के  लिए  सरकार  कदम

 उठा  रही

 राष्ट्रीय  राजमागों  के  साव-साथ  यात्री  सुविधाएं

 1071.  लाल  काबू  राय  :

 श्री  मोहम्मद  अशी  अशरफ  फातनी  :

 क्‍या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेसाथ-साथ

 विश्राम  गृहों  सहित  अन्य  यात्री  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्लंबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  संबंधित  राज्यों  के  परिवहन  मंत्रियों  के

 साथ  बिचार-विमर्श  किया

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  और

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  क ेसाथ-साथ  अब  तक  उपलब्ध  कराई  गई  ऐसी

 सुविधाओं  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  है  .?

 जल-भुततल  परिवहन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीक्ष  :

 अभी  हाल  ही  में  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  बनाई  गई  फिलहाल  जो  स्कीम  मौजूद
 यह  1986  की

 से  (४)  उपर्युक्त  को  देखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 रोधाट  में  खौह  अयस्क  की  खानों  का  विकास

 1072.  डा०  रामकृष्ण  रुससरिया  :
 श्री  महेश  कनोड़िया  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  मध्य  प्रदेश  में  रोघाट  में

 लौह  अयस्क  की  खानों  का  विकास  करने  का  विचार

 यदि  तो  कितना  निवेश  किया  जाएगा  और  तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा

 क्‍या

 क्‍या  भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  का  देश  में  लीह  अयस्क  की

 कुछ  और  अधिक  खानों  का  विकास  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  ये  खानें  कहां-कहां  पर  स्थित  हैं  और  तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा

 क्या  है  ?

 इस्पात  मंभारूय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍्तोष  मोहन  :  और

 स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  के  अनुसार  750  करोड़  रुपये

 के  ब्यय  के  लिये  बजटीय  अनुमान  की  परिकल्पना  की  गई  विस्तृत  परियोजना
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 रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दिये  जाने  के  बाद  ही  बिल्कुल  सही  राशि  का  पता  लग

 इस  व्यय  में  खनन  एवं  प्रकमण  काम्पलैक्स  परियोजना  के  समीप  जल  एवं

 विद्युत  सप्लाई  तथा  संबद्ध  सुविधाएं  शामिल

 और  65  लाख  टन  लौह  अयस्क  इलों  तथा  घूरे  के  उत्पादन  करने

 के  लिये  का  बिहार  में  चिरिया  स्थित  एक  यंत्रीकृत  खान  का  विकास  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  खान  राउरकेला  और  बर्नपुर  स्थित  इस्पात
 संयंत्रों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 कोयलकारों  जल  विद्युत  परियोजना

 1075.  श्री  राम  कृपाश  यादव  :

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आल  झारखंड  छात्र  संघ  द्वारा  किन  कारणों  से  कोयलकारो  जल  विद्युत
 परियोजना  के  विस  जन-आन्दोलन  चलाया  जा  रहा

 कया  आदिवासी  लोगों  को  उनकी  भूमि  के  अधिग्रहण  के  बदले में  उपयुक्त

 पुनर्वास  पैकेज  देने  की  घोषणा  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  आदिवासियों  की  मांग  को  पूरा  करने  हेतु  इस  निर्माण  कार्य  मे ंकेबल

 आदिवासी  लोगों  को  ही  काम  पर  लगाया  जायेगा  ?

 विद्युत  मंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  कोयलकारो

 जल  विद्युत  अखिल  झारखंड  छात्र  संघ  समेत  स्थानीय  समूह  तथा  दलों

 के  विरोध  के  अलावा  कार्य  आरंभ  करने  के  लिए  अपेक्षित  निधियों  की  कमी  की

 समस्या  का  सामना  कर  रही

 और  आदिवासी  अनुसंधान  रॉची  के  साथ  किए  गए  परामर्श

 के  आधार  पर  अंतिम  रूप  दिए  गए  पुनर्वास  पैकेज  अधिग्रहित  भूमि  के  बदले

 में  नकद  क्षतिपूर्ति  प्रदान  करके  आदिवासियों  समेत  विस्थापित  लोगों  को  उचित

 क्षतिपूर्ती  करमा  आवास  के  लिए  प्रत्येक  परिवार  से  एक  सदस्य  को  उपयुक्तता
 तथा  उपलब्धता  के  आधार  पर  लिपिकीय  कार्यों  या  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदों  में  रोजगार

 प्रदान  यातायात  संबंधी  आवश्यक  नागरिक

 सांस्कृतिक  एवं  धार्मिक  गतिविधियों  के  लिए  सुविधाएं  तथा  आदिवासियों  के  लिए

 प्रशिक्षण  आदि  की  कल्पना  की  गई

 परियोजना  के  निर्माण  के  लिए  कार्मिकों  की  तैनाती  परियोजना  की  विशेष

 आवश्यकताओं  के  अनुरूप  उनकी  योग्यताओं  तथा  अनुभवों  को  ध्यान  में  रखकर
 की  आदिकसियों  के  रोजगार  पर  विचार  पुनर्वास  पैकेज  में  लिए  गए
 प्रावधानों  के  अनुसार  किया

 निजी  विद्युत  क्षेत्र  को  प्रोत्ताहन

 1074.  श्री  सुल्तान  सल्ाउद्दीन  ओवेसी  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  को  निजी  विधुत  क्षेत्र
 तथा  अन्य

 मंच्ों
 से

 निजी  -
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 विधुत  क्षेत्र  को  अपर्याप्त  सहायता  दिए  जाने  के  संबंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  त्तसंबंधी  ष्यीरा  क्या  और

 इस  पर  क्या  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 विद्युत  मंजभालय  में  राज्य  मंत्री  उर्भिला  सी०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 सेलम  स्टील  के  कॉयन  ब्लैकिंग  प्लांट  को  बन्द  करना

 1075.  औ  प्रमषेश  मुखर्जी  :
 श्री  इख्तजीत  गुप्त  :

 क्या  इस्फात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  छान  दिनाँक  ।  1995  के

 टाइम्सਂ  में  ब्लैकिंग  प्लांट  ऑफ  सेलम  स्टली  आन  वर्ज  ऑफ  क्लोजरਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  सती  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  ह ैऔर  इसके  कया  कारण  और

 इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्‍तोष  मोहन  :

 और  सेलम  इस्पात  सेलम  की  ब्लैकिंग  लाइन  की  संस्थापित

 क्षमता  3000  टन  वार्षिक  1995-96  में  3$47.5  बेटाग  इस्पात  कॉइन

 ब्लैंक  की  खरीद  के  लिये  सेलम  इस्पात  संयंत्र  को  हाल  ही  में  भारत  सरकार

 नोएडा  से  एक  आशय  पत्र  प्राप्त  हुआ

 पारेषण  और  वितरण  में  क्षति

 1076.  श्री  नव  किशोर  राय  :

 श्री  जममीत  सिंह  बरार  :

 श्री  नीतिश  कुमार  :

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :

 क्या  बिछुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  28  199  के  दैनिक  समाचार  पत्र

 में  पावर  टी  एण्ड  डी  लॉसेस  अन्लायकली  टू  कम  डाउन

 इन  8  प्लानਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया

 क्‍या  सरकार  ने  आठवीं  पंचवर्धीय  योजना  के  अंत  तक  उक्त  क्षति  को

 कम  करने  के  लिए  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 यदि  तो  क्या  इस  लक्ष्य  की  प्राप्ति  में  कोई सफलता  मिली  और

 (3)  तत्संबंधी राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 विद्युत  मंभासय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  से
 जी  वर्ष  1993-94  में  देश  में  विधुत  प्रणाली  में  पारेषण  एवं  वितरण  हानियां
 21.46  प्रतिशत  आठवीं  योजना  के  लिए  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  में  5

 प्रतिशत  तक  की  कमी  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  जिसमें  प्रत्येक  वर्ष  में

 कम  से  कम  एक  प्रतिशत  पारेषण  एवं  वितरण  हानि  की  कमी  शामिल  देश  पें

 विधुल  यूटिलिटियों  द्वारा  किए  गए  अथक  प्रयासों  के  फलस्थरूप  वर्ष  1992-98  के

 दौरान  पारेक्‍्ण  एवं  वितरण  हानियों  में  1.03  प्रतिशत  और  1993-94  के  दौरान

 0.34  प्रतिशत  तक  की  कमी  लाईं  वर्ष  1994-95  के  दौरान  देश  हेतु  कुल
 कैपिसिटर  बकाया  लगभग  11027  एम०वी०ए०आर०
 थी  और  वर्ष  1994-95  के  लिए  8674  एम०बी०ए०आर०  के  लक्षित  कार्यक्रम  की

 तुलना  वर्ष  1994-95  के  दौरान  केवल  2248  एम०वी०ए०आर०  की  अधिष्ठापना

 की  जा

 विद्युत  एक  समवर्ती  विषय  होने  के  यह  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व

 है  कि  वे  अपनी  प्रणाली  सुथार  स्कीमों  का  क्रियान्वयन  करें  ।  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  विभिन्न  राज्यों  कैपिसिटर्स  की  अधिष्ठापना  के  लिए  प्रमुख  परियोजनाओं

 हेतु  45  लाख  रपये  की  कुल  लागत  में  से  245.6  लाख  रुपये  का  अनुदान  प्रदान
 किया  गया  है  ।  इसके  पश्चिम  बंगाल  को  175.76  लाख  रुपये  और  केरल

 राज्य  बिजली  बोर्ड  को  114.62  लाख  रुपये  की  राशि  प्रदान  की  गईं  ताकि  वे

 अपनी  वितरण  प्रणालियों  में  ऊर्जा  लेखा-परीक्षा  करवा  वर्ष  1991-92  से

 1998-94  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  में  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  को  दर्शाने  वाच्या
 विवरण  संलग्न

 विवरण

 शा०बि०ता०/वि०  दि०  में  पारेषण  एवं  बितरण  हानियों  का  प्रतिशत

 हानियां  जैसे  चोरी  इत्यादि

 क्षेत्र  राज्य  बिजली  1991-92  1992-93  1993-94

 विद्युत  विभाग  (%)

 प्र  3  4  $

 उत्तरी  क्षेत्र

 1...  हरियाणा  26.79  26.78  24.53

 2...  हिमाचल  प्रदेश  20.37  19.51  17.81

 3.  जम्मू  एवं  कश्मीर  49.21  48.28  47.73

 4...  पंजाब  21.52  19.24  18.46

 5.  राजस्थान  28.11  22.74  25.19

 6...  उत्तर  प्रदेश  26.06  94.4$  23.20

 7...  चंडीगढ़  29.64  26.21  10.40

 8...  डेसू  24.35  25.56  30.32
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 ।  2  ड़  नि  हु  फाबरप्रिड  कारपोरेशन

 पश्चिमी  क्षेत्र  1077.  श्री  जगजीत  सिंह  बरार  :

 श्री  गुमान  मल  लोढ़ा  :
 1...  गुजरात  28.56  22.05  20.00

 2.  मध्य  प्रदेश  25.08  21.35  20.18  क्या  बिछुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 3...  महाराष्ट्र
 18.40

 17.88
 15.88  पाँवर  ग्रिड  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  द्वारा  1994-95  के  दौरान  कितना

 4...  दादर  व  नगर  हवेली  19.66  17.98  11.52...  लाभ  अर्जित  किया
 '

 5.  गोवा  28.78  21.85  27.55  ॥  वि
 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  1995  के  अंत  तक  कारपोरेशन  में  कुल

 6...  दमन  एवं  दीव  15.90  15.67  14.53  कितनी  पूंजी  का  निवेश  किया

 दक्षिणी  क्षेत्र
 ५  कारपोरेशन  को  उस  पूंजी  में  स ेकितनी  राशि  ऋण  के  रूप  में  दी

 1.  आंष्  प्रदेश  19.70  19,88  19.05  पूंजी

 2...  कर्नाटक  19.88  19.55  18.60  क्या  कारपोरेशन  का  मुख्य  उद्देश्य  पारेषण  हानि  को  कम  करना

 BT  केरल  21.67  2.95  20,99  .
 यदि  तो  कारपोरेशन  द्वारा  इस  दिशा  में  अब  तक  क्या  कार्यवाही

 तबिलनाए
 18.68

 17.50
 की  गई  है  तथा  1994  के  दौरान  कारपोरेशन  द्वारा  इस  पर  कुल  कितनी.राशि  खर्च

 लक्षद्वीप  द्वीप  समूह  17.45  18.72  77.52.  की  *

 6...  पांडिचेरी  18.00  15,81  15.75

 पूर्व  क्षेत्र
 क्‍या  गत  कुछ  वर्षों  के  दौरान  देश  में  पारेषण  हानि  में  कमी  हुई  और

 1,
 बिहार  23.19  22.00  19.00  (8)  यदि  तो  1990-91  तथा  1994-95  के  दौरान  देश  में  झुल  विद्युत

 2...  उड़ीसा  24.65  २5.25  50  उत्पादन  की  तुलना  में  पारेषण  हानि  का  प्रतिशत  क्‍या  था  ?

 3...  सिक्किम  )  ५
 मंत्री

 ल्‍

 25.89
 22.55  +  22.10

 विधुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्भिसा  सौ०  :  वर्ष
 4.  पश्चिम  बगाल  22.26  24.87  2१.0२  1994-95  के  दौरान  पावर  ग्रिड  कारपोरेशन  ऑफ  इंडिया  द्वारा  207.60  करोड़  रुपए
 5.  अंडमान  और  निकोबार  21.66  ३5.8३  n

 का  लाभ  अर्जित  किया  ।
 ह

 दीप  समूह

 शेत्र  _  81  1993,  1994  और  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  पावर  ग्रिड उत्तर  पूर्वी  में  निवेश  की  गई  कुल  पूंजी  की  राशि  क्रमशः  4769.80  6060.12  करोड़
 1.  असम  21.76  21.41  20.89  और  6972.94  करोड़  रुपए

 2...  मणिपुर  24.43  22.35  22.50  पूंजीगत  निवेश ॥॒  31  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  पावर  ग्रिड  में  पूंजीगत  ।
 »  मबालय  11.49  11.79  10.67  में  स ेकुल  ऋण  की  राशि  $118.87  करोड़  रुपए  जिसमें  577.04  करोड़  रुपए
 4...  नागालेंड  23.14  श्7२ू  2$,08  भारत  सरकार  के  ऋण  की  राशि  भी  शामिल

 3.  त्रिपुरा  .  29.5  जय
 केन्द्रीय

 Fag  जिपुर  31.96  30.64  3.30
 और  (६)  पावर  ग्रिड  को  स्थापित  करने  का  मुख्य  उद्देश्य  केन्द्रीय  क्षेत्र

 6.  प्रदेश  28.20  32.32  $1.63  में  सभी  अतिरिक्त  उच्च  बोल्टता  पारेषण  प्रणालियों  का  निर्माण  प्रचालन  और

 7  मिजारम  34.95  29.04  28.00  अनुरक्षण  तथा  अन्‍्तश्षेत्रीय  पारेषण  लिंक  स्थापित  करने  समेत  राष्ट्रीय  विधुत  ग्रिड

 कसत्

 -  रे  का  विकास  करना  अतिरिक्त  उच्च  वोल्टता  प्रणाली  में  मात्र  3-4  प्रतिशत  हानियां
 आाखल  भारत

 2.85
 21.80

 21.46  होती  जो  कि  स्वीकार्य  अंतर्राष्ट्रीय  मानदंडों  के  अनुरूप  पारेषण  हानि  की

 टिप्पणी  :  ।.  %  अर्नौतम  दि
 मात्रा  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  पावर  प्रिड  द्वारा  पारेषण  नेटवर्क  की

 आयोजना
 2.  मेघालय  कं  संबंध  मं  निम्न  पारंषण  एवं  वितरण  हानि  पड़ोसी

 गज्यों  को  ऊर्जा  की  यृहत्‌  बिक्री  के  कारण

 की  जाती  है  और  इनको  क्रियान्वित  किया  जाता  इसलिए  इस  प्रयोजनार्थ  अलग

 से  व्यय  किए  जाने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं



 16}.  लिखित  उत्तर
 bo:

 हि  Nie  और  (8)  पारेषण  और  वितरण  संबंधी  मात्रा  में  1990-91

 ५

 की  तुलना  में  1993-94  में  लगभग  1.43  प्रतिज्ञत  की  कमी  हुई
 और  1998-94  में  कुल  मिलाकर  पारेषण  और  वितरण  संबंधी  हानियों

 आशा  क्रमशः  22.89  प्रतिशत  और  २1.46  प्रतिशत  वर्ष  1994-95  से

 ह |  आंकड़ों  का  संकलन  कार्य  अभी  नहीं  किया  गया

 अज्रमुख  हानियों  उप-पारेषण  और  वित्तरण  प्रणाली  के  कारण  होती  जिसकी
 कण  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  किया  जाता

 टिहरी  बांध  परियोजना

 1078.  श्री  नीतीश  कुमार  :

 श्री  जनभीत  सिंह  बरार  :

 क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हू

 श्

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  5  1995  के  ट्रिब्यूनਂ  के  पेपर

 विटिहरी  डैम  सॉटਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 ६  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  देश  के  कुछ  विशेषज्ञों  न ेसरकार  से  इस  परियोजना  के  संबंध  में
 |  विवाद  पर  श्वेत  पत्र  जारी  करने  की  अपील  की

 क्‍या  सरकार  इनकी  अपील  पर  सहमत  हो  गई  और

 (&)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 विधुत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्भिला  ली०  :  से  ($)
 जी  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  में  यह  उल्लेख  किया  गया  है  कि  कई  संबंधित
 वरिष्ठ  नागरिकों  द्वारा  टिहरी  बांध  के  सभी  पहलुओं  पर  पत्रਂ  जारी  करने
 की  मांग  की  गई  सरकार  को  अलग  से  भी  टिहरी  बांध  परियोजना  के  विभिन्‍न

 पहलुओं  के  संबंध  में  कई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 सरकार  द्वारा  टिहरी  बाँध  के  सभी  पहलुओं  की  भली-भांति  जाँच  कर  ली
 गई  है  और  सावधानीपूर्वक  विचार-विमर्श  के  पश्वात्‌  परियोजना  के  निष्पादन  को

 स्वीकृति  दी  गई

 अतः  सरकार  का  इस  संबंध  में  पत्रਂ  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 नहीं  सरकार  उठाए  जाने  वाले  प्रत्येक  नये  और  वास्तविक  मुद्दे  की  जाँच
 करने  के  लिए  तैयार

 इंडिया  को  भूषि

 1079.  झा०  मुक्ताज  अंतारी  :

 शी  मोपी  कब  मजपति  :

 क्‍या  शहरी  कार्य  और  सेजबार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इंडिया  होटल्सਂ  को  दिल्‍ली  में  2.7  एकड़  बहुमूल्य
 *  भूमि  आवंटित  की

 यदि  तो  यह  भूमि  किस  मूल्य  पर  आर्वटित  की  और

 ऐसी  भूमि  के  आवंटन  में  क्‍या  मानदंड  अपनाए  जाते  हैं  ?

 च्च

 ्क
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 शहरी  कार्च  और  रोजयार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 से  नई  दिल्ली  में  2.7  एकड़  का  एक  प्लाट  ही०टी०टी०ड्डी०सी०  को  एक  सस्ते

 होटल  का  निर्माण  करने  के  लिए  1983  में  लाइसेंस  फीस  पर  आर्बोाटित  किया  गया

 बकाया  राशि  का  भुगतान  न  करने  तथा  आवंटन  की  शर्तों  के  उल्लंघन  की

 वजह  ले  इसे  1998  में  रह  कर  दिया

 उसी  दौरान  सरकार  के  ध्यान  में  आया  कि  डी०टी०टी०डी०सी०  ने  1992
 में  अन्तर्राष्ट्रीय  बोली  आधार  पर  मैसर्स  ईस्ट  इण्डिया  होटल्स  के  साथ

 लाइसेंस  करार  किया  अतः  करार  की  वाणिज्यिक  शर्तों  के  महेनजर

 डी०टी०टी०डी०सी०  को  संशोधित  भुगतान  शर्तों  करे  पेशकश  का  विकल्प  दिया

 चूंकि  लगातार  अनुवर्ती  कार्रवाई  के  बावजूद  ड्री०टी०टी०डी०सी०  से  कोई

 उत्तर  नहीं  मिल  रहा  था  इसलिए  प्रशासनिक  तथा  वित्तीय  कठिनाइयों  को

 ध्यान  में  रखकर  होटल  स्वामी  के  साथ  डी०टी०टी०$ी5सी०  द्वारा  किये  गये  पूर्वकर्ती
 करार  को  सरकार  ने  अपने  हाथ  में  ले

 लाइसेंस  फीस  2.5  करोड़  रुपए  सालाना  से  58  करोड़  रुपये  सालाना  तक  .

 है  जो  $9  क्यों  की  अवधि  के  लिए  7१0  करोड़  रुपये  बैठती

 उत्तर  प्रदेश  में  उर्क्क  एकक

 1080.  डा०  साक्षी  जी  :  क्‍या  रतायन  और  उर्बश्क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  दो  क्यों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  कितने  उर्वरक  एकक  स्थापित

 किए  गए

 इनमें  से  कितने  एककों  ने  कार्य  करना  आरंभ  कर  दिया  और

 मौजूदा  क्ततीय  वर्ष  के  दौरान  ऐले  कितने  एककों  में  उत्पादन  शुरू  हो
 जायेगा  ?

 रसायन  तथा  उर्वश्क  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तका  संतदीय  कार्य  मंज्रात्नव  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इसैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडभाओं  :  से  टाटा  कैमिकल्स  के  स्वामित्व  में

 7.4  लाख  टन  यूरिया  प्रति  वर्ष  उत्पादन  करने  की  क्षमता  वाले  गैस  पर  आधारित

 यूरिया  संयंत्र  ने  1994  में  में  वाणिज्यिक  उत्पादन

 शुरू  कर

 बिन्दल  एग्रो  के  स्वामित्व  में  7.26  लाख  टन  यूरिया  प्रति  क्थ  उत्पादित

 करने  की  क्षमता  काले  उत्तर  प्रदेश  में  स्थित  एक  अन्य  गैस  पर  आधारित

 यूरिया  संयंत्र  से  कालू  कर्श  के  दौरान  उत्पादन  शुरू  करने  की  आशा

 उत्तर  व्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमाों  को  चौड़ा  करना

 1081.  श्री  राकसल  सिंह  :

 थ्री  कलराज  पाली  :
 ”

 कया  जल-भूतस  परिक्हन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :
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 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करने  हेतु  कोई  योजना
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  धनराशि

 निर्धारित  की  और

 उक्त  कार्य  कब  तक  पूरा  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  रा०  रा०  2  के  दिल्ली  से  मथुरा  और  मथुरा  से  आगरा  के  बीच  दो  लेन
 वाले  कैरिंजवे  को  चौड़ा  करके  4  लेन  का  बनाए  जाने  संबंधी  दो  परियोजनाओं  को

 सम्वीकृत  किया  गया  है  जिनकी  लागत  167.21  करोड़  रुपये  होगी  ।  इसके
 र०रा०  24  के  गाजियाबाद-हापुड़  खंड  और  रा०रा०  2  के  इलाहाबाद  शहरी  लिंक

 को  आठवीं  योजना  में  चौड़ा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  जिसकी  संस्यीकृति  हेतु  निधियों
 की  उपलब्धता  के  आधार  पर  विचार  किया

 राज्यों  को  निधियां  राज्य-वार  आवंटित  की  जाती  हैं  कार्य-वार

 पिछले  तीन  वर्षो  में  गज्य  को  आवंटित  की  गई  राशि  नीचे  दर्शाई  गई  है  :

 —
 वर्ष  1992-98

 न
 1993-94  1994-95

 आवंटन  49.95  45.79  84.55

 रुपए
 जज

 संस्वीकृत  कार्य  1999  तक  पूरे  होने  की  संभावना

 समान  सुविधा  संपन्‍्न  शहर

 1082.  श्री  संतोष  कुमार  गंगबार  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  समान  सुविधा  संपन्न  शहरों  के  रूप  में  बिकसित

 किए  जाने  के  लिए  शहरों  को  कितनी  राशि  प्रदान  की

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  प्रदान  की

 और

 इसमें  से  बरेली  को  कितनी  राशि  प्रदान  की  जायेगी  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 जहां तक  कन्द्र  प्रवतित  आई०डी०एस०एम०टी०  योजना  के  तहत  छोटे  तथा  मझौले

 विकास  केन्‍्द्रों“काउण्टर  शेगनेट  का  संबंध  उन्हें  वर्ष  1994-95  के  दौरान  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  24.41  करोड़  रुपये  की  राशि  मुहैया  करायी  गई

 आइं०टी०एस०एम०टी  के  तहत  वर्ष  1995-96  के  दौरान  व्यय  हेतु
 प्रस्तावित  राशि  ५5  कगेड़  रुपये

 IT)  आठवीं  योजना  (1992-97)  के  निए  राष्ट्रीय  राजधानी  के  5  काउण्टर

 मगनेट  शहरों  खावत  100  करोंद्  रुपये  का  एक  मश्त  प्रावधान  वर्ष-वार  कोई
 नियतन  नहीं  किया  गया  बरेली  को  कोई  राशि  नहीं  मिली  बरेली  नगर  को
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 आठवीं  योजना  के  दौरान  अधिकतम  10  करोड़  रुपये  मुहैया  कराये  जा  सकते  हैं

 वशर्ते  कि  उत्तर  प्रदेश
 सरकार

 उतनी  ही  राशि  का  अंशदान

 कं  )

 खनन  दुर्घटनाएं

 1085.  श्री  राम  प्रसाद  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  2  1995  के  में

 पट्टेदार  की  बेतहाशा  ख़ुदाई  से  हुई  पाली  की  खान  दुर्घटनाਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और

 मृतकों  के  परिवारों  को मुआवजा  और  राहत  देने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है  ?  ह

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 विश्व  मामलों  संबंधी  भारतीय  परिषद

 1084.  श्री  अस्ना  ज़ोशी  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  विश्व  मामलों  संबंधी  भारतीय  परिषद  के  शासी  निकाय  ने  विश्व

 मामलों  संबंधी  भारतीय  परिषद  के  कार्यकरण  की  निगरानी  हेतु  एक  उच्चाधिकार

 प्राप्त  समिति  गठित  करने  हेतु  सरकार  से  औपचारिक  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में

 क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  और  '

 यदि  तो  विश्व  मामलों  संबंधी  भारतीय  परिषद  के  नवीकरण  हेतु
 अन्य  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सरकार  भारतीय  विश्व  कार्य  परिषद  की  कार्य  प्रणाली  की  जांच  के  लिए
 उच्च  अधिकार  प्राप्त  समिति  के  गठन  के  लिए  परिषद  के  श्ञासी  निकाय  द्वारा  संकल्प

 पारित  किए  जाने  के  संबंध  में  भारतीय  विश्व  कार्य  परिषद  के  अध्यक्ष  के  उत्तर  की

 प्रतीक्षा  कर  रही

 ही०डी०ए०  क्चेटों  का  आदंटन

 1085.  श्री  लक्ष्बीनारायण  मणि  जिपफ्राठी  :  क्या  शहरी  कार्य  और  तेजगार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्राथमिकता  के  आघार  पर  डी०डी०ए०  फ्लैटों  के  आवंटन  हेतु

 वी०आई०पी०  श्रेणी  के
 अंतर्गत  कितने

 व्यक्तियों  के  आवेदन  लंबित
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 उन्हें  य ेफ्लैट  कब  तक  उपलब्ध  करा  दिये

 क्‍या  सरकार  का  विचार  संसद  सदस्यों  को  भी  मकान  उपलब्ध  कराने

 का  और
 हु

 यदि  तो कब  तक  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालप  में  राज्य  मंत्री  पी०के०  :

 और  डी०डी०ए०  ने  बताया  है  कि  प्राथमिकता  के  आधार  पर  डी०डी०ए०  फ्लैट
 आवंटन  में  वी०आई०पी०  लोगों  की  कोई  अलग  श्रेणी  नहीं  प्राथमिकता/बिना

 बारी  आधार  पर  आवंटन  निर्धारित  दिशा  निर्देशों  क ेअनुसार  किया  जाता  सांसदों
 के  वरीयता  आधार  पर  फ्लैट  आवंटन  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 और  केवल  सांसदों  के  लिए  ही  कोई  स्कीम  शुरू  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  के  रूप  में  सांसद  भी  द्वारा
 समय-समय  पर  जायी  स्क्रीमों  के  पात्रता  शर्तें  पूरी  करने  फ्लैट  क ेआवंटन

 हेतु  अपना  पंजीकरण  कराने  के  लिए  पात्र  होते

 अनुवाद

 आंध्र  प्रदेश  में  अंतर्देशीय  जलमार्ग  परियोजनाएं

 1086.  श्री  एल०एन०  खालजान  कशा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  सभी  अंतर्देशीय  जलमार्ग  परियोजनाओं  की  वर्तमान

 स्थिति  क्या

 क्या  आंध्र  प्रदेश  में  अंतर्देशीय  जलमार्गों  क ेविकास  के  लिए  1995-96
 के  दौरान  कोई  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल-भूतस्॒  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  अचदीश  :

 से  केन्द्र  सरकार  मुख्यतः  राष्ट्रीय  जलमागों  क ेविकास  और  रख-रखाव  के  लिए
 जिम्मेदार  जहां  तक  राष्ट्रीय  जलमा्गों  से  भिन्‍न  अंतर्देशीय  जलमार्मों  का  संबंध

 उनका  विकास  करना  संबंधित  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  केन्द्र  सरकार
 का  गोदावरी  नदी  के  चेरला-राजमुन्दरी  खंड  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  में  इसकी  नौगम्य
 चैनल  को  राष्ट्रीय  जलमार्ग  घोषित  करने  का  प्रस्ताव  है  जो  फिलहाल  जांच  की

 प्रारंभिक  अवस्था  में  1995-96  के  दीरान  आई०डब्लयू०टी०  क्षेत्र  के  लिए  वार्षिक
 योजना  में  आंध्र  प्रदेश  में  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  जलभार्ग  के  लिए  1.00  लाख  रुपये
 का  प्रावधान

 बड़े  फ्तनों  के  लिए  विद्युत  गृह

 1087.  श्रीमती  प्रतिभा  देवीसिंह  पाटील  :
 श्री  मोबिन्दराव  निकम  :

 क्या  जस-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  प्रत्येक  बड़े  पत्तन  के  लिए  अलग-अलग
 विद्युत

 गू्लें  की  स्थापना  करने  की  कोई  योजना
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 किन  किन  पत्तनों  पर  इन  विधुत  गृहों  का  निर्माण  किया

 इन  विद्युत  गृहों  की  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 (5)  विधुत  गृह  कब  तक  कार्य  करना  शुरू  कर  देंगे  ?

 जल-भूतल  परिषहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 से  सभी  महापत्तनों  को  अपने  स्वयं  के  आबद्ध  विधुत  संयंत्र  स्थापित  करने  की

 अनुमति  देने  का  एक  सैद्वान्तिक  निर्णय  लिया  गया  यह  मामला  प्रारंभिक  अवस्था
 में  है  और  अभी  तक  कोई  विस्तृत  योजना  नहीं  बनाई  गईं

 और  ($)  चूंकि  अभी  तक  ब्योरेवार  योजनाएं  नहीं  बनाई  गई  हैं  इसलिए
 इन  विद्युत  संयंत्रों  की लागत  और  इन्हें  पूरा  करने  के समय  के  बारे  में  अभी  बताया
 नहीं  जा  सकता

 कश्मीर  का  मामला

 1088.  श्री  साइमन  मरान्‍्डी  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 उन  देशों  के  क्‍या  नाम  हैं  जो  कश्मीर  मामले  के  संबंध  में  भारत  पर

 दबाव  डाल  रहे

 उन  देशों  के  नाम  क्‍या  जिनके  साथ  सरकार  ने  कश्मीर  मामल  का

 हल  निकालने  और  पाक  अधिकृत  कश्मीर  को  मुक्त  कराने  के  लिए  उन  का  सहयोग
 प्राप्त  करने  की  पहल  की

 क्‍या  सरकार  ने  अमरीका  के  साथ  यह  मामला  उठाया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उसकी  क्या  प्रतिक्रिया  ह ैऔर  उसने  क्या

 पहल  की  है  ?

 विदेश  संजालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  से  (५)

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  मतंभेदों  जिसमें  जम्मू  और  कश्मीर  मसले  से

 संबद्ध  पहलू  भी  शामिल  शिमला  समझौते  के  अनुसार  द्विपक्षीय  बातचीत  के  जरिए

 शॉतिपूर्ण  ढंग  से  निपटने  के  लिए  वचनवद्ध  कोई  भी  देश  कश्मीर  मसले  के

 संबंध  में  भारत  पर  दबाव  नहीं  डाल  रहा  सरकार  का  यह  दृढ़  विचार  है  कि

 इसमें  किसी  भी  तीसरे  पक्ष  के  लिए  कोई  भूमिका  नहीं  हो  सरकार  ने

 अंतर्राष्ट्रीय  समुदाय  को  जिसमें  अमरीका  भी  शामिल  सही  परिध्रेक्ष्य  में  जम्मू  और

 कश्मीर  की  स्थिति  से अवगत  करा  दिया  विशेष  रूप  से  आतंकवाद  को  सह्मयता

 उसे  उकसाने  और  उसे  समर्थन  देने  में  पाकिस्तान  की  भूमिका  तथा  भारत  के

 जम्मू  एवं  कश्मीर  के  प्रदेश  के एक  भाग  प्र  अवैध  रूप  ले  कब्णा  काने  के  विषय

 में  ।

 द्विपक्षीय  वार्ता  के  जत्यि  इस  मसले  का  समाधान  करने  को  व्यापक  समर्थन

 पिला  अमरीकी  सरकार  का  यह  कहना  है  कि  इस  मसले  को  भारत  और  पाकिस्तान

 के  बीच  बातचीत  के  जरिये  निपटाना  सर्वोत्तम  है  जैसा  कि  शिमला  समझौते  के  अंतर्गत

 है  जिसमें  जम्मू  और  कश्मीर  के  लोगों  की  भावनाओं  को  ध्यान  में  रखा
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 मंदी  बस्तियों  हेतु  नागरिक  सुविधाएं  गरीबों  के  सिए  शहरी  बुनियादी  सुविधाएं

 1089.  श्री  चिस्मयानन्द  स्वामी  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजनार  मंत्री  यह  गरीबों  के  लिए  शहरी  बुनियादी  सुविधाओं  की  योजना  क

 क्षय
 विकास

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  कार्यकलापों  में  लमवासियों  की  कारगर  भागीदारी
 सुनिश्चित

 करने  के  लिए  स्लमों
 न्‍

 में  परिवेश  विकास  समितियों  को  बढ़ावा  करना  तया  विशेषज्ञ  विभागों  की  विभिन्न

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  गंदी  बस्तियों  में  रहने  वाले  लोगों  की  योजनाओं  की  जानकारी  देकर  सामाजिक  सेवाएं  तथा  भौतिक  सुविधाएं  मुहैया  कराना

 सामाजिक-आर्थिक  तथा  जीवन  यापन  दशाओं  में  सुधार  करने  हेतु  कोई  यीजना  बनाई

 शहरी  स्लमों  का  पर्यावरणीय  सुपार

 हे

 पद  तो  ततहबंधी  ब्यौता  क्या  है  और  ये  तो  इक  रा  ये  शहरी  स्लमों  के  पर्यावरणीय  सुधार  की  राज्य  सेक्टर  योजना  जिसमें
 कान  हे  शहरी  स्लमों  में  पेयजल  सीवर  की  खुली  बरसाती  पानी  की

 क्या  किसी  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  लरकार  के  एस  इस  सबध  में  कोड  सामुदायिक  स्नानपरों  तथा  सामुदायिक  मौजूदा  गलियों  को  चौड़ा“पकक्‍्का

 अत्ताव  भेजा  और  करने  और  प्रय-ग्रकाश  सहित  जल  आपूर्ति  का  प्रावधान  किया  जाता  है  इस  स्कीम

 के  लिए  धन  का  प्रावधान  राज्यों”संघ  राज्यों  की  वार्षिक  योजना  में  किया  जाता  है  ।

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  द्वारा  इस  पर  क्‍या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 र्य
 ५  पोतस  विर्भाण  कम्पनी  ्ःः

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  संत्राखय  में  तज्य  मंत्री  दी०के०  :  ञं
 और  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  1090.  श्री  जगत  बीर  लिंड  द्रोच  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (a)  प्रश्न  नहीं  कया  सरकारी  क्षेत्र  के  तीन  उपक्रमों-राट्रीय  इस्पात  निगम  ,'

 भारतीय  इस्पात  प्राधिकरण  लिमिटेड  और  कुद्रेमुख  आयरन  ओर  कम्पनी  लिमिटेड

 का  एक  पोत  निर्माण  कम्पनी  शुरू  करने  का  विचार

 केन्द्र  सरकार  शहरी  गरीबों  की  भलाई  के  प्रचलित  शहरी  गरीबी  उप-शमन
 कार्यक्रमों  को  उच्च  प्राथमिकता  देती  है  जिसमें  गरीब  बच्चों  की  जरूरतों  पर

 विशेष  ध्यान  देते  हुए  बुनियादी  सेवाओं  और  सुविधाओं  पर  बल  दिया  गया  ऐसी  पोत  निर्माण  कम्पनियों  को  देश  में  ही  उत्पादित  कोकिंग  कोयले
 विभिन्न  कार्यक्रमों  यथा  नेहरू  रोजगार  गरीबों  के  लिए  शहरी  बुनियादी  की  सप्लाई  करमे  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जाएंगे  ?

 सुविधाएं  तथा  शहरी  स्‍्लमों  के  पर्यावरणीय  सुधार  को  चलाकर  शहरी  गरीबों  के

 यदि  तो  इस  योजना  की  वर्तमाभ  स्थिति  क्या  और

 उप-शमन  हेतु  एक  समन्वित  दृष्टिकोण  लिया  गया  इस्पात  संभालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोष  मोहन  :  से  स्टील

 अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  राष्ट्रीय  इस्पात  निगम  और  कुद्रेमुख  आयरन

 है केहरू  रोजमार  योजना  :  ओर  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  एक  पोत  निर्माण  कम्पनी  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 तथापि  5  संगठनों  द्वारा  एक  संयुक्त  उद्यम  जहाजरानी  कंपनी  बनाने  का  प्रस्ताव
 नेहरू  रोजगार  योजना  में  गरीबी  रेखा  से  नीचे  के  व्यक्तियों  को  रोजगार  मुहैया  चूंकि  प्रस्तावित  कंपनी  मुख्य  रूप  से  विदेशों  स ेआयात  किये  जा  रहे  तथा  उन्हें

 कराने  का  प्रयास  किया  गया  इसमें  तीन  स्कीमें  ())  सभी  शहरी  क्षेत्रों  में  शहरी  नियति  किये  जा  रहे  भारी  मात्रा  में  माल  के  निजी  कारगो  की  संभाल  करेगी  ।  इसलिए
 लाभार्थियों

 के
 लिए  लघु  उद्यप  लगाने  और  प्रशिक्षण  तथा  अवस्थापना  सहायता  मुहैया  इस  कंपनी  को  देश  में  उत्पादित  कोयले  की  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 कराने  की  (॥)  एक  लाख  से  कम  आबादी  वाले  शहरी  स्थानीय  निकायों  नहीं
 के  दायरे  में  उपयोगी  सार्वजनिक  परिसम्पत्तियों  के  सृजन  हेतु  मजदूरी  रोजगार  की  *

 तथा  (॥)  ।  लाख  से  20  लाख  की  आबादी  वाले  शहरी  स्थानीय  निकायों  दिल्ली  की  कालोनियों  में  जन-सुविधाएं  धर

 में  विशेषतः  शहरी  गरीबों  और  कमजोर  आर्थिक  वर्गों  क ेलिए  समीपस्थ  निम्न  आय  वि  पु  i

 परिक्षेत्रों  में आवास  तथा  मकान  निर्माण  के  जरिये  रोजगार  और  लाभार्थियों  को  निर्माण
 1091.  श्री  मोहन  राकले  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजमार  मंत्री  यह  बताने

 हैँ

 शिल्प  को  प्रशिक्षण  व  कौशल  विकास  तथा  अवस्थापनात्मक  मदद  देने  की
 *  टी  करेंगे  कि  :  प

 हा  '  हैः
 पर  होने

 आपई्ति  मे  १  ह
 होने  वाले  व्यय  का  केन्द्र  सरकार  तथा  सरकारों/संघ  राज्य  के  बीच  जल  सड़क  निमार्ण  एवं  इसके  मलजल  निकास  .!

 60 : 40 के आधार पर बांटा आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 35 बर्षों व्यवस्था एवं अन्य कार्यों के लिए अब तक किन-किन कालोनियों को दिल्ली विकास के दौरान योजना के तहत केन्द्रीय अंश के रूप में करोड़ रुपये की राशि जारी की गई प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को सौंपा गया
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 इन  कालोनियों  में  उपरोक्त  जन-सेवाओं  के  लिए  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  कितनी  राशि  दी  गई

 वर्ष  1995  में  दिसम्बर  माह  तक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  दिल्‍ली

 की  किन-किन  कालोनियों  को  जन-सुविधाओं  के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  को  सौंपा

 क्‍या  इस  संबंध  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  और  दिल्ली  नगर  निगम

 के  बीच  किसी  समझौता-ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किया  गया  और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रासय  में  राज्ण  मंत्री  वी०के०  :

 से  (5)  सूचना  एकअ  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 राष्ट्रीय  राजपार्य

 1092.  श्री  खेलन  राम  जांगड़े  :  क्या  जस-भूतल  पत्विहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अधिकतर  राजमार्गों  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  मास्यता
 दे  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-बार  ब्यौरा  क्या  और

 बाइ-पास  सड़को  के  निर्माण  सहित  इन  राजमार्गों  को  चौड़ा  करने  और
 इनकी  मरम्मत  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जयदीश  :

 और  अभी  तक  सड़कों  की  कुल  34,058  कि०मी०  लंबाई  को  राष्ट्रीय  राजमार्ग

 घोषित  किया  गया  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  राज्य-वार  लंबाई  संलग्न  विवरण  में

 दर्शाई  गई

 1995-96  में  विकास  कार्य  के  लिए  757.89  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 है  जिसमें  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  चौड़ा  करने  तथा  बाईफसों  का  कार्य  भी  शामिल
 है  और  राष्ट्रीय  राजमार्मों  क ेरख-रखाव  के  लिए  226.50  करोड़  रुपये  का  प्रावधान
 किया  गया

 विवरण

 फ्रम  राज्य  का  नाम  लंबाई
 सं०

 1 2  न
 _

 1.  आमभ्र  प्रदेश
 2.  अरूणाचल  प्रदेश  530

 3.  आसाम  ५296

 4...  बिहार

 5...  चंडीगढ़  24

 6.  दिल्‍्खी  72

 7...  गोआ  229

 8.  गुजरात  1681

 9...  हरियाणा  698

 10...  हिमाचल  प्रदेश  854
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 11...  जम्मू  और  कश्मीर  648

 129...  कर्नाटक  1996

 15...  केरल  940

 14...  मध्य  प्रदेश  2946

 15...  महाराष्ट्र  .  2918

 16.  मिपुर  431

 17,  मेघालय
 '  472

 18,  मिजोरम  551

 19...  नागालैण्ड  118

 १0...  उड़ीसा  1649

 21.  पंजाब  892

 22...  राजस्थान  293!

 25...  सिक्किम  ।  69

 १4...  तमिलनाइ  1896

 25.  त्रिपुरा  200

 26...  उत्तर  प्रदेश  2615

 27.  पश्विम  बंगाल  1638

 26...  पांडिचेरी  25

 कुल

 7
 34056  फि०्मी०

 एम०  बौ०  अकथर  पेसेंजर-कम-कारमो  देशल

 1095.  श्री  मनोरंजत  भक्त  :  कया  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  मुख्य  भूमि  और  अंडमान  एवं  निकोबार  द्वीप  सघृह
 के  बीच  चल  रहे  अकबर  पेसेंजर-कम-कारगो  वेसलਂ  की  विशाखापत्तनम
 स्थित  हिन्दुस्तान  शिपयाई  में  विशेष  मरम्मत  कराई  गई

 यदि  तो  इस  पर  कुल  कितनी  लागत  आई  है  और  इस  मरम्मत  में

 कितना  समय  लगा

 क्‍या  मरम्मत  के  बाद  पहली  खेप  के  दौरान  ही  यात्रियों  को  मद्रास  ले

 जाते  समय  जहाज  का  इंजन  ख़राब  हो  गया
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई  गई  और

 (3)  यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष  निकले  और  इसके  लिए  जिम्मेवार  पाए

 गए  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है/किए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 जी

 मरम्मत  संबंधी  संविदा  के  अनुसार  अभी  तक  मरम्मत  कार्य  पर

 52,87,78,000  रुपये  व्यय  हुए  संविदा  की  तारीख  से  मरम्मत  कार्य  पूरा  करने

 और  पुनः  सुपुर्दगी  में  20  महीने  तथा  $  दिन  का  समय  लगा

 से  जी  नहीं  ।  जहाज  के  नियंत्रणीय  पिंच  नोदन  प्रणाली

 में  पोर्ट  ब्लेयर  से  मद्रास  यात्रा  के दौरान  खराबी  आ  गई  इस  मामले  की  जांच

 की  गई  थी  जिससे  यह  पता  चला  कि  पी०सी०सी०  प्रणाली  में  यांत्रिक  खराबी  के

 कारण  खराबी  थी  न  कि  मानव  गलती  के

 कीटनाशक  के  रूप  में  नीम  का  उपयोग

 1094.  डा०  खाल  बहादुर  रावलः

 श्री  राम  पूजन

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  देश  में  उत्पादित  की  जा  रही  विभिन्न  प्रकार  क ेकीटनाशकों

 का  ब्यीरा  क्‍या
 |

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कीटनाशक  तैयार  करने  के  लिए  नीम  का

 उपयोग  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है

 क्र०  योजना  का  यूनिट  की  यूनिट  की  अधिकतम

 सं०  संख्या  लागत

 सहायता

 1.  वर्कशेड  १5000  5000  4000

 2.  ग्रामीण  आवास  एवं  वर्कशेड  28000  20000  14000

 3.  शहरी  आवास  एवं  14000  30000  14000
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 रसायन  तवा  उर्वरक  मंत्राख़य  में  राज्य  मंत्री  तवा  संसदीय कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  क्किस  विभाग में  राज्य  मंत्री

 एडुआर्डो  :  देश  में  अभी  60  से  ज्यादा  विशिष्ट  टेक्निकल  ग्रेड

 पेस्टिसाइड्स  उत्पादित  किए  जा  हहे

 और  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 हवकरणा  बुनकरों  और  बीड़ी  श्रमिकों  के लिए  आवास  योजना

 1090.  डा०  पी०  बल्लल  पेरूमान  :  कया  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजसहायता  तथा  के  ऋण  से

 हथकरघा  बुनकरों  और  बीड़ी  श्रमिकों  क ेलिए  कोई  आवास  योजनाएं  शुरू  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  योजना  के  अंतर्गत  विभिन्न  राज्यों  में  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित

 होंगे  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 जी

 और  हथकरघा  बुनकरों  तथा  बीड़ी  मजदूरों  को  आवास  सुविधा

 हेतु  केन्द्रीय  सहायता/हुडको  ऋण  से  संबंधित  योजनाओं  के  ब्यौरे  इस  प्रकार

 ())  हथकरणा  बुनकरों  के  लिए  वर्कशेड  एवं  आवास  योजना

 कपड़ा  मंत्रालय  द्वारा  संचालित  हथकरघा  बुनकरों  के  लिए  वर्कशेड  एवं

 आवास  योजना  नामक  संशोधित  योजना  के  अनुसार  हथकाघा  बुनकरों  को

 वर्कशेड/मकान  एवं  वर्कशेड  के  निर्माण  हेतु  आठवीं  पंचवर्षीय  पोजना  के  दौरान

 उपलब्ध  ऋण  की  वित्सपोषण  पद्धति  इस  प्रकार  है  :-

 ऋण  बुनकर  अधिकतम  आर्थिक

 अंशदान  सहायता

 ः  1000  80

 5000  1000  70

 14000  2000  .70
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 यदि  निर्माण  की  वास्तविक  लागत  एकक  की  ऊपर  उल्लिखित  लागत  से

 अधिक  हो  तो  कार्यान्वयन  एजेंसी  हुडको/वित्तीय  संस्था  से  ऋण  ले  सकती

 राज्य  सरकार  भी  निर्माण  की  अधिक  लागत  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त
 बजट  प्रावधान  कर  सकती

 साधारणतया  यह  योजना  शीर्षस्थ  हैंडलूम  कोओपरेटिव  सोसायटी  अथवा
 राज्य  हयकरघा  विकास  निगम  अथवा  प्राइमरी  सोसायटियों  अथवा  सरकार  द्वारा
 इस  प्रयोजनार्थ  विशेष  रूप  से  गठित  किसी  अन्य  एजेंसी  द्वारा  कार्यान्वित  की

 वर्ष  1991-92,  1992-93,  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  योजना
 के  तहत  स्वीकृत  यूनिटों  को  राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  में  तारीख
 30.6.1995  तक  हुडको  ने  31682  रिहायशी  एककों  के  निर्माण  के  लिए  35.04

 करोड़  रुपये  की ऋण  बचनबद्धता  के  साथ  हथकरथा  बुनकरों  की  182  परियोजनाएं

 स्वीकृत  की

 बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  आवास  योजनाएं

 बीड़ी  मजदूरों  के  लिए  कंन्द्र  सरकार  द्वारा  दो  आवास

 योजनाएं  चलाई  जा  रही  हैं  जिनके  ब्यौरे  इस  प्रकार  हैं  :

 बीड़ी  उधोग  में  लगे  मजदूरों  के  आर्थिक  दृष्टि  स ेकमजेर  दर्ग  के  लिए
 आवास  योजना  :

 इस  योजना  के  कोई  बीड़ी  चाहे  वह  किसी  प्रतिष्ठान  में
 कार्यरत  हो  अथवा  घर  खाता  यदि  बीड़ी  उदोग  में  एक  कर्य  से  अधिक

 समय  से  लगा  तो  वह  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  पर  अर्थ  सहायता/अनुदान
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 पाने  का  पात्र  योजना  के  तहत  केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकार  को  प्रत्येक

 यूनिट  के  निर्माण  की  वास्तविक  लागत  के  50  प्रतिशत  की  दर  से  तथा  विकास
 प्रभार  सहित  अधिकतम  9000  रुपये  के  अध्यधीन  अमुदान  सहायता  देने  पर  घिचार
 किया  गया  बीड़ी  वर्कर  बेलफ्रेयर  फण्ड  से  दी  जाने  वाली  अर्थ  सहायता  के  अलावा
 राज्य  सरकार  स्थानीय  प्राधिकरणबीड़ी  उद्योग  मालिक  द्वारा  भी  आर्थिक  सहायता
 दी  जा  सकती  भ्षेष  क्ति  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  नामित  किसी
 अन्य  एजेंसी  जैसे  हुडको  से  ऋणों/अंशदान  के  रूप  में  प्राप्त  किया  जा  सकता

 जीड़ी  मजदूरों  के खिए  मकान  बनाओ  बोजनाਂ  :

 इस  योजना  के  अंतर्गत  कोई  भी  बीडी  मजदूर  चाहे  वह  किसी  प्रतिष्ठान  में
 काम  करता  हो  अथवा  घर  खाता  मजदूर  यदि  कम  से  कम  3  वर्ष  से  बीढ़ी  उद्योग
 में  तो  वह  केन्द्रीय  सहायत्ता  अनुदान  का  पात्र  योजना  के  अंतर्गत  मजदूरों
 के  स्वामित्व  वाले  मकानों  अथवा  स्थलों  के  निर्माण/मरम्मत/विस्तार/परिवर्तन  के

 लिए  बीड़ी  वर्कर  वेलफेयर  फण्ड  से  सहायता  एवं  ऋण  प्रदान  करने  पर  विचार  किया

 गया

 मजदूरों  को  10,000  रुपये  तक  का  बिना  ब्याज  ऋण  दिया  जिसे

 अधिकतम  नौ  वर्ष  की  अवधि  में  मासिक  किश्तों  में  लीटाना  होगा  |  मजदूर  को  सामग्री
 लागत  खाते  में  3000  रुपये  की  आर्थिक  सहायता  दी  छोटा  परिवार  रखने

 बाले  मजदूरों  को  अतिरिक्त  1700  रुपये  दिये

 बीड़ी  मजदूरों  के  आर्थिक  दृष्टि  स ेकमजोर  वर्ग  के लिए  आवास  योजना  तथा

 अपना  मकान  बनाओ  योजना  के  तहत  निर्मित  मकानों/लाभग्राहियों  की  संख्या  ।

 राज्य-वार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण-॥  में  हुडको  ने  आरंभ  से  लेकर  $0.6.1995
 तक  बीड़ी  मजदूरों  के लिए  10,350  रिहायशी  यूनिटों  के  निर्माण  हेतु  20.48  करोड़
 रुपये  की  ऋण  वचनबद्धता  के  साथ  $0  परियोजनाएं  स्वीकृत  की

 विवाज-]ु

 1991-92,  1992-93,  1993-94  तथा  1994-95  के  दौरान  भारत  सरकार  की  हथकरणा  बुनकरों  के  लिए  वर्कशेड्ड  एवं  आवास  योजना  के  तहत  स्वीकृत  कर्कशेड  एवं
 आवास/कर्कशेड  यूनिटों  की  राज्यवार  संख्या  दशने  दाम  विवरण

 राज्य  का  नाम  "  1991-92  1992-93  1993-94  __ |

 आग  आओ  आओ  कं
 आ  बकशेड

 व  आवास  एवं  आवास  एवं  आवास  एवं  आवास

 1  2  5  4  5  6
 __  5  68  ली  .।  10

 1...  आंध्र  प्रदेश  -
 1725

 :  :  1010  1217  400  2700

 2.  असम  -  1145  न्‍
 1000

 न्‍
 222  2000  है|

 3.  बिहार  गि  गि
 -

 1638
 :

 1800
 -  2000

 4...  हिमाचल  प्रदेश  -
 500  चि  280

 :
 700

 -  75%

 5...  जम्मू  व  कश्मीर  -  -  -  -+  535  न
 94

 -  218

 6.  कनटिक  -
 1968  451  -  -  824  -  2000

 7...  केरल  -  -  452  105  107  480  518  619
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 :+  ््््ेैज/]/]/तहतए्यः
 8  4  5  6  ।  8  9.

 न्‍उन्‍सईना++++++++++ਂ  ““  _्॒खएाह“े|ैह53,ह॒/आ
 2

 8...  मध्य  प्रदेक्  ४.  485
 -  -

 4000
 |

 10...  मणिपुर
 -  हि  हि  हि  हि  750  न्‍  250

 11  मिजोरम  -  70  -  1500
 हैं  1000

 -  550

 12,  उड़ीसा
 -  576

 -
 -

 -  1004  7  2500

 13. =  राजस्थान  -  576  -  -  -  200  धि  1000

 14.  ग्रिपुरा  -  -  -
 400

 -
 200

 -  -

 15...  तमिलनाडु  :  -
 :

 -
 600

 -
 400

 -

 16...  उत्तर  प्रदेश  द  800  -  5287  2600  -
 2000  1200

 17,  पश्चिम  बंगाल
 -

 800  न्‍  -  -  -  -  550

 18...  महाराष्ट्र  >  -  -  -  -  -  -  550

 मेघालय  मु
 न्‍  9807

 गि
 8891  5818  $0

 ब्लोग  2988  9807  87...
 889

 पोटाश  की  आवश्यकता

 डा०  के०  एस०  सौन्दरम  :  क्या  रतायन  और  उर्बस्क  मंत्री
 हर
 भजदूरों  के  आर्थिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्ग  के  लिए  आश्यस  योजना  तथा  अपना

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : मकान  बनाओ  योजना  के  अंतर्गत  निर्भित  मकानों“लाभार्थियों  की  राज्यकर

 संख्या  दशनि  बाला  विवरण
 ि

 a पका  थ  रस  भथभ  भर  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  देश  में  पोटाश  की  राज्य-वार  आवश्यकता
 क्र०स०  राण्य  का  माम  बी०वाई०2ओ०एस०एस०  किलनी-कितनी

 1.  मध्य  1358  74  1995-96  के  दौरान  पोटाश  की  अनुमानित  आवश्यकता  कितनी

 2.  पश्चिम  बंगाल  शुन्य  966
 गत  दो  क्यों  के  दौरान  देश  में  पोटाश  का  कितनी  मात्रा  मे ंआयात  किया

 3.  आसाम  शून्य  879
 गया  और

 .  4.  उत्तर  प्रदेश  जन्य  120
 इन  वर्षों

 के
 दौरान  कितने  मूल्य  की

 पोटाश  का  आयात  किया  और

 5.  महाराष्ट्र  5554  96  ($)  चालू  वर्ष  के  दौरान  कितने  मूल्य  की  पोटाश  का  आयात  किया  गया

 6.  आंध्र  प्रदेश  ssso  155
 है  तथा  आगामी  कब  के  लिए  अनुमानतः  कितने  मूल्य  की  पोयश  का  आयात  किया

 जाएगा  ?

 7,  तमिलनाडु  शुन्य  7१  ॥
 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्राखय  में

 8.  कर्नाटक  1706  6  राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोन्की  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 9.  केरल  शुन्य  1224  एडुआओ़ों  और  25.8.92  को  पोटासिक  उर्वरकों  के

 नियंत्रणमुक्स  हो  जाने  से  उनकी  मांग  व  पूर्ती  बाजार  शक्तियों  द्वारा  शासित  होती
 10...  जल

 100  978  गत  दो  वर्षों  क ेदौरान  पोटाश  की  अनुमानित  खपत  संलग्न  विवरण  में  दी  मयी

 11.  भीलवाड़ा  क्षेत्र  में  445  10

 गुजरात  और  0!
 पोषक  पोटाश  की  कुल  मात्रा  का  आधा

 पोटाश
 आफ  म्यूरिएट

 के  आयात  से  आपूर्ति  की  जाती  गत  दो  वर्षों  के  दौरान
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 एम०ओ०पी०  के  आयातों  के  अनुमान  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 आंकड़े लाख  टनों
 क्ष  म्युरिटट  आफ  पोयश

 1999-94  14.67

 1994-95  18.48
 पपथथ्तययाययए  दाना  a

 और  सरकार  नियंत्रणमुक्त  उर्वरकों  के  आयातों  के  संबंध  में  मूल्य

 सूचना  नहीं  रखती  पोटासिक  उर्वरकों  के  आयात  को  भी  सारणीबद्ध  कर  दिया

 गया

 विवरण

 आंकड़े  000  मीटरी  टन

 क्र०सं०  राज्य  199s  199495

 पोटाश  पोटाश

 1  ।  $  4

 1.  आंध्र  प्रदेश  88.09  109.95

 2.  कनटिक  116.40  119.46

 5.  केरल  66.11  75.28

 4.  तमिलनाडु  205.69  278.12

 5.  गुजरात  89.18  50.16

 6.  मध्य  प्रदेश  16.83  29.85

 7.  महाराष्ट्र  130.85  187.00

 8.  .  राजस्थान  2.68  7.94

 9.  गोआ  1.09  1.43

 10.  हरियाणा  0.36  2.12

 11.  हिमाचल  प्रदेश  1.62  2.26

 12.  जम्मू  और  कश्मीर  0.60  1.45

 13.  पंजाब  7.47  16.44

 14.  उत्तर  प्रदेश  38.75  73.19

 15.  बिहार  15.01  54.05

 16.  उड़ीसा  18.95  25.58

 16  1917

 1  5  4

 17.  पश्चिम  बंगाल  136.57  136.08

 18.  आसाम  7.70  9.79

 19.  मणिपुर  0.05  0.39

 20...  मेबालय  0.१7  0.19

 21.  .  नागालैण्ड  0.14  0.11

 22.  सिक्किम  0.09  0.06

 28.  पश्रिपुरा  0.89  1.36

 24...  अरूणाचल  प्रदेश  0.08  0.11

 25.  मिजोरम  0.15  0.2१

 26.  अन्य  12.88  20.95

 योग  908.40
 _

 1181.40  .40

 पारादीप  फास्फेट  लिमिटेड

 हझ०  कार्तिकेश्वर  पाञ्र  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बतार

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पारादीप  फास्फेटस  लिमिटेड  को  पिछले  तीन  वर्षो स ेअधिक  समः

 से  घाटा  हो  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  वर्ष-वार  ब्यौरा  क्‍या

 इसके  क्‍या  कारण  और

 इसे  लाभारजित  करने  वाला  सरकारी  उपक्रम  बनाने  के  लिये  क्या  कदर
 उठाये  गये  हैं/उठाये  जाने  का  विचार

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंताशप  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  ४

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मर्ज

 एडुआड़ों  :  और  गत  तीन  वर्षों  के  पारादौप  फास्फेट्स
 के  लाभ  और  हानि  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं

 eT ॒॒  ंपये
 वर्ष  लाभ  (+)/हानि  (-

 1992-98  (-)  80.94

 1993-94  (+)  47.55

 1994-95  (+)  27.55
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 से  संबंधित  मैसर्स  टिस्को  ने  केन्द्र  सरकार  के  द्वारा  सुकिन्दा  घाटी  में  क्रोमाइट

 के  लिए  खनन  पढ़े  के  दूसरे  नवीकरण  की  अनुमति  देने  के  आदेशों  के  खिलाफ  समादेश

 याचिका  ओ०जी०सी०  संठ्या  1998  की  7729  और  1994  की  4701  तमादेश

 याचिका  दायर  की  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  में  भी  अन्य  समादेश  याविकाएं  संख्या

 कंपनी  के  वित्तीय  निष्पादन  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से
 1994  75  की  (8825,  5422  और  7054)  दायर  की  गईं  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय

 उपाय  किये  गये  हैं/किए  जाने  का  विचार  है  :  ने  अपने  4  1995  के  निर्णय  के  तहत  मैसर्स  टिस्को  और  अन्य  द्वारा  दायर

 की  गई  याचिकाओं  का  निपटान  कर  दिया  था  जिसमें  इस  मामले  को  समादेश

 ()  सरकार  ने  31.3.1994  से  कंपनी  के  पूंजीगत  आधार  की  पुर्नतंरचना  याधिकाओं  में  टिस्को  और  अन्य  पक्षों  को  सुनवाई  का  अवसर  देने  के  बाद  संपूर्ण
 की  है  ताकि  ऋण/साम्य  अनुपात  में  असंतुलन  दूर  किया

 जा  मुद्दे  पर  नए  सिरे  से  विचार  करने  के  लिए  विशेष  दिशा-निर्देशों  के  साथ  केन्द्र  सरकार
 तथा  व्याज  के  भार  को  कम  किया  जा  के  पास  लौटाने  के  लिए  कहा  गया  इस  निर्देश  के  अनुसरण  में  खान  मंत्रालय

 (i)  कंपनी  ने  1995-96  के  दौरान  एस०ए०पी०  तथा  द्वारा  उड़ीसा  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  समादेश

 पी०ए०पी०  की  क्षमता  उपयोगिता  को  सुधारने  के  उपाय  किए  याचिका  के  संबंध  में  टिस्को  और  अन्य  पक्षों  की  सुनवाई  के  लिए  एक  समिति  गठित

 की  गई  है  ।  टिस्को  ने  भी  दिनांक  4.4.1995  के  उपर्युक्त  फैसले  के  खिलाफ  उच्चतम

 न्यायालय  में  एस०एल०पी०  दायर  की

 हानियों  के  मुख्य  कारण  ऋण/अनुपात  में  असंतुलन  के  कारण  अत्यधिक

 ब्याज  भार  के  अतिरिक्त  डाई  अमोनियम  फ़ास्फ़ेट  तंत्र

 तल्एयूरिक  एतिड  संयंत्र  तथा  फ़ात्फोरिक  एसिड  संयंत्र

 की  कम  क्षमता  उपयोगिता

 (॥)  कंपनी  ने  चालू  यर्ष  में  एन०पी०  के०  कम्पलैक्स  के  उत्पादन  तथा

 बिक्री  में  परिवर्तन  किया

 (५)  कंपनी  ने  फरादीप  पोर्ट  में  कन्वेयर  सिस्टम  का  विस्तार  किया  है  तथा  विद्युत  क्षेत्र  में  निवेश

 के  लिए  जी  आती  तथा rien  तक

 के  बेहतर  उपयोग
 |  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 विक्षदास्पद  खनन  पढ्टे
 कली  के  :

 *

 1098.  श्री  श्रीकान्त  जेना  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  विद्युत  क्षेत्र
 में

 अभी  कुल  कितने  विदेशी  निवेश  की  स्वीकृति  दी  गई

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  13  1995  के  हिन्दुस्तान  तत्संबंधी  राज्यवार  और  परियोजनावार  ब्यौरा  कया  और

 टाइम्सਂ  में  विदिन  कीलस  इन  ए  माईनिंग  डीलਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित
 समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 किन-किन  विदेशी  कंपनियों  ने  विद्युत  के  क्षेत्र  में  निवेश  किया  है  ?

 यदि  तो  इस  मामले  के  तथ्य  कया  कया  और  विदुत्  मंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  अब  तक

 न  इल  संबंध
 लगभग  45668  करोड़  रुपये  लागत  की  16  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  को  विदेशी

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?
 निवेश  की  दृष्टि  से  स्वीकृति  प्रदान  की  गई

 खान  मंत्रासव  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  से  यह  ट
 मं मामला  उड़ीसा  के  जाजपुर  जिले  में  क्रोामाइट  के  टिस्को  के  खनन  पट्टे  क ेनवीकरण  और  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 विवरण

 सी०सी०एफ०आई०  द्वारा  स्वीकृत  निजी  विधुत  परियोजनाओं  की  सूची
 nt  नमक  लक  नमक  भव  डस  ससक-ब-2न-_नच्चौओचि्िइ क्िडि _-_-घत  क++भे+«>मम

 क्र०सं०  परियोजना/राज्य  का  नाम  प्रवर्तक  ब्रमता  अन॑तिम  लागत

 रु०

 1  8
 न

 $  ष्  4  5

 1.  गोदावरी  आंध्र  प्रदेश  स्पैक्ट्रक  यू०एस०ए०  208  748.43

 2.
 जेगुल्पाडू  आंध्र  प्रदेश  यू०एस०ए०  216  827.00

 $.  दभोल  महारा  एनरॉन/बैचटेल/  2015  9052.00

 यू०एस०ए०
 -  (695  (2012

 4.  जीरो  यूनिट  एस०टी  250  1925.1)

 तमिलनाडु  बू०एस०ए०
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 12  ३  ड़  4  5

 5.  इब  घाटी/उड़ीसा  ए०ई०एस०  4290  1998.63

 यू०एस०ए०

 6.  मंगलौर  कोजैन्ट्रिक्स  1000  5088.00
 कनाटिक

 7.  विशाखापत्तनम  अशोक  1000  4797.00

 आंध्र  प्रदेश  नेशलन  यू०के०

 8.  पगुथाण  जी०टी०ई०सी०/सिमन्स,  655
 *

 2298.14

 गुजरात  जर्मनी

 9.  भद्रावती  इस्पात  एलॉयज/इ०सी०जी०डी०,  1072  5187.00

 एम०ए०एच०  फ्रांस

 10.  जे०्टी०पी०सी०  कं०  जिंदल  240  838.00

 कनटिक  एस०ए०  ऑफ  बेल्जियम

 11...  सागरदीधी  सी०एम०एस०  1000  4960.00.
 पश्चिम  बंगाल  यू०एस०ए०

 12.  बक्रेश्वः  सी०एम०एस०  420  1860.60

 पश्चिम  बंगाल  यू०एस०ए०

 18.  पिल्लई  जे०  यू०एस०ए०  520  1120.00

 तमिलनाडु  डायना  बिजन  ऑफ  रेही  ग्रुप

 14.  थर्मो  एनर्जी  150  750.00

 पश्चिम  बंगाल  बिरला  टैक्नीकल  सर्विसेज

 15.  रोजा  इंडो-गल्फ  फर्टिलाइजर्स  एंड  500  2587.47

 उत्तर  प्रदेश  कैमिकल्स  कॉरपोरेशन/पाबर  जन०,यू०के०

 16.  बालागढ़  बालागढ़  पावर  कंपनी  500  2235.00

 पश्चिम  बंगाल  (सी०ई०एस०सी०/ए०डी०बी०/पी०एफ०सी०)

 जोड़  _  9966  45,667.68
 —_——___-—

 परियोजनाओं  का  वित्तीय  समापन  हो  जाने  के  बाद  ही  इन  परियोजनाओं  में  विदेशी  निवेश  की  राशि  ज्ञात  की

 बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  खनन

 1100,  श्री  एम०  रमस्ना  राय  :  क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ग्रामीण  विदुतीकरण  मिकम  को  भूमिका

 कि  घरेलू  कपनियों  के  साथ  संयुक्त  उधम  के  रूप  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  द्वारा  खनन  1101.  श्री  छेही  खतकान  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  ,

 के लिए प्रस्ताक्ति खनिजों का ब्यौरा क्या है ? नये क्षेत्रों के विद्युतीकरण में ग्रामीण विधुतीकरण निगम की भूमिका खान मंजालय के राज्य मंत्री बलराम लिंह : जिन खनिजों के क्या बारे में विदेशी कंपनियों ने रुचि प्रकट की वे प्राथमिक तौर पर क्या ग्राभीण क्षेत्रों में क्धित की समुचित अ पूर्ति सुनिश्चित करने के लौह अयस्क तथा बेस घातुएं प्रयासों में ढिलाई हुई और
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 यदि  तो  नये  क्षेत्रों  को  विद्युत  सप्लाई  करने  में  ग्रामीण  विधुतीकरण
 निगम  के  प्रभावी  उपयोग  हेतु  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 है

 विधुत  मंत्रातय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  ग्रामीण

 विद्युतीकषण  निगम  राण्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बोड्डों/ग्रामीण  विद्युतीकरण
 सहकारिताओं  को  वैद्युत  अक्सरचनात्मक  ढाँचे  के  विकास  और  गैर-विद्युतीकृत

 क्षेत्रों  में  विधुत  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्तीय  सहायता  प्रदान  करना

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  विधुत  आपूर्ति  प्रणालियों  के  सुट्टड़ीकरण
 प्रणाली  सुधार  स्कीमों  के  लिए  राज्यों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करके  विशेष

 जोर  डाला  जा  रहा  ताकि  पारेषण  एवं  वितरण  हानियों  में  कमी  लाई  जा  सके  ।

 राज्य  सरकारों  से आर०ई०सी०  के  जरिए  संपर्क  स्थापित
 किया  जा  रहा  ताकि  नये  क्षेत्रों  के विधुतीकरण  को  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान
 की  जा  उनसे  शेष  गांवों  के  विधुतीकरण  को  पूरा  किए  जाने  के  लिए  कार्य

 योजनाएं  तैयार  करने  का  भी  अनुरोध  किया  गया

 भोपाल  गैस  पीड़ित

 1102.  श्री  सूरजभानु  सोलंकी  :

 श्री  सुशीख  चन्द्र  वर्मा  :

 कया  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  भोपाल  गैस  दुर्घटना
 के  संबंध  में  गत  वर्ष  के  दौरान  कोई  कार्य  योजना  सौंपी  है  तथा  इसमें  कितनी
 राशि  अंतर्ग्रस्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसकी  कुल  लागत  कितनी

 इस  कार्य  योजना  पर  होने  याले  खर्व  में  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य
 सरकार  की  भागीदारी  के  संबंध  में  क्या  निर्णय  लिया  गया

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  1985  से  1994-95  तक
 चिकित्सा  तथा  अन्य  मर्दों  पर  कितना-कितना  खर्घ  वहन  किया  गया

 (5)  इस  कार्य  योजना  पर  कुल  कितनी  राशि  खर्च  किये  जाने  का  लक्ष्य
 और

 इस  कार्य  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  निर्धारित  समय  सीमा  कया

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंज्रासय  में  राज्य  बंधी  तथा  संतदीय  कर्फ्थ  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  तथा  इवैक्ट्रोनिकी  विधान  और  महासागर  विकास  विधान  में  राज्य

 बंजी  एहुआई़ों  :  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  एक

 नई  कार्य  योजना  के  लिए  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  ह ैजिसकी  कुल  लागत  158.05

 रुपये  की  इस  बीच  मौजूदा  कार्य  योजना  की  जिसमें  963  करोड़  रुपए
 के  खर्च  की  परिकल्पना  की  गई  $1.5.1996  तक  बढ़ा  दी  गई  केन्द्रीय

 सरकार  मौजूदा  कार्ययोजना  पर  खर्च  का  75  प्रतिशत  वहन  करती

 लिखित  उत्तर  184
 7  199

 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  अनुसार  चिकित्सा  तथा  अन्य

 मर्दों  पर  हुआ  खर्च  नीचे  दिया  जाता

 लाखों

 अन्य  19551.15

 तय
 ताज

 तक  उपर्युक्त  खर्च  में  केन्द्रीय  सरकार  का  योगदान  लगभग  192  करोड़
 रुपये  का

 (8)  और  वर्तमान  कार्य  योजना  की  राशि  का  लक्ष्य  165.10  करोड़  रुपये
 निर्धारित  किया  गया  था  और  इसको  51.3.1995  तक  कार्यान्वित  किया  जाना
 यह  अवधि  अब  31.3.1996  तक  बढ़ा  दी  गयी

 पासपोर्ट  गिरोह

 1103.  श्री  सम  कापसे  :  क्‍या  धचिदेश  मंत्री  13  1994  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  195  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  आवश्यक  जानकारी  प्राप्त  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं
 कि  भविष्य  में  ऐसे  पासपोर्ट  गिरोह  पुनः  न  बनें  ?

 हु

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलभान  :  और  की

 गई  जांच  पड़ताल  से  इस  बात  का  पता  नहीं  चला  है  कि  बंबई  बस  विस्फोट  मामले
 से  संबद्ध  किसी  भी  अभियुक्त  का  पासपोर्ट  संबंधी  किसी  बड़ी  जालसाजी  में  हाथ

 प्रश्न  नहीं

 भारत-अषरीका  संबंध

 1104.  डा०  कृपासिंधु  कोई  :  क्या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्‍या  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  सरकार  ने  भारत-अमरीका  संबंधों  को  सुदृढ़
 बनाने  हेतु  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अमरीका  ने  भारत-अमरीकी  संबंधों  को  सुदृढ़  बनाने  का आहवान

 किया  और

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 विदेश  मंजास्नय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  से  1994

 में  प्रधान  मंत्री  की  अमरीका  यात्रा  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  तथा  राष्ट्रपति  श्री  क्लिंटन
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 ४55...  लिखित  उत्तर
 बल्ब  रु

 जैं  भारत  और  अमरीका  के  बीच  एक  नई  भागीदारी  का  आहवान  यह  निर्णय

 गया  था  कि  प्रौद्योगिक  और

 जामाजिक  मरालों  के  संपूर्ण  क्षेत्र  में  उच्चस्तरीय  भारत-अमरीकी  आदान-प्रदानों  की

 और  गंजाइश  का  विस्तार  किया

 गत  वर्ष  के  दौरान  अमरीका के  मंत्रीमंडल  स्तर  के  चार  पदाधिकारियों  अर्थात्‌
 /  वाणिज्य  और  राजकोष  के  अमरीकी  सचिवों  ने  घारत  की  यात्रा  की  ।

 अमरीका  के  अंतर्राष्ट्रीय  रक्षा  और  विदेश  विभागों  के  प्रिंसिपल  अंडर  सेक्रेट्री
 भी  आपसी  हितों  पर  बातचीत  और  परामर्श  करने  के  लिए  भारत  की  यात्रा  पर
 कई  भारतीय  मंत्री  भी  अमरीका  की  यात्रा  पर  1995  के  दौरान  विदेश
 मंत्री  की  अमरीका  यात्रा  भारत  अमरीकी  संबंधों  की  गति  बनाए  रखने  के  लिए
 अंतर्राष्ट्रीय  मसलों  पर  उच्च  स्तरीय  परामर्श  प्रक्रिया  का  हिस्सा

 भारत-अमरीकी  व्यापार  और  पूंजी-निवेश  के  संवर्धन  क ेलिए  कई  कदम  उठाए

 गए  दोनों  देशों  के  ब्यापार  नेताओं  के  बीच  उच्चस्तरीय  कार्यकलाप  के  लिए

 एक  संस्थागत  तंत्र  मुहैया  कराने  हेतु  वाणिज्य  राज्य  मंत्री  की  अमरीका  यात्रा  के
 दौरान  भारत-अमरीकी  वाणिज्य  गठबंधन  की  स्थापना  की

 1995  के  दौरान  अमरीका  के  रक्षा  मंत्री  श्री  पेरी  की  भारत  यात्रा
 के  दौरान  एक  सहमत  कार्यवृत्त  पर  हस्ताक्षर  हुए  जिसमें  समग्र  द्विपक्षीय  संबंधों  के
 एक  महत्वपूर्ण  अंग  के  रूप  में  भारत-अमरीकी  सहयोग  को  बढ़ाने  की  बात  कही

 गई  इस  प्रक्रिया  के  अंग  के  रूप  में  कई  आदान-प्रदान  तथा  संयुक्त  सैनिक  अभ्यास

 हुए

 इस  प्रकार  गत  वर्ष  के  दौरान  उञए  गए  कदमों  से  भारत-अमरीकी  संबंधों

 का  समग्र  रूप  से  विस्तार  हुआ  है  और  उन्हें  मजबूती  मिली  उम्मीद  है  कि  प्रगति

 की  यह  गति  बनी

 सरकारी  आदातों  पर  अवैध  कशण्म

 1105.  श्री  राजनाथ  सोगकर  शास्जी  :  क्‍या  शहरी  और  रोजमार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  सरकारी  आवास  में  अवैध  रूप  से

 रह  रहे  हैं  अथवा  रहे  थे  और  उन  पर  अभी  भी  किराया  बाकी

 इन  व्यक्तियों  पर  कितना  किराया  बाकी  है  तथा  यह  राशि  कब  से  देय

 इस  राशि  को  अब  तक  वसूल  न  किए  जाने  के  क्‍या  कारण  और

 इस  देय  राशि  को  और  विल्॑ंग  किए  बिना  ही  वसूल  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाए  गये  हैं“उठाये  जाने  का  विचार  है  तथा  इसकी  ब्याज  दर  कितनी  होगी  ?

 शहरी  कार्य और  रोजकार  मंऋख़य  में  राज्य  मंत्री  पर०  के०  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 16  1917  लिखित  उत्तर  186

 केन्द्रीय  पूख  ले  बंनसों  का  आवंटन

 1106.  श्री  सास  काबू  राय  :  कया  शहरी  कार्य  और  तेजनार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  संसद  सदस्यों  के  क्या  नाम  हैं  जिन्हें  केन्द्रीय  पूल  से  बंगलों”फ्लैटों

 का  आवंटन  किया  गया  है  लेकिन  जिन्हें  इनका  कब्जा  नहीं  दिया  गया  है  क्योंकि
 अभी  भी  इनमें  लोग  अनधिकृत  रूप  से  रह  रहे

 ऐसे  बंगलों”फ्लैटों  का  ब्यौरा  क्या

 उक्त  आवासों  का  इन  संसद  सदस्यों  को  कब  आवंटन  किया  गया
 और

 इन  अनधिकृत  कब्जों  वाले  बंगलों“फ्लैटों  को कब  तक  खाली  करा  कर

 इनके  वास्तविक  आवंटियों  को  सौंप  दिया  जायेगा  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 श्री  जगन्नाथ  ग्रामीण  विकास  मंत्री  और  श्री  अरविंद  कृषि  एवं
 सहकारिता  राज्य  मंत्री  |

 और  बंगला  12,  तीन  मूर्ती  लेन  १९.12.94  को  श्री  जगन्नाथ

 मिश्र  को  और  बंगला  नं०  5  वी०  आर०  मेहता  लेन  5.4.95  को  श्री  अरविंद  नेताम

 को  खाली  होने  पर  आव॑टित  किया  गया

 उपर्युक्त  में  से  बंगला  नं०  5  वी०  आर०  मेहता  श्री  के०  सी०
 लेंका  द्वारा  अब  खाली  किया  जा  चुका  बंगला  नं०  12,  तीन  मूर्ती  श्री  कमल

 मोरारका  के  कब्णे  में  है  और  उनको  सम्पदा  अधिकारी  द्वारा  पहले  ही  बेदखली  आदेश

 पारित  किये  जा  चुके  उनका  नाम  27  से  29  1995  को  समाचार  पत्रों

 में  प्रकाशित  अनधिकृत  कब्जाकारों  की  सूची  में  भी  दर्ज  है  और  मामला  उच्चतम
 न्यायालय  के  विचाराधीन

 मैस  ज्रातदी  संबंधी  दावे

 1107.  श्री  सुशीस  चना  वर्ना  :  क्या  रसायन  और  उर्वश्क  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  विभिषिका  अधिनियम  के  प्रावधानों  के

 अंतर्गत  दायर  मामलों  में  दावा  न्यायालयों  द्वारा  कुल  कितनी  प्रतिपूर्ती  राशि  दी  गई

 दावा  संबंधी  मामलों  को  निपटाने  के  क्‍या  मानर्दड

 क्‍या  राज्व  सरकार  ने  इस  गैस  त्रासदी  के  कारण  राज्य  द्वारा  वहन  किए

 जा  रहे  आर्थिक  भार  के  संबंध  में  न्यायालयों  में  दावा  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?

 रखायन  तथा  उर्वरक  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंाखय  में

 राज्य  मंत्री  तक  इशैक्ट्रोमिकी  विभाग  और  महासामर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 एडुआईों  :  कल्याण  आयुक्त  द्वारा  दी  गई  जानकारी  के  अनुसार



 187  लिखित  उत्तर

 15.7.95  तक  कुल  616.88  करोड़  रुपये  की  राशि  पारित  की

 कल्याण  आयुक्त  के  कार्यालय  ने  सूचित  किया  है  कि  व्यक्तिगत  क्षति
 के  दावा  मामलों  का  निर्णय  करने  के लिए  अपनाए  गए  मानदण्डों  के  अनुसार  प्रत्येक
 दावा  मामले  का  चिकित्सा  दस्तावेज  तथा  भोपाल  गैस  रिसाव  दुर्घटना

 का  पंजीकरण  तथा  1985  जो  अधिनियम  के  अंतर्गत  बनाई

 गई  के  अनुसार  जिस  श्रेणी  के  अंतर्गत  यह  आता  के  आधार  पर  किया  जाता
 योजना  में  उल्लिखित  प्रत्येक  श्रेणी  को  देय  मुआवजा  राशि  का  निर्धारण  सरकार

 द्वारा  जारी  किए  गए  दिशा-निर्देशों  क ेआधार  पर  किया  जाता

 प्रश्म  ही  नहीं

 बिछुत  उत्फदन  सत्य

 1108.  डा०  के०  बी०  आर०  चौधरी  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कोंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  गत  तीन  क्यों  के  दौरान  विद्युत  उत्पादन  के  प्राप्त  लक्ष्यों

 का  ब्यौरा  क्या  और

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  में  विधुत  उत्पादन  कार्यक्रम  के
 अंतर्गत  क्‍या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 विद्युत  मजालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  आंध्र  प्रदेश
 में  पिछले  तीन  वर्षों  के  लिए  ऊर्जा  उत्पादन  लक्ष्य  की  तुलना  में  वास्तविक  विद्युत
 उत्पादन  का  ब्यौरा  निम्ललिखित  है  :

 सससकससससस
 वर्ष  लक्ष्य  वास्तक्कि  प्रतिशत

 1992-93  $0335  $1036  102.3

 1993-94  30630  84809  113.6

 1994-95  $5525  $5891  101.0
 जज ्णणण  हनन

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  के  लिए  १9010  मि०यू०  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया

 गुजरात  में  सड़कों  की  मरम्मत

 1109.  श्री  एन०  जे०  राठवा  :

 श्री  हरिन  पाठक  :

 कया  जल-भूतल  परिकहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विश्व  बैंक  को  उन  सड़कों  की  सूची  प्रस्तुत करने

 का  विचार  है  जिन्हें  विश्व  बैंक  की  मदद  ले  गुजरात  में  मरम्मत  किए  जाने  की  संभावना
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 इस  योजना  के  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 से  कुल  415.00  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली  लगभग  1490  कि०मी०  लंबी

 सड़कों  के  उन्नयन  और  सुदृढ़ीकरण  तथा  विस्तृत  अभियांत्रिकी  एवं  पर्यवेक्षण
 के  लिए  गुजरात  राज्य  से  प्राप्त  प्रस्ताव  को  विश्व  बैंक  के  समक्ष  रखा  गया

 हुडको

 1110.  श्री  येल्लैवा  नंदी  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आंध्र  प्रदेश  में  ने  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  व्यक्तियों  तथा

 सहकारी  आवास  समितियों  को  कुल  कितना  ऋण  मंजूर  और

 व्यक्तियों  को  निम्न  आय  मध्य  आय  वर्ग  और  उच्च  आय  वर्ग

 के  फ्लैटों  आदि  के  निर्माण  हेतु  श्रेणी-वार  कितना  ऋण  दिया  गया  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 हुडको  सीधे  ही  व्यक्तियों  को  आवास  ऋण  स्वीकृत  नहीं  जहां  तक  आंध्र

 प्रदेश  मे ंआवास  सहकारिता  का  संबंध  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  लक्ष्मी-राघुरम्मैया
 सहकारी  आवास  समिति  को  गुन्टूर  जिला  के  4  गांवों  में  100  रिहायशी  एककों  के

 निर्माणार्थ  वर्ष  1999-94  में  37.38  लाख  रुपये  ऋण  की  एक  स्कीम  स्वीकृत  की

 गई
 हु

 प्रश्न  नहीं

 दुशहस्ती  के  संबंध  में  भारत-फ्रांस  समझौता

 1111.  भरी  जोल्ला  बुल्ली  रामयूक
 :  कया  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  की  फ्रांस  की  यात्रा  के  दौरान  भारत  ने  उत्तर  प्रदेश

 में  दुलहस्ती  जल  विधुत  परियोजना  के  संबंध  में  सभी  शंकाएं  दूर  कर  दी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 भारत  और  फ्रांस  के  बीच  हस्ताक्षर  किए  गए  समझौते  का  ब्यौरा  क्या

 और

 इस  परियोजना  की  स्थापना  कहां  पर  की  जाएगी  ?

 विद्युत  मंत्राख॒य  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  से

 890  मे०बा०  (3x190)  की  दुलहस्ती  जल  विद्युत  परियोजना  उत्तर  प्रदेश  में  न  होकर

 जम्मू  एवं  कश्मीर  के  डोडा  जिले  में  स्थित  सष्ट्रीय  जल  विद्युत  निगम

 द्वारा  परियोजना  को  टर्न-की  आधार  पर  क्रियान्वयन  करने

 हेतु  1989  में  फर्मों  के  एक  फ्रेंच  सहायता  संघ  को  सौंपा

 गया  सहायता  संघ  ने  में  यह  मानकर  कार्य  स्थगित  कर  दिया
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 था  कि  राज्य  में  सुरक्षा  संबंधी  इसके  संविदात्मक  दायित्वों  के  कार्यनिष्पादन

 $  अनुकूल  नहीं  लंबी  बातचीत  के  बाद  1994  में  और

 सहायता  संघ  के  बीच  एक  समझौता  जिसमें  सहायता  संघ  के  सिविल  कार्यों

 को  करने  वाले  साझीदार  का  नाम  वापस  लेने  और  शेष  चार  साझीदारों  द्वारा  कार्य

 आरंभ  करने  की  परिकल्पना  की  गई  बाद  में  संबद्ध  सरकारों  द्वारा  समझौते  पर

 सहमति  प्रदान  की  गई  1995  में  प्रधान  मंत्री  के  फ्रांस  दौरे  के दौरान  इन
 घटनाओं  को  संतोषजनक  रूप  से  नोट  कर  लिया  गया  फ्रेंच  सहायता  संघ  के

 सिविल  कार्यों  के साझीदार  के  साथ  समझौता  और  1994  के  समझौते  के  अनुसार
 सहायता  संघ  के  शेष  चार  सदस्यों  के  साथ  वास्तविक  स॑विदाएं/समझौतों  में  किए

 गए  संशोधन  पर  एन०एच०पी०सी०  द्वारा  27  1995  को  पेरिस  में  औपचारिक

 रूप  से  हस्ताक्षर  किए  गए

 मंत्री  की  विदेश  यात्रा

 1112.  श्री  रबि  राय  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  ढ़ाई  महीनों  के  दौरान  उन्होंने  कई  देशों  की  यात्रा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 उनकी  यात्रा  के  परिणामों  का  राष्ट्रवार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्री  प्रणब  :  विदेश  मंत्री  ने  पिछले  ढ़ाई  महीनों

 के  दौरान  संयुक्त  राष्ट्र  आस्ट्रिया  और  पुर्तगाल  की  यात्राएं  की  ।

 और  संयुक्त  राज्य  अमरीका  :  विदेश  मंत्री  की  2  से  27

 1995  तक  संयुक्त  राज्य  अमरीका  की  यात्रा  का  उद्देश्य  भारत-अमरीका  वार्ता  को

 आंगे  बढ़ाना  और  दोनों  देशों  के  बीच  बढ़  रहे  संबंधों  को  मजबूत  बनाना  विदेश

 मंत्री  के  अधिकारिक  कार्यक्रम  में  अमरीकी  विदेश  मंत्री  क ेसाथ  दोपहर  का  भोजन

 और  उससे  पहले  उनके  साथ  निजी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  सलाहकार  तथा  अमरीकी

 विदेश  उपमंत्री  के  साथ  बैठकें  शामिल  राष्ट्रपति  श्री  क्लिंटन  के  साथ  भी  एक
 संक्षिप्त  बैठक  हुई  जो  पहले  से  निर्धारित  नहीं  राष्ट्रपति  श्री  क्लिंटन  ने  इस

 वर्ष  माच॑  में  श्रीमती  हिलेरी  क्लिंटन  की  भारत  यात्रा  के  दौरान  भारत  द्वारा  किए

 गए  सभी  प्रकार  के  प्रबंधों  के  लिए  हार्दिक  आभार  व्यक्त  विदेश  मंत्री  ने

 अनेक  सीनेटरों  और  कांग्रेस  सदस्यों  क ेसाथ  भी  मुलाकात  की  विशेषकर  उनसे  जो

 भारत  से  संबद्ध  समितियों  के  सदस्य

 मीडिया  के  साथ  कुछ  बैठकों  में  वाल  स्ट्रीट  वाशिंगटन

 शिकागो  ट्रिब्यून  के  संपादकीय  और  एथनिक  प्रेस  के  प्रतिनिधियों  के  साथ

 बैठकें  शामिल  विदेश  मंत्री  न ेनेशलन  पब्लिक  रेडियो  तथा  लास  एंजिल्स  टाइम्स

 को  भी  साक्षात्कार  वाशिंगटन  में  उन्होंने  हेरिटेज  फाउन्डेशन  को  संबोधित

 उन्होंने  शिकागो  तथा  न्यूयार्क  में  विदेश  संबंध  परिषदों  में  भाषण

 न्यूयार्क  में  उन्होंने  यहूदी  समुदाय  संबंध  परिषद  के  प्रतिनिधियों  के साथ  भी  मुलाकात
 की  |  विदेश  मंत्री  के  कार्यक्रम  में  झ्िकागो  तथा  न्यूयार्क  मे ंआयोजित

 समारोहों  में  भारत-अमरीका  समुदाय  के  अनेक  व्यक्तियों  के  साथ  बातचीत  करना

 भी  शामिल

 सरकारी  स्तर  की  बातचीत  में  दोनों  देशों  की  इस  क्चनबद्धता  को  रेखांकित

 किया  गया  कि  समग्र  संबंधों  के  विस्तार  के लिए  और  प्रयास  किये  जाएं  और  साथ
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 ही  असहमति के  क्षेत्रों  पर  काबू  पाया  जाए  और  इनका  द्विपक्षीय  संबंधों  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  न  पड़ने  दिया  अप्रसार  जम्मू  तथा  कश्मीर  की  प्रेसलर

 संशोधन  में  प्रस्तावित  परिषर्तन  और  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  विमानों

 की  आपूर्ती  के  प्रश्न  एवं  संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार  से  संबंधित  मसलों

 पर  भी  बातचीत  अमरीकी  कांग्रेस  के  सदस्यों  तथा  सीनेटरों  के  साथ  विदेश

 मंत्री  की  बैठकों  के  दौरान  मुख्यतः  भारत-अमरीकी  संबंधों  के विभिन्‍न  पहलुओं  पर

 .  भी  विचार-विमर्श  हुआ  जिसमें  भारत  का  आर्थिक  सुधार  एनरान  परियोजना

 के  संबंध  में  कश्मीर  की  भारत  में  आतंकवाद  को  पाकिस्तान  से  मिलने

 वाला  सतत्‌  प्रेसलर  अमरीका-पाक  भारत-पाकिस्तान  संबंध

 शामिल

 अप्रसार  संबंधी  मसलों  के  संबंध  में  अमरीकी  अधिकारियों  ने  कोई  विशिष्ट

 कार्वाई  करने  के  लिए  दब्षाव  नहीं  डाला  ।  विदेश  मंत्री  ने इस  बात  पर  बल  दिया

 कि  भारत  में  राजनीतिक  विचारधारा  वाले  सभी  वर्गों  ने  अप्रसार  संधि  के  संबंध  में

 भारत  सरकार  की  सिद्धान्तगत  नीति  का  समर्थन  किया

 कश्मीर  के  संबंध  में  अमरीकी  विदेश  मंत्री  श्री  वारेन  क्रिस्टोफर  ने  फोटो  सत्र

 के  दौरान  अपने  वक्तव्य  में  न  तो  पाकिस्तान  का  उल्लेख  किया  और  न॑  ही  कक्ष्मीर

 के  लोगों  की  आकांक्षाओं  प्रश्नों  का  जबाव  देते  हुए  उन्होंने  कहा  कि  कश्मीर

 भारत  और  पाकिस्तान  के  बीच  एक  मसलाਂ  है  और  समस्या  का

 उत्तम  समाधानਂ  यह  होगा  कि  आपस  में  मिल  बैठकर  इसको  हल  करें|

 प्रेसलर  संशोधन  में  प्रस्तावित  परिबर्तन  के  संबंध  में  अमरीकी  प्रशासन  ने

 बताया  कि  वे  इस  तरीके  से  इसे  संशोधित  करने  के  बारे  में  कांग्रेस  क ेसाथ  बातचीत

 कर  रहे  हैं  जिससे  दक्षिण  एशिया  में  हथियारों  की  दौड़  की  शुरूआत  न  हो  ।  विदेश

 मंत्री  ने  जिन अमरीकी  पदाधिकारियों  से  बातचीत  की  उन्हें  अमरीका  द्वारा  पाकिस्तान

 को  हथियारों  के  अंतरण  के  प्रभावों  से अवगत

 जर्मनी

 विदेश  मंत्री  ने  8  से  1995  तक  जम॑नी  की  यात्रा  की  और  उन्होंने

 जर्मनी  के  राष्ट्रपति  से  भेंट  की  तथा  जर्मनी  के  विदेश  मंत्री  के  साथ  बिवार-विमर्श

 किया  एवं  भारत  तथा  जर्मनी  के  बीच  द्विपक्षीय  पूंजी-निवेश  संरक्षण  करार  संपन्न

 उन्होंने  बादेन-ब्यूटेमंबग  राज्य  की  भी  यात्रा  की  तथा  इस  राज्य  के
 मिनिस्टर-प्रेसीडेंट  क ेसाथ  विचार-विमर्श  जर्मनी  की  यात्रा  से  दोनों  देशों  के

 बीच  आर्थिक  और  राजनीतिक  संबंध  और  प्रगाढ़  विदेश  मंत्री  के  साथ  गए
 व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  ने  जर्मनी  की  कंपनियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  सार्थक  बैठकें

 इस  यात्रा  के  दीरान  एक  द्विपक्षीय  पूंजीनिवेश  संरक्षण  करार  संपन्न  इस

 करार  से  जर्मनी  से  आने  वाला  पूंजी  निवेश  और  बढ़ेगा  और  देशों  क॑  बीच

 आर्थिक  संबंध  और  घनिष्ट  और  व्यापक

 आस्ट्रिया

 विदेश  मंत्री  की  ।2  से  13  1995  तक  आस्ट्रिया  की  यात्रा  के  दीरान

 उन्होंने  आस्ट्रिया  के  राष्ट्रपति  तथा  चांसलर  से  भेंट  की  और  आस्ट्रिया  के  विदेश

 मंत्री  के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत  की  |  इन  तीनों  नेताओं  क॑  साथ  उनकी  बातचीत

 उपयोगी  रहीक्ष  इस  यात्रा  से  दोनों  देशों  के  बीच  आर्थिक  संवंध  और  व्यापक  एवं

 घनिष्ठ  होंगे  तथा  राजनीतिक  संबंध  और  मजबूत



 पुर्तगाल

 विदेश  मंत्री  ने  13  से  15  1995  तक  पुर्तगाल  की  यात्रा  की  और

 पुर्तगाल  के  राष्ट्रपति  तथा  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  की  ।  उन्होंने  पुर्तगाल  के  विदेश  मंत्री

 के  साथ  द्विपक्षीय  बातचीत  की  ।  इस  यात्रा  से  दोनों  नेताओं  के  बीच  द्वीपक्षीय  तथा

 क्षेत्रीय  मसलों  पर  विचारों  का  आदान-प्रदान  करने  का  अवसर  विदेश  मंत्री
 के  साथ  गए  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल  ने  अपने  पुर्तगाली  समकक्षों  के साथ  आर्थिक

 क्षेत्र  मे ंसहयोग  करने  के  संबंध  में  विभिन्न  करार  सम्पन्न  इस  यात्रा  से  दोनों

 देशों  के  बीच  आर्थिक  संबंध  व्यापक  होंगे  तथा  राजनीतिक  संबंध  मजबूत

 नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  का  विस्तार

 1115.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  का  विचार  नेशनल  एल्यूमिनियम  कंपनी  की  बॉक्साइट

 खानों  और  एल्यूमिना  रिफाइनरी  के  विस्तार  कार्य  में  अंतर्ग्रस्त  लागत  का

 पुनः  आकलन  करने  का

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अनुमानतः  कितनी  धनराशि  व्यय  और

 इन  एककों  के  विस्तार  कार्य  इस  समय  किस  चरण  में  हैं  ?

 खान  मंजाखप  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  से  नेशनल

 एल्यूमिनियम  कंपनी  लि०  ने  2.4  एम०टी०पी०वाई०  से  4.8

 एम०टी०पी०वाई०  तक  की  बाक्साइट  0.8  एम०टी०पी०बाई००से  1.55

 एम०टी०पी०वाई०  तक  की  एल्यूमिना  शोधनशाला  और  १.18  लाख  टी०पी०वाई०
 से  5.45  लाख  टी०पी०वाई०  तक  एल्यूमिनियम  प्रगालक  और  6x120  एम०डरूयू०
 से  8x120  एम०डबल्यू०  तक  का  कैप्टिव  पावर  प्लांट  के  विस्तार  का समकालिक
 प्रस्ताव  किया  था  ।  प्रस्ताव  पर  सार्वजनिक  निवेश  बोर्ड  द्वारा  वियार
 किया  गया  और  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  परियोजना  पर  दो  चरणों  में  विचार  किया

 बाक्साइट  खानों  और  एल्यूमिना  शोधनशाला  की  क्षमता  के  विस्तार  के
 चरण  के  लिए  नौलको  द्वारा  95  तक  लागत  के  लिए  किसी  भी  बजट  समर्थन
 के  बिना  आंतरिक  स्रोतों  आदि  से  वित्तीय  सहायता  द्वारा  1207.10  करोड़  रुपये
 की  लागत  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  गया  इस  प्रस्ताव  पर  विभिन्‍न  संस्तुति
 एजेंसियों  से  टिप्पणियां  आमंत्रित  की  गई

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  निःशुल्क  बस  पास

 1114.  श्री  आर०  मुरेष्दर  रेडी  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  दिल्ली  में  महाविद्यालयों/विश्वविधालय  के  सभी  छात्रों

 कओ  दिल्‍ली  परिवहन  निगम  के  निःशुल्क  बस  पास  जारी  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इसका  उद्देश्य  कया  और

 दिल्‍ली  परिवहन  निगम  की  वित्चीय  स्थिति  पर  इसका  क्या  प्रभाव
 पड़ने

 की  मंभ्रातना का  एशवाजधया  ज्कः

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 से  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली  की  सरकार  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही

 इस्पात  के  भूल्यों  में  वृद्धि

 1115.  डा०  अपृतलाल  कालीदास  पटेल  :  क्या  इस्पात  मंत्री यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 ह

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  किस्म  के  इस्पात  के  मूल्यों  में  रुपए
 की  दृष्टि  से  प्रति  टन  औसत  रूप  से  कितनी  वृद्धि  दर्ज  की  ई

 इसके  क्‍या  कारण  और

 इस्पात  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  लगाने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  देश  में  इस्पात
 की  सबसे  बड़ी  उत्पादक  कंपनी  स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इण्डिया  लिमिटेड  द्वारा

 उत्पादित  इस्पात  की  प्रतिनिधी  मदों  के  मूल्यों  में  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  हुई

 वृद्धि  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 आदान  लागतों  में  वृद्धि  और  उत्पाद  शुल्क  में  वृद्धि  मूल्य  वृद्धि  के  मुख्य
 कारण

 16.1.1992  से  लोहे  और  इस्पात  के  मूल्य  निधरिण  और  वितरण  पर

 से  नियंत्रण  समाप्त  करने  के  बाद  मुख्य  इस्पात  उत्पादक  आदान  उत्पाद  शुल्क

 में  परिवर्तन  और  विधमान  बाजार  स्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अपने  उत्पादों

 के  मूल्य  स्वयं  निर्धारित  कर  रहे  गौण  इस्पात  उत्पादक  इस  तारीख  से  पहले

 भी  अपने  मूल्य  स्वयं  निर्धारित  करने  के  लिए  स्वतंत्र

 सरकार  ने  विभिन्‍न  उपाय  किए  हैं  जिनसे  यह  सुनिश्चित  करने  में

 सहायता  मिलेगी  कि  लोहे  और  इस्पात  के  उत्पाद  प्रतिस्पर्धी  मूल्यों  पर  उपभोक्ताओं

 को  उपलब्ध  हो  कुछ  उपाय  निम्नलिखित  हैं  :-

 संरकारी  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रों  का आधुनिकीकरण  और  विस्तार  कार्य

 आरंभ  किया  गया  है  और  निजी  क्षेत्र  में  लोहे  और  इस्पात  के  उत्पादन

 के  लिए  अतिरिक्त  क्षमता  सृजित  करने  को  प्रोत्साहित  किया  जा  रहा

 तथा  इसके  लिए  सुविधा  दी  जा  रही  भारी  संख्या  में  उत्पादकों  से  लोहे

 और  इस्पात  की  अधिक  उपलब्धता  से  लोहे  और  इस्पात  के  मूल्यों  पर

 संतुलित  प्रभाव  पड़ने  की  आशा

 2:  लोहा  और  इस्पात  उद्योग  के  लिए  कच्चे  माल  के  आयात  और  पूंजीगत
 माल  के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी  करने  से  इस्पात  विनिर्माताओं

 की  उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  में  सहायता

 $.  इस्पात  का  स्वतंत्र  रूप  स ेआयात  करने  की  अनुमति  है  ।  इस्पात के  उत्पादों
 के  आयात  पर  सीमा  शुल्क  में  कमी  करने  से  इस  प्रकार  के आयात  की

 उतराई  तक  लागत  कम  हो  गई



 198.  लिखित  उत्तर  16  1917  लिखित  उत्तर  194

 विवरण

 इस्पात  की  प्रतिनिधि  मर्दों
 के लिए  के  कारखाना  बाह्य  मूल्यों  में  वृद्धि  उत्पाद  शुल्क  के  साथ-साथ  अन्य  सांचिबरिक  लेबियां  जैसे  इस्पात

 जे०की०सी०  उपकर  शामिल  है  किन्तु  इसमें  रेल  भाड़ा  और  स्टॉकयार्ड  बितरण  प्रथार  शामिल  नहीं  हैं

 प्रति
 पाए  बा  क्‍3-334+-+:3म+यतत-नपनमक  ननत-+तन-+--ीत--ीीन3>+>-मममम
 श्रेणी  _

 1992-93  1998-94  1994-95

 बिलेट  :  80-100  एम०एस०  2890)  2530  1006  708

 टार  इस्पात  :  8  एम०एम०  1786)  2880  887  1574

 तार  छड़ें  :  8  एम०एम०  2069  2480  825  458

 एंगिल  :  65x65x6  2069  1810  802  B19

 चैनल  :  100x50  2062  1780  898  198

 प्लैट  ए०बी०  5  से  7  2062  2205  767  462

 एच०  आर०  क्वायलें  :  3.15  एम०एम०  10748  ग्रेड  '1")  २५47  849  1324

 सी०आर०  क्यायलें  :  0.68  एम०एम०  513  ग्रेड  “0"  656  1302

 जी०पी०  शीट  :  0.68  एम०एम०  277  2511  ह  1955  1141

 21.4.94  से

 महात्मा  गांधी  की  प्रतिमा  महाराष्ट्र  में  विधुत्त  परियोजनाएं

 1116.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 1117.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  पर्वाप्त  अपेक्षित  उपस्करों/मशीनों
 और  आधारभूत  सुविधाओं  के  अभाव  के  कारण  महाराष्ट्र  में  कतिपय  विधुत कया  इण्डिया  गेट  के  पास  महात्मा  गांधी  की  प्रतिमा  की  स्थापना  हे

 बरिदोजना  ओ  के  कार्यान्वयन  में  विलम्ब  हुआ स्थान  का  अंतिम  रूप  से  चयन  कर  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यीरा  कया  और  यदि  तो  ऐसी  विद्युत  परियोजनाएं  कौन-कौन  सी  हैं  और  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  है  तथा  इसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  इसक़े  क्‍या  कारण  हैं  ?
 सरकार  द्वारा  इस  संबंर्ध  में  क्या  उपचारात्मक  कदम  उठाए  गए  हैं  अधवा

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :  उठाए  जायेंगे  ?

 विधुत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ऊर्मिला  सी०  :  और
 और  प्रश्न  नहीं  लम्बित  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :

 परियोजनाओं  का  नाम/क्षमता  ०).

 रा
 विलम्ब  होने  के  कारण

 ष्

 1.  प  १४
 रण

 s
 मन

 ताप  क्युत

 1...  उरन  बेस्टहीट  रिकवरी  यूनिट  1  और  2  (120  सिविल  कार्यों  के  पूरा  होने  में  विलंब

 टर्बाइन  सामग्री  के  पोत  लदान  में  विलंब



 nN  जननननानननानननननननननननननननननननननननवननननन+3५+५3५++मनन  नमक  ननननन  न ननननननननन नभन  नी  क्‍उ  व व२वट२।ख थट  ५  धट  |  बन  नमन  मन  मनन  न  न  न  मम  मनन  भा  कम»

 2...  उरन  वाटर  हीट  रिकवरी  यूनिट  5

 3.  ट्राम्बे  सीणसी०जी०टी०एस०टी०  (60)

 4...  खापरखेड़ा  विस्तार

 यूनिट  3  और  4

 जल  विद्युत

 कोयना  जलविध्ुत  परियोजना  (40250)

 2...  घाटघर  जल  विध्युत  परियोजना

 यह  सुनिश्चित  करने  हेतु  कि  विधुत  परियोजनाओं  का  क्रियान्वयन  समय

 से  केन्द्रीय  विधुत  प्राधिकरण  इन  परियोजनाओं  की  प्रगति  की  सघनता  से

 मॉनिटरिंग कर  रहा  है  और  सम्बद्ध  प्राधिकरणों  क ेसाथ  मामला  उठा  कर  परियोजना

 को  समय  से  सहायता  भी  प्रदान  कर  रहा

 अवैध  निर्माण

 श्री  जनार्दन  मिश्र  :  क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  दिल्‍ली  में  अभी  भी  अवैध  निर्माण  कार्य  तीव्र  गति  से  हो  रहा

 यदि  तो  कया  केन्द्र  सरकार  का  इसे  रोकने  हेतु  कुछ  विशेष  कदम
 उठाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौर७क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्‍या
 कारण  हैं

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 से  सार्वजनिक  भूमि  पर  अतिक्रमण/अनाधिकृत  निर्माण  एक  सनातन
 समस्या  है  तथा  इस  अतिक्रमण  को  हटाना  एक  घिरंतन  प्रक्रिया  भूस्वामी

 .  अभिकरणों  को  सरकारी  भूमि  की  सुरक्षा  के  लिए  निम्नलिखित  निर्देश  जारी  किए
 गए  हैं

 ()  खाली  भूमि  की  चौकसी  ओर  निगरानी  कड़ी  की
 लापरवाही  रिपोर्ट  न  करने  के  मामलों  को  रोकने  के

 लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित  की

 (0)  प्रत्येक  क्षेत्र के  लिए  एक  व्यक्ति  जिम्मेदार  बनाया  जाए  ताकि  इन  घटनाओं
 की  पुनरावृत्ति  न  हो  और  जिम्मेदारी  का ठीक-ठाक  निर्धारण  किया  जा
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 लिखित  19%

 केवलिंग  सामग्री  और  ए०तसी०  संयंत्रों  की  आपूर्ती  में  विलंब

 (४१.  यूनिट  ।  को  वातू  करने  हेतू  जीटी  5  और  6  और  यूनिट 2  को  चालू  करने

 हेत॒  जीटी  7  और  8  के  तैयार  होने  में  विलंब  ।

 गैस  की  अनुपलब्धता  के  कारण  परिदोजना  को  अस्थगित  कर  दिया  गया

 उपस्कर  की  सप्लाई  में  विलंब

 निधियों  की  कमी  होने  के  कारण  परियोजना  को  निजी  क्षेत्र  को  प्रस्तुत
 कर  दिया  गया

 बोलीदाताओं  की  पूर्व  अर्हताओं  और  बोली  संबंधी  कागजात  की  स्वीकृति
 में  विलंब

 परियोजना  को  अनुमोदन  प्रदान  करने  और  ढ़ांचागत  सुविधाओं  के  सृजन
 में  विलंब  होने  क ेकारण  ऋण  के  प्रभावी  होने  में  विलंब

 (॥)  झुग्गी  समूहों  क ेआसपास  की  खाली  भूमि  की  तार  से  घेराबन्दी  करके  या

 चाहरदीघारी  बनाकर  सुरक्षा  की  ताकि  झुग्गियों  का  खाली  भूमि  पर

 विस्तार  न  हो  तथा
 ह

 (४)  अनाधिकृत  विशेषतया  अनाधिकृत  कालोनियों  के  रूप  निर्माण

 की  शुरू  में  ही  रोकथाम  के  लिए  तत्काल  कार्रवाई  की

 सार्वजनिक  भूमि  पर  अतिक्रमण  की  तत्काल  रोकथाम  के  लिए  राष्ट्रीय

 राजधानी  क्षेत्र  दिल्ली  सरकार  द्वारा  विशेष  सतर्कता  दल  बनाये  गए  प्रत्येक  दल
 का  अध्यक्ष  एक  अपर  जिला  मजिस्ट्रेट  ह ैतथा  इसमें  नई  दिल्ली

 नगर  पालिका  तथा  दिल्‍ली  नगर  निगम  के  प्रतिनिधि  अतिक्रमण  पाए
 जाने/इसकी  सूचना  मिलने  पर  स्थानीय  एजेंसियों  जरूरी  होने  पर  पुलिस  की

 मदद  से  संबद्ध  कानूनों  के  प्रावधानों  के  तहत  कार्रवाई  की  जाती

 हीरा  खनन  ठेका

 1119.  श्री  चेतन  पी०  सी०  चौहान  :

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खण्दूरी  :

 क्‍या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  मध्य  प्रदेश  के  रायपुर  जिले  में  हीरा  खानों  में  हीरों  का पता  लगाने

 के  लिए  हाल  ही  में  एक  बहुराष्ट्रीय  कंपनी  को  ठेका  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  ठेके  की  शर्तें  क्‍या  हैं

 खान
 मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :

 -
 प्रश्न  नहीं



 सड़क  दुर्घटनाएं

 1120.  श्री  श्रवण  कुमार पटेल
 डा०  मुमताज  अंत्तारी  :

 श्री  फूलचन्द  वर्मा  :

 ओऔ  राम  कापसते  :

 क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  देश  के  महानगरों  में  सड़क  दुर्घटनाओं  में  वृद्धि  हो  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  1994  की  इसी  अवधि  की  तुलना
 में  गत  छः  महीने  के  दौरान  प्रतिमाह  दिल्‍ली  और  अन्य  शहरों  में  कितनी  दुर्घटनाएँ

 हुई

 इन  दुर्घटनाओं  में  हुई  वित्तीय  हानि  और  मारे  गये/घायल  हुए  व्यक्तियों
 की  संख्या  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  और

 बढ़ती  हुई  सड़क  दुर्घटनाओं  पर  नियंत्रण  पाने  हेतु  क्या  विशेष  कदम

 उठाए  गए  हैं/उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जमदीक्ष  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 विशासख्तापट्टनम  इस्पात  संयंत्र  द्वारा  बिक्री

 1121...  झा०  रामकृष्ण  झुसमरिया  :

 श्री  प्रभू  दयाल  कठेरिया  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  विशाखापट्टनम  इस्पात  संयंत्र  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  पहली

 तिमाही  के  दौरान  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  अपनी  बिक्री  में  25  प्रतिशत  वृद्धि  हासिल
 की

 यदि  तो  तत्संवंधी  ब्यौरा  कया

 इसी  तिमाही  के  दौरान  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  इस्वात  संयंत्रों  के  कार्य
 निष्पादन  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  इस्पात  संयंत्रों  क ेकारोबार  और  लाभ  दोनों  के  निष्पादन  में  और

 सुधार  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोष  मोहन  :

 विशाखापट्टनम  इस्पात  संयंत्र  ने  1995-96  की  प्रथम  तिमाही  के  दौरान  पिछले  वर्ष

 की  इसी  अवधि  की  तुलना  में  मूल्य  की  दृष्टि  से  बिक्री  में  29  प्रतिशत  की  रिकार्ड

 वृद्धि

 इसका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 16  1917  लिखित  उत्त  198

 कुल  बिक्री  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  वृद्धि

 1994-95

 की  प्रथम  तिमाही  की  प्रथम  तिमाही

 बी०एस०पी०  581  452  29  प्रतिशत
 ——————LS आ  आकाश

 1995-96  की  प्रथम  तिमाही  के  लिए  स्टील  अथॉरिटी  आफ  इंडिया  लि०
 जिसमें  चार  एकीकृत  इस्पात  संयंत्र  और  दो  विशेष  इस्पात  संयंत्र  तथा  उसकी  सहायक
 कंपनियां  अर्थात्‌  इंडियन  आयरन  स्टील  कंपनी  तथा  विश्वैश्धौया  आयरन

 एण्ड  स्टील  लिमिटेड  शामिल  का  निष्पादन  नीचे  दिया
 गया  है  :

 निखिल  किचन

 कुल  बिक्री  पिछले  वर्ष  कौ  तुलना में  वृद्धि

 1995-96  की  1994-95  की

 प्रथम  प्रथम  तिमाही

 3101  2901  7  प्रतिशत

 इसको  264  179  47.5  प्रतिशत

 वी०आई०एस०एल०  48  49  -  9  प्रतिशत

 कुल  $413  $129  9  प्रतिशत

 कारोबार  और  लाभ  में  और  अधिक  सुधार  करने  के  लिये  इस्पात  संयंत्रों

 द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  हैं  :

 बी०एस०पी०

 ()  विक्रेय  इस्पात  का  उत्पादन  1995-96  में  बढ़ाकर  22.47  लाख  टन  करना

 जो  कि  1994-95  में  15.6  लाख  टन

 (0)  ब्याज  के  बोझ  को  कम  करने  के  लिये  बेहतर  नकद  प्रबंधन  ।

 (iil)  संयंत्र  में  तकनीकी  आर्थिक  प्राचलों  में  और  लागत में  कमी  करने  के  उपायों

 में  और  सुधार

 ()  क्षमता  उपभोग  में  वृद्धि

 (0)  उत्पादकता  और  उत्पादन  में  सुधार

 (॥)  उत्पाद-मिश्र  में  सुधार  मूल्य  वर्धित  मदों  का  उत्पादन  करना  और

 उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओं  को  पूरा

 (५)  वस्तुओं  तथा  सेवाओं  की  गुणवत्ता  में  सुधार

 (५)  तकनीकी  आर्थिक  प्रायलों  में  सुधार  करके  आदानों  अर्थात

 अतिरिक्त  हिस्से  पु्«ों  आदि  की  खपत  में  कमी



 199  लिखित  उत्तर

 (४)  प्रभावी  अनुरक्षण  के  जरिए  उपस्करों  की  उपलब्धता  में

 (vii)  ऊर्जा  संरक्षण  उपाय  लागू

 जमशेदपुर  से  औद्योगिक  ब्तुओं  की  चोरी

 1122.  श्री  राम  कृपाल  यादव  :

 श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  18  1995  के  टेलीग्राफਂ  में

 थेफ्टस  स्टील  सिटीਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी

 रियायती  दरों  पर  विद्युत  आपूर्ति

 1123,  प्रो०  उम्मारेडिड  वेंकटेस्वरलु  :

 श्री  राजेश  कुमार  :

 श्री  रामाश्रय  प्रसाद  सिंह  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  किसानों  को  रियायती  दरों  पर  विद्युत  आपूर्ति  हेतु  विदेशी  विध्युत
 कंपनियों  के  साथ  बातचीत  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  कदम  उठाए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  से

 संबंधित  राज्य  सरकार  की  सहमति  की  श््तों  तथा  पारस्परिक  सहमति  प्राप्त  दरों

 पर  निजि  विद्युत  कंपनियों  द्वारा  किसी  भी  उपभोक्ता  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  विधुत  की

 आपूर्ति  किए  जाने  पर  कोई  प्रतिबंध  नहीं  लगाया  गया

 मदास  में  तेल  पर  आधारित  विद्युत  परियोजना  «

 1124.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओबेसी  :  क्‍या  बिदुत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  के  पास  मद्रास  में  इन्नौर  के  पास  गैर-सरकारी  विधुत  क्षेत्र

 में  तेल  पर  आधारित  पहली  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना  हेतु  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  आएगी  और  परियोजना  की

 अनुमानित  उत्पादन  क्षमता  कितनी

 क्या  इस  विद्युत  परियोजना  की  स्थापना  में  किसी  विदेशी  कंपनी  द्वारा

 7  1995

 मदद  दी  जा  रही  और

 यह  परियोजना  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  से

 तमिलनाडु  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  मैसर्स  चाइना
 लाइट  एण्ड  पावर  हांगकांग  के  6x120  मे०घा०  और  4x200

 मे०वा०  विद्युत  केन्द्रों  को  एक  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजना  के  रूप  में  पुनःस्थापित  किए

 जाने  के  मैसर्स  एच०एम०जेड०  पावर  बंगलौर  के  प्रस्ताव  को  स्वीकृत  कर

 लिया  तमिलनाडु  बिजली  बोर्ड  ने  मैसर्स  एच०एम०जेड०  पावर  लिमिटेड  के  साथ

 एक  समझौता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  जो  परियोजना  के  भारतीय  प्रवर्तक

 पुनःस्थापित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  यूनिटें  तेल  दहन  पर  आधारित  जो  इस

 समय  हांगकांग  में  कार्य  कर  रही  कंपनी  द्वारा  वर्तमान  एन्‍्नौर  ताप  विद्युत  केन्द्र

 से  जुड़ी  हुई  भूमि  के  आवंटन  के  लिए  अनुरोध  किया  गया  राज्य  सरकार  द्वारा

 अभी  तक  कम्पनी  के  अनुरोध  पर  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  कार्य-स्थल  के

 निर्धारण  और  परियोजना  रिपोर्ट  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  के  बाद  ही  परियोजना

 की  लागत  ज्ञात  हो

 परियोजना  द्वारा  सभी  आवश्यक  सांविधिक  और  गैर-सांविधिक

 स्वीकृतियां  प्राप्त  कर  लेने  और  इनका  वित्तीय  समापन  होने  के  पश्चात्‌  ही  परियोजना
 *

 को  पूरा  किए  जाने  का  कार्यक्रम  ज्ञात  हो

 गुजरात  को  नेहरू  रोजगार  योजना  के  अंतर्गत  धनराशि

 1125.  श्री  शंकरसिंह  वाघेला  :  क्या  भहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  को  गत  दो  वर्षो  के  दौरान  और  चालू  वर्ष के  दौरान  नेहरू  रोजगार
 योजना  के  अंतर्गत  कितनी  धनराशि  आवॉटित/जारी  की

 क्‍या  राज्य  सरकार  ने  आवंटित/जारी  की  गई  धनराशि  का  उपयोग  किया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यीरा  क्या  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  को  आवरटित  जारी  की  गई  केन्द्रीय  धनराशि
 तथा  चालू  वर्ष  के  लिए  नियतन  इस  प्रकार  हैं

 वर्ष  आवंटित  जारी  धनराशि
 लाखों  लाखों

 का

 1993-94  269.45
 ना

 212.52

 1994-95  246.40  194.45

 1995-96  254.00
 हि

 और  राज्य  सरकार  ने  गत  दो  वर्षो ंके दौरान  458.89  लाख  रुपये

 का  उपयोग  किया  इस  धनराशि  में  गत  क्षों  में  उपयोग  में  नही ंलायी  गयी  धनराशि

 एवं  राज्य  अंश  भी  शामिल



 201.  लिखित  उत्तर

 दियुत  उत्पादन  क्षमत्त

 े  1126.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 4

 3  1994  और  51  1995  को  देश  में  कुल  अधिष्ठापित

 विद्युत  उत्पादन  क्षमता  कितनी-कितनी  थी।॥

 81  1991  के  इन्हीं  आंकड़ों  की  तुलना  में  उक्त  आंकड़ों  में  कितनी

 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  ह ैअथवा  कमी  आई

 वर्ष  1990-91  और  1994-95  के  दौरान  इसकी  उपयोग  क्षमता

 कितनी-कितनी

 1.4.91  और  1.4.95  को  सरकारी  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  में  अधिष्ठापित

 क्षमता  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्‍या

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  विध्ुत  उत्पादन  क्षमता  में  अनुमानतः  कितनी

 वृद्धि  और

 अधिष्झपित  कौ  जा  रही  अतिरिक्त  क्षमत्त  के  लिए  किए  जाने  वाले
 विदेशी  पूंजी  निवेश  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विद्युत  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिखा  सी०  :  और

 31.3.91  की  स्थिति  की  तुलना  में  51.3.91,  $1.3.94  और  $1.3.95  के  अनुसार
 प्रतिशत  अभिवृद्धि  के  संबंध  में  देश  में  अधिष्ठापित  क्षमता  का  ब्यौरा  निम्नानुसार

 a
 कर्ष  अधिष्ठापित  31.3.91  की  स्थिति  की

 __
 अपेक्षा  प्रतिशत  अभिवृद्धि

 31.3.91  66055

 $1.8.94  76718  16.14  प्रतिशत

 3$1.3.95  81164  22.87  प्रतिशत

 1990-91  और  1994-95  के  दौरान  देश  में  ताप  विद्युत  केन्द्रों  की  क्षमता

 समप्रयोजन  भार  अनुपात  क्रमशः  53.8  प्रतिशत  और  62.0  प्रतिशत

 1.4.91  और  1.4.95  के  अनुसार  अधिष्ठापित  क्षमता  का  क्षेत्रवार  ब्यौरा

 निम्नवत  है  :

 मेगावाट

 क्षेत्र  1.4.91 की  स्थिति  1.4.9  की  स्थिति

 के  अनुसार  के  अनुसार

 केन्द्रीय  16771.51  24766.00

 निजी  2675.50  $544.58
 है

 राज्य  46610.00  52855.82

 जोड़  66055.01  81164.40

 16  1917
 रे

 लिखित  २०१

 ()  1995-96  के  लिए  2161.55  मेगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता  जोड़े  जाने
 का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया

 विभिन्न  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बो्डों  तथा  अन्य  संगठनों  से  प्राप्त

 सूचना  के  अनुसार  लगभग  1,50,678  करोड़  रुपए  की  लागत  से  $8597  मेगायाट

 अतिरिक्त  क्षमता  जोड़े  जाने  के  लिए  52  विधुत्त  परियोजनाएं  अधिष्ठापित  किए  जाने

 हेतु  विदेशी  निवेशकों  भारतीयों  तथा  संयुक्त  प्रस्तावों  द्वारा  रुचि
 प्रकट  की  गई  सभी  निजी  किध्ुुत  परियोजनाओं  में  विदेशी  निवेश  की  मात्रा  का

 इस  अवस्था  में  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  लेकिन  सभी  परियोजनाओं  के

 वित्तीय  समापन  के  पश्चात्‌  ही  इस  संबंध  में  जानकारी  प्राप्स  हो

 मसुरी  तथा  देहतादून  में  चूने  का  खमन

 1127.  भेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  खंदूरी  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देहरादून  और  मसूरी  क्षेत्र  में  चूमे  के खनन  कार्य  पर  प्रतिबंध  लगा
 दिया  गया

 यदि  तो  ये  प्रतिबंध  कब  लगाए  गए  थे  और  तर्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  खनन  का  पयविरण  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  संबंध

 में  वैज्ञानिक  आंकड़े  और  खनन  रोकने  से  पैदा  हुई  बेरोजगारी  संबंधी  आंकड़े  इकट्टे

 किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  क्षेत्रों  मे ंखनन  कार्य  अभी  भी  चल  रहा

 यदि  तो  यह  खनन  किनके  द्वारा  और  किन  शर्तों  के  अंतर्गत  किया

 जा  रहा

 (8)  क्या  ये  एजेंसियां  पर्यावरण  की  श्तिपूर्लि  कर  रही  हैं  और  क्‍या  ये  क्षतिपूर्ति
 उपाय  संतोषजनक  पाए  गए  ॥॒

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इन्हीं  शर्तों  पर  और  अधिक  खनन  कार्य  -

 की  अनुमति  देने  पर  विधार  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 खाम  मंचरासय  के  राज्य  मंत्री  बशराम  सिंह  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केन्द्रीय  पूल  से  सण्धों  को  विद्युत  की  आपूर्ति

 1128.  हा०  साख्ीजी  :

 श्री  फूलबनर  वर्मा  :

 झ०  कार्रिकेश्व  पात्र  :

 क्‍या  बिछुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  पूल  से  राज्यों  के  विधुत  की  आपूर्ति  हेतु  केद्रीय  सरकार  द्वारा

 अपनाई  गई  नीति  का  थ्यौस  क्या
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 1994-95  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से  प्रत्येक  राज्य  को  कितनी  विद्युत
 की  आपूर्ति  की

 *
 क्‍या  राज्यों  को  विधुत  की  आपूर्ति  उनकी  मांग  के  <  प्रनुरूप  नहीं  की  गई

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विद्ुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  केन्द्रीय

 क्षेत्र  के  केन्द्रों  ले  प्रत्येक  राज्य  को  विधुत  आवंटन  किए  जाने  से  संबंधित  फार्मूला
 में  दिया  गया

 1994-95  के  दौरान  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  केन्द्रों  में  प्रत्येक  राज्य  के  हिस्से
 की  विद्युत  और  वस्तुतः  प्राप्त  की  गई  विद्युत  का  राज्यवार  ब्यौरा  में  दिया

 गया

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  राज्यवार  विद्युत  सप्लाई  की  स्थिति

 विवरण-[]|  में  दी  गई

 अनेक  क्यों  से  विध्युत  उत्पादन  में  महत्वपूर्ण  वृद्धि  होने  के बावजूद  विद्युत
 की  कमी  बनी  रही  इस  समय  विद्युत  की  कमी  का  मुख्य  कारण  विद्युत  सप्लाई
 में  वृद्धि  की  अपेक्षा  विध्ुत  की  मांग  का और  अधिक  बढ़  जाना

 केन्द्रीय  पूल  उत्पादन  से  राज्यों  को  विधुत  सप्लाई  किए
 जाने  के  खिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अपनाई  गई  नीति

 केन्द्रीय  क्षेत्र  के  ताप  विद्युत  दिद्युत  केन्द्रों  से  राज्यों  को  विद्युत
 आवंटन  किए  आने  सम्बन्धी  मानदष्ड  :

 :  प्रत्येक  राज्य  की समय-समय  पर  आपातिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति
 के  लिए  15  प्रतिशत  विधुत  अनावंटित  के  रूप  भें  केन्द्र  द्वारा  अपने
 पास  रखी  जाती

 .  10  प्रतिशत  विधुत  उस  राज्य  को  आवंटित  की  जाती  है  जिस  राज्य

 में  विद्युत  केन्द्र  अवस्थित  और

 -  शेष  75  प्रतिशत  विद्युत  क्षेत्र  के  राज्यों  राज्य  में  परियोजना
 स्थित  है  राज्यों  में  ऊर्जा  के  और  गत  पांच  वर्षों
 के  दौरान  राज्यों  को  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  योजना  सहायता  के  अनुसार
 आवंटित  की  जाती  संघ  शासित  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  की

 पूर्ति  सनुचित  आवंटन  के  द्वारा  की  जाती

 केन्द्रीय  क्षेत्र  क ेजल  विधुत  केन्द्रों  से  राज्यों  को  विधुत  आवंटन  किए  जाने

 के  लिए  वर्तमान  मानदण्ड  :
 |

 पथ

 1.  15  प्रतिशत  उत्पादन  क्षमता  को  समग्र  आवश्यकताओं  पर  निर्भर
 करते  हुए  क्षेत्र  के  अंदर  अयवा  क्षेत्र  से बाहर  आवंटित  किए  जाने

 के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अपने  पास  अनाबॉटित  रूप  में  रखी  जाती

 २.  विद्युत  केन्द्र  स ेउत्पादित  12  प्रतिशत  बिद्युत  को  क्षेत्र  के  उन  राज्यों

 राज्य  में  जल  विद्युत  परियोजना  अवस्थित  है  जिसमें
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 .  किसी  विशेष  स्थल  पर  परियोजना  अधिष्ठापित  किए  जाने  के  कारण

 अनेक  आपदाओं  जल  आबादी  के  विस्थापन  की  स्थिति

 बनी  विधुत  का  आवंटन  इन  आपदाओं  के  परिणाम  के  अनुरूप

 निःशुल्क  किया  इस  प्रयोजन  हेतु  उत्पादनਂ  की

 गणना  बस-बार  स्तर  पर  की  जाएगी  अर्थात्‌  इसमें  आनुवंशिक  खपत

 की  गणना  नहीं  की  जाएगी  और  पारेषण  लाइन  की  हानियों  को  भी

 हिसाब  में  नहीं  लिया  12  प्रतिशत  निःशुल्क  विद्युत  सप्लाई

 लिए  जाने  के  प्रयोजन  हेतु  इस  प्रकार  की  आपदा  के  परिणाम  का

 अनुमान  संबंधित  राज्यों  के  परामर्श  से  केन्द्रीय  विधुत  प्राधिकरण  द्वारा

 लंगाया

 .  शेष  (73  विद्युत  को  क्षेत्र  के  राज्यों  के  बीच  क्षेत्र  के विभिन्‍न

 द्वारा  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  उपभोग  की  गई  ऊर्जा  तथा
 केन्द्रीय  योजना  सहायता  के  अनुरूप  आवंटित  किया

 घटकों  को  समान  अधिमान्यता  प्रदान  की

 केन्द्रीय  केन्द्रों
 से

 अपने  हिस्से  की  ऊर्जा  की  अपेक्षा  बस्तुतः  प्राप्त  की  गई  ऊर्जा

 1994-95

 _ __  सभी आंकड़े  मिथ्यू०  मे क्षेत्र/राज्य/प्रणाली  अधिकृत  मात्रा  वस्तुतः  प्राप्ति

 __  _  पा  2  3

 उत्तरी  क्षेत्र

 सिंगरौली  एस०टीव्पी०एस०  *

 चण्डीगढ़  9.5  9.4

 दिल्ली  11348.2  1360.5

 हरियाणा  1634.1  1636.8

 हिमाचल  प्रदेश  84.5  »  27.1

 जम्मू  एवं  कश्मीर  259.7  267.8

 पंजाब  1421.7  1883.8

 राजस्थान  2878.9  2890.6

 उत्तर  प्रदेश  5607.7  5618.1

 जोड़  15194.1  13194.1

 रिहन्द  एसटी०पी०एस०

 चण्डीगढ़  63.5  63.5

 दिल्ली  756.7  779.1

 हरियाणा  525.0  524.6

 हिमाचल  प्रदेश  -222.३  218.3
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 एन  $  1  |  $

 जम्मू  एवं  कश्मीर  531.8  541.3  हिमाचल  प्रदेश  75  17.6

 पंजाब  696.7  816.0  जम्मू  एवं  कश्मीर  17.9  61.2

 राजस्थान  960.9  962.7  पंजाब  $6.8
 47.82

 उत्तर  प्रदेश  2158.7  2195.0  राजस्थान  50.0  141.9

 जोड़  क्र  प्र्पा
 उत्तर  प्रदेश  1629.8  1278.0

 अन्ता  सी०्सी०जी०टी०
 जोड़  1766.1  1786.1

 चण्डीगढ़
 25.5  19.2

 दादरी  पी०ही०

 दिल्ली  266.4  81.8  चण्डीगढ़
 कं  बा

 हरियाणा  157.3  141.1  दिल्ली  3093

 हिमाचल  प्रदेश  72०

 ह

 9३
 हरियाणा  165.8  212.1

 कालीर

 हिमाचल  प्रदेश  74.8  21.5

 ह्यू

 एवं  कश्मीर  175.3  152.3
 जम्मू  एवं  कश्मीर  194.1  166.6

 जाय
 250:9

 196.0  पंजाब  $74.0  148.8

 राजस्थान  833.1  1080.7  राजस्थान  362.5  as

 उत्तर  प्रदेश  502.4  453.3  उत्तर  प्रदेश  739.0  794.0

 जोड़
 ह

 2283.6  2283.6  जोड़  शा  ब्कर्क्सषु

 औरैया  सी०सी०जी०टी०  एन०्ली०आर०्टीव्पी०पी०

 चण्डीगढ़
 29.9

 25.8  चण्हीगढ़  0.0  07

 दिल्ली  414.1  477.4  दिल्ली  1266.8

 हरियाणा
 255.3  299.4

 हरियाणा  99.1  283.9

 हिमाचल  प्रदेश  113.0  46.7  हिमाचल  प्रदेश  0.0  7.8

 जम्मू एवं  कश्मीर  269.9  274.8  जम्मू एवं  कश्मीर  0.0  ७95

 पंजाब  755.4  576.0  पंजाब  0.0  9.4

 राजन्ध'न  500.1  533.1  राजस्थान  0.0  421.6

 उत्तर  प्रदेश  1106.4  1188.9  उत्तर  प्रदेश  131.9  271.0

 जोड़  3422.1  $422.1  ..  जोड़  2308.7  2908.7

 उ्याहार  टी०पी०एस०  सलास  एच०ई०पी०एस०  1  +  ब्ररण  2)

 चण्डीगढ़  1.9  3.8  चण्डीगढ़  2.6  ५4

 दिल्ली  26.9  136.5  दिल्ली  240.8  258.7

 हरियाणा  15.5  79.9  हरियाणा  554.0  $53.1
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 हिमाचल  प्रदेश  7.5  हरियाणा  240.9  240.6

 जम्मू  एवं  कश्मीर  688.9  698.9  हिमावल  प्रदेश  92.8  95.7

 पजाब  587.8  565.9  जम्मू  एवं  कश्मीर  0.०  0.8

 गजस्यान
 20.8  19.6

 पंजाब  $66.1  $65.6

 उत्तर  प्रदेश  57.2  55.9
 राजस्थान  ०0  00

 जोड़  1959.6  1959.6  उत्तर  प्रदेश  ००  कि

 फेर  एचआ2पी०पतत०
 जोड़  "785.6  785.6

 चण्डीगढ़  17.8  4.5

 दिल्ली  293.5  $89.1
 सरोश  एण्सीजएस»

 हरियाणा  5705  566.4  चण्डीगढ़  10.3  4.6

 हिमाचल  प्रदेश  830.2  302.8  दिल्ली  182.9  168.9

 जम्मू  एवं  कश्मीर  163.4  26.0  हरियाणा  83.1  145.7

 पंजाब  $25.6  111.9  हिमाचल  प्रदेश  35.8  5.0

 राजस्थान  161.8  $38.2  जम्मू  एवं  कश्मीर  92.8  42.1

 उत्तर  प्रदेश  422.5  546.1  पंजाब  110.0  46.9

 जोड़
 *  2285.1  2285.1  राजस्थान  80.6  198.8

 टनकपुर  एच०ई०पी०एस०  उत्तर  प्रदेश  295.0  228.5

 चण्डीगढ़
 a  1.6

 जोड़  840.5  840.5

 ली

 हाट  08०
 उत्तरी  क्षेत्र  में  केश्रीय  के

 हरियाणा  57.6  50.1

 हिमाचल  प्रदेश  16.8  कि  ु
 चण्डीगढ़  ms  mee

 जम्मू  एवं  कश्मीर  42.2  29.6  द्स्ली  6024.0
 5663.0  ,

 पंजाब  4१.6  33.3  हरियाणा  4136.0  4518.7

 राजस्थान  89.9  31.7  हिमाचल  प्रदेश  1007.4  770.0

 उत्तर  प्रदेश  155.3  196.1  ज॑म्पू एवं  कश्मीर  2436.0  2880.1

 नेपाल  17.3  17.3  पंजाब  4900.6  4105.8

 जोड़  461.6  616  राजस्थान  5857.9  7076.9

 बैरास्यूल  एच०ई०पी०एस०
 उत्तर  प्रदेश  12800.7  126184

 चण्डीगढ़  कि
 0.0  0.०  नेपाल  17.5  17.5

 दिल्ली  85.9  85.7  जोड़  87440.2  37440.2
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 5  -  1  2  $

 काकराबार  ए०पी०एस०

 गुजरात  92.7  77.7

 3550.5  मध्य  प्रदेश  68.3  116.1

 $597.9  महाराष्ट्र  82.0  57.8

 $185.0  गोवा  as  कि

 3$8.$  ee

 जोड़

 पश्चिमी  क्षेत्र  में  केन्द्रीय  केन्द्र

 गुजरात  7208.2

 7
 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  6524.6
 *

 गोवा  544.9

 208.4  रत  51:6

 जोड़  24545.5  24545.3

 7885.9
 दक्षिणी  शेत्र

 रामागुष्डण  एस०टी०्पी०एस०
 587.8

 आन्ध्र  प्रदेश  4564.0  10267.6  .5

 कर्नाटक  2677.9  2036.0
 1962.9

 केरल  1297.0  544.9
 0.0

 तमिलनाहु  $757.7  a
 2057.$

 गोवा  24545.3  465.9

 जोड़

 |.
 ea

 दक्षिणी ae  रा

 मदास  ए०पी०एस०

 98.5
 आंध्र  प्रदेश  १076  ,  5041

 0३  कर्नाटक  2677.9  2036.0  4

 3865  केरल  1944.5  1400.7

 तमिलनाहु  $757.7  4515.7

 682.6  जोड़  515.5  465.9

 682.6  नेबेशी-१  टी०पी०एस०

 |.  2595.35 हू  ४!  8
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 कर्नाटक  1217.7  1027.8"  उड़ीसा  2208
 me

 केरल  980.7  78.1  प०बंगाल  395.3

 तबिलनाइु  2804.5  2975  तिक्किम
 22.7  8.8

 जोड़  a  जोड़  1567.6  1367.6

 दक्षिणी  क्षेत्र  में  क्रेद्दीय  केस्दर  पूर्वी  क्षेत्र  में  केद्दीय  केख

 आख्  प्रदेश  6539.0  8450.2  .  बिहार  1915.3  3712.8

 कर्नाटक  4060.0  3395.2  डी०वी०सी०  1114.9  1020.7

 केरल  3010.3  2351.9  उड़ीसा  1440.6  1899.5

 समिलनाद  8166.0  7627.6  प०  बंगाल  28079.2  382.2

 गोवा  515.5  465.9  सिक्किम  93.7  28.5

 जोड़  22290.8  22290.8  जोड़  6643.7  6645.7

 पूर्ण  ले  उत्तरी  क्षेत्र
 ह

 फरक्का  एस०्टी०पी०एस०  सोकतक  (एन०एच०पी०सी०/खाष्योंग  एवं  कोपिसी

 बिहार  1341.8  8  2791.3  अरूणाचल  प्रदेश  78.8  45.1

 719.1  698.3  असम  568.9  706.9

 उड़ीसा  1112.4  1066.0  मणिपुर  284.5  266.9

 प०  बंगाल  1586.4  249.5  मेघालय  142.2  41.7

 सिक्किम  62.7  70.5  मिजोरम  108.1  96.0

 जोड़  4822.4  4822.4  नागालैण्ड  ॥श  5  108.7

 कहलगांव  एस०टी०पी०एस०  त्रिपुरा  125.0  108.7

 बिहार  178.6  266.6  जोड़  पक्का  ७७ 1369.0

 डी०वी०सी०  61.9
 73.0

 उड़ीसा  107.4  99.8  विधुत्त  सप्लाई  की  बास्तविक  स्थिति

 प०  बंगाल  95  11.9  आंकड़े  निवल  मिलियन  यूनिट

 सिक्किम  8.5
 पज्ख_ऋ्  कल  प्र  जब

 जोड़े  453.4  453.4  उपलब्धता

 चूसा  एस०ही०पी०एस०  रत  8

 बिहार  394.9  654.9  उत्तरी  क्षेत्र

 डी०वी०सी०  349.4  चण्डीगढ़  729  724
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 ae  ।  2  $

 १  दिल्ली  12205  12076
 ह

 हरियाणा  11695  11159

 हिमाचल  प्रदेश  1842  1842

 जम्मू  कश्मीर  4045  8296

 पंजाब  20055  19259

 राजस्थान  17000  16080

 उत्तर  प्रदेश  87195  52652

 कुल  104746  97068

 पश्विमी  क्षेत्र

 गुजरात  31985  80678

 मध्य  प्रदेश  27840  25805

 महाराष्ट्र  49525  48558

 गोवा  965  965

 कुल  110315  106006

 दक्षिणी  क्षेत्र

 आन्ध्र  प्रदेश  81245  28757

 कर्नाटक  23280  19280

 केरल  8902  8831

 तमिलनाइु  29570  28750

 कुल  92997  85596

 पूर्क  क्षेत्र

 बिहार  9410  6295

 डी.वी.सी  7970  7592

 उड़ीसा  9420  8723

 पश्चिमी  बंगाल  13540  12708

 कुल  40540  351

 उत्तरी-पूर्वी  क्षेत्र

 अरूणाचल  प्रदेश  157.3  118.4

 आसाम  2437.1  2231.3

 16  1997

 1  3

 मणिपुर  337.2  287.0

 मेघालय  342.8  $42.8

 मिजोरम  139.5  122.9

 नागालैण्ड  136.7  116.7

 त्रिपुरा  S112  271.9

 कुल  पूर्वी  8826.0  $491.0

 औषधि  के  मूल्य

 1129.  श्री  संतोध  कुमार  गंगवार  :

 श्री  शस्त  पटनायक  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  औषधि  मूल्य  नियंत्रण  1995  पूरी  तरह  से

 लागू  कर  दिया  गया

 क्‍या  आवश्यक  औषधियां  घरेलू  बाजार  में  कम  मात्रा  में  उपलब्ध

 यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कया  दवाई  कंपनियों  द्वारा  लगभग  सभी  औषधियों का  मृल्य  काफी  बढ़ा
 दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  औषधियों  के  मूल्य  पर  सीमा  शुल्क  में  दी  गई  रियायतों
 के  प्रभाव  पर  निगरानी  रखती  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  /

 रसाथम  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में
 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआओें  :  95  के  उपबन्धों  को  लागू  करना

 एक  सतत  कार॑वाई

 और  कुछ  खास  ब्रान्हों  के  सूत्रयोगों  की  स्थानीय  कमी  को  छोड़कर

 आवश्यक  औषधों  की  किसी  आम  कमी  की  काई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  अस्थायी

 कमी  के  इन  मामलों  में  भी  दवाइयों  के  चिकित्सीय  समतुल्य  सामान्यतः  उपलब्ध
 रहते

 और  इक्का  दुक्‍्का  मामलों  को  छोड़कर  दवाइयों  की
 कीमतों  में  कोई  आम  भारी  वृद्धि  महीं  देखी  गई
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 और  (8)  मूल्य  नियंत्रित  औषधों  और  सूत्रयोगों  के  मामले  में  सीमा  शुल्क
 रियायत  के  प्रभाव  पर  विचार  किया  गया  है  और  जिस  किसी  मामले  में  रियायतों

 से  कुल  लागत  में  कमी  आई  कीमतें  पुनः  निर्धारित  की  गई

 आक्षस  निर्माण  े  एिਂ  विदेशों  से  बित्तीय  सहायता

 1190.  श्री  माणिकराव  होडल्या  माबीत  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  निर्धनों  के लिए  आयास  निर्माण के  क्षेत्र  में  ब्रिटेन  अथवा

 किसी  अन्य  देश  से  कोई  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  कर  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अभी  तक  किन-किन  देशों  से
 कितनी  कितनी  सहायता  ली  गई  और  यह  कब से  प्राप्त  हो  रही  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  निर्धनों  के  लिए  राज्य-वार  बनाए  गए  आवांसों
 के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 और  ब्रिटिश  सरकार  आवास  के  लिए  ओवरंसीज  इवलपमेंट  एडमिनिस्ट्रेशन
 के  मार्फत  घनराशि  मुहैया  नहीं  करती  |  गरीबों  तथा  उपेक्षित

 व्यक्तियों  के  लिए  हुडको  एवं  एच०डी०एफ०सी०  द्वारा  चलाए  जा  रहे  विभिन्न
 आवास  कार्यक्रमों  के  लिए  जर्मनी  सरकार  के०एफ०डब्ल्यू०  के  माध्यम  से
 सहायता  उपलब्ध  कराती  1994  तक  के  तहत्‌
 (4156.32  लाख  रुपये  तथा  के  तहत  $762.85  लाख  रुपये
 के  ऋण  बंजूर  किये

 उपर्युक्त  योजनाओं  के  लिए  तक  स्वीकृत  रिहायशी

 इकाइयों  की  संख्या  हस  प्रकार  है  :

 के०एफ०डकयू०-हुडको  -11

 तमिलनाडु  958

 केरल  27600

 उत्तर  प्रदेश  50000

 एच०ही०एफ०्सी०्न

 केरल  18474:

 तमिलनाडु  12218

 उत्तर  प्रदेश  1450

 गुजरात  66

 आंध  प्रदेश  1107

 तमिलनाइ/केरल  850

 महाराष्ट्र  148

 कर्नाटक  72

 विभिन्‍न  राज्यों  के  सदस्यों  वाली  समितियां  755

 7  (1995  लिखित  216

 विदेशी  निवेश
 आपारित  विद्युत  परियोजनाओं  पर  निगरानी

 1151.  श्री  एस०  एम०  लालजान  वाशा  :  क्या  बिध्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  विदेशी  निवेश  पर  आधारित  सभी  विद्युत
 परियोजनाओं  पर  निगरानी  रखने  हेतु  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  द्वारा  देश  में  विधुत  उत्पादन  के  क्षेत्र  में  समन्वय  करने

 हेतु  कोई  उपाय  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :

 ऐसी  जिनमें  विदेशी  निवेश  निहित  होता  इन
 परियोजनाओं  समेत  सभी  निजी  विद्युत  परियोजनाओं  के  कार्य  की  प्रगति  की
 आवधिक  रूप  से  मानिटरिंग  किए  जाने  के  लिए  विद्युत  मंत्रालय  में  1991  में  निवेश
 प्रवर्तन  कक्ष  का  सृजन  किया  गया

 प्रत्येक  विद्युत  जिसकी  लागत  100  करोड़  रुपये  स ेअधिक
 होती  उनके  लिए  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  से  तकनीकी-आधिंक

 दृष्टि  से  स्वीकृति  प्राप्त  करना  अपेक्षित  होता  तकनीकी-आर्थिक  दृष्टि  से  स्वीकृति
 प्रदान  करते  समय  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  यह  सुनिश्चित  करता  है  कि  परियोजना

 राष्ट्रीय  विद्युत  नीति  के  अनुरूप

 औषधियों  के  लिए  ताप  संबेदनशील  पेंट

 1152.  श्री  समत  कुमार  मंडल  :  क्या  रसायन  और  उवर्रक  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |

 क्‍या  सरकार  का  ध्यान  26  1995  के  स्टेन्डर्डਂ  के  नई
 दिल्ली  संस्करण  में  आफ  टेम्परेचर  सेंसिटिव  लेबल्स  सजेस्टेड  इन

 ए  लाइफ  सेविंग्स  हग्सਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  आकृष्ट
 किया  गया

 यदि  तो  प्रौद्योगिकी  पूर्वानुमान  तथा  मूल्यांकन  परिषद

 द्वारा  प्राप्त  किए  गए  तथ्य  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  ताप  संवेदनशील  पेंटों  का  वैक्सीनो  तथा  प्राणरक्षक

 दवाइयों  में  उपयोग  करने  के  संबेध  में  कोई  क्लिनिकल  या  फामाकोलाजिकल  परीक्षण

 किये

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  और

 (8)  यदि  नहीं  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  ऐसा  कोई  परीक्षण  किया



 लिखित  उत्तर  sree

 स्सायन  तबा  उर्वरक  मंआलय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संतदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 मंत्री  तवा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआड्ों  :  सें  (४)  जानकारी  एकत्र  की  जाएगौ  और  सदन  के

 पटल  पर  रख  दी  जब

 उत्तर  प्रदेश  और  महाराष्ट्र  में  पीने  के  पानी  संबंधी  योजनाएं

 कराने हेतु गत  श्री  चिस्मयानंद  स्वामी  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  और  उत्तर  प्रदेश  के  शहरी  क्षेत्रों  मे ंपीने  का  पानी  उपलब्ध

 कराने  हेतु  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  मंजूर  की  गई  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  योजना  के  कार्यान्वयन  हेतु  कितनी  धनराशि  आवंटित  की  गई
 और

 इन  योजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावमा  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 बीस  हजार  से  कम  आबादी  है। इसके  की  जनगणना  के  वाले  कस्बों  के  लिए
 त्वरित  शहरी  जल  आपूर्ति  कार्यक्रम  के  महाराष्ट्र
 राज्य  के  लिए  मंजूर  लाख  रुपये  की  लागत  वाली  5  जल  आपूर्ति  स्कीमों  का

 अनुमोदन  कर  दिया  गया  इसके  राज्य  के  अपने  योजना  कार्यक्रम  और

 विश्व  बैंक  सहायता  प्राप्त  कार्यक्रम  क ेतहत  का  करोड़  रुपये  की  लागत  वाली

 (40  मंजूर  की  गई  *

 उत्तर  प्रदेश  में  ए०यू०डब्ल्यूणएस०पी०  के  42  जल  आपूर्ति  स्कीमों

 का  अनुमोदन  किया  गया  है  जिनकी  कुल  लागत  2947.84  लाख  रुपये

 ए.यू  इब्ल्यू  के  धन  का  स्कीम-वार  निर्धारण  नहीं  किया

 जाता  तथापि  महराष्ट्र  राज्य  को  केन्द्रीय  अंश  के  को  लाख  रुपये  की  कुल

 राशि  जारी  की  गई  इसी  केन्द्रीय  अंश  से  कौ  लाख  रुपये  की  राशि
 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  दी  गई

 ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०  के  अंतर्गत  स्‍्कीमों  को  १-5  क्यों  की  अवधि

 में  राज्य  कार्यान्वयन  एजेंसियों  द्वारा  पूरी  की  जाने  कौ  आशा  की

 कोलम्बिया-कमाड़ा  हाइड़ो  कंपनी  ठारा  निवेश

 श्री  जगत  बीर  सिंह  द्रोज  :

 श्री  परतराम  भारद्वाज  :

 क्या  क्युत
 '  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोलंबिया-कनाडा  हाइड्रो  कंपनी  ने  भारत  में  जल  विद्युत
 परियोजनाओं  में  निवेश  का  प्रस्ताव  किया

 लिखित  उत्तर  218

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यीरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिशा  सी०  :  से

 विभिन्‍न  राज्य  सरकारों/राज्य  बिजली  बोर्डो  से  अब  तक  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 मै०  कोलंबिया-कनाडियन  हाइड्रो  कंपनी  को  कोई  जल  विद्युत  परियोजमा  निजी  क्षेत्र
 में  क्रियान्वयन  हेतु  सौंपी  नहीं  गई  तथापि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सूचित  किया
 है  कि  ऐसा  प्रतीत  है  कि  मै०  कोलॉबिया-कनाडियन  हाइड्रो  कंपनी  राज्य  सरकार  द्वारा
 विज्ञापित  कुछ  जल  विद्युत  परियोजनाओं  को  निजी  क्षेत्र  में  क्रियान्वित  करने  हेतु
 मै०  डालमिया  ब्रदर्स  के  साथ  सहयोग  कर  रही  निजि  विद्युत  मीति  विदेशी

 निवेश/सहयोग  की  अनुमति  देती

 यमुना  खेल  परिसर  क्य  निर्माण

 1135.  श्री  मोहन  राबले  :

 श्री  राम  टहल  चौघरी  :

 श्री  अर्जुन  सिंह  यादव  :

 क्‍या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  '

 दिल्ली  में  यमुना  खेल  परिसर  के  निर्माण  कार्य  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 हुई

 यमुना  खेल  परिसर  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  कब  से  शुरू  हुआ  तया

 उस  समय  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी

 परियोजना  की  निर्माण  लागत  में  कितनी  वृद्धि  हुई

 निर्माण  कार्य  पूरा  होने  में  विलंब  के  क्या  कारण  और

 (8)  इस  खेल  परिसर  का  निर्माण  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  तथा  यह

 कब  से  कार्य  करना  शुरू  कर  देगा  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  दिल्ली  में  यमुना  खेल  परिसर  के  निर्माण  में  अब  तक

 25  प्रतिशत  प्रगति  होने  की  सूचना  दी

 यमुना  खेल  परिसर  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  1989  में  प्रारंभ

 हुआ  दिल्‍ली  नगर  कला  आयोग  और  अन्य  एजेंसियों  में  स्वीकृतियां  विचाराधीन
 होने  के  कारण  1989  में  विस्तृत  लागत  नहीं  आंकी  जा  सकी  ।  1992-95  में  अपेक्षित

 स्वीकृतियां  लेने  के  पश्चात्‌  परियोजना  की  कुल  लागत  50  करोड़  रुपये  निकाली
 गयी

 परियोजना  की  निर्माण  लागत  में  मूल  लागत  से  20  प्रतिशत  की  वृद्धि

 हुई

 मूल  योजना  के  आउटडोर  स्टेडियम  और  तरणताल  के  लिए
 धन  की  व्यवस्था  दिल्ली  सरकार  द्वारा  की  जानी  थी  और  धन  राशि  चरणबद्ध  रूप

 में रिलीज की  जानी  यथा  अपेक्षित  धनराशि  रिलीज  नहीं  की  गयी  और  परियोजना

 में  विलंब



 219.  लिखित  उत्तर

 (3)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचना  दी  है  कि  उन्होंने  अब  इस  परियोजना

 को  अपनी  निधियों  में  से  पूरा  करने  का  निर्णय  लिया  है  और  स्पोर्टप्त  परिसर  के

 वर्ष  1998-99  के  अंत  तक  चालू  हो  जाने  की  आशा

 गैर-सरकारी  विधुत  क्षेत्र  में  विश्व  बैंक  द्वारा  सहायता

 1156.  श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राब  :  क्‍या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  विश्य  बैंक  ने  भारत  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  की  विद्युत  परियोजनाओं

 को  वैकल्पिक  प्रत्याभूति  का  ढांचा  उपलब्ध  करने  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  पूंजी
 निवेश  का  वित्तपोषण  करने  क ेलिए  आई०सी०आई०सी०आई०  को  प्रारंभ  में  800

 मिलियन  अमेरिकी  डालर  का  ऋण  देने  में  काफी  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  क्या  मंऋलय  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया

 यदि  तो  कया  इससे  उस  प्रत्याभूति  को  पूरा  करने  में  सहायता  मिलेगी

 जो  गैर-सरकारी  निवेशकों  द्वारा  विधुत  परियोजनाओं  में  धोपी  जा  रही  और

 सरकार  विश्व  बैंक  के  सुझावों  से  कहां  तक  सहमत  हुई  है  और  इस

 संबंध  में  कब  तक  निर्णय  लिया  जायेगा  ?

 विधुत  गंजालय  में  राज्य  मंजी  उर्मिला  सी०  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 इस्पात  उत्पादों  की  इम्पिंग

 1187.  डा०  पी०  बल्खल  पेरूमान  :  क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  विभिन्न  इस्पात  विशेषतः  रोल्ड
 टिनप्लेटों  और  इलेक्ट्रिकल  स्टील  सीटों  के  जमाव  में  वृद्धि  हुई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  थ्यौरा  क्या  है  और  केन्द्रीय  सरकार  इस  संबंध
 में  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सन्तोथ  मोहन  :  और
 इम्पिंग  उस  समय  विद्यमान  होती  ह ैजबकि  किसी  विशेष  उत्पाद  का  भारत  को  निर्यात

 जिस  मूल्य  पर  किया  जाता  वह  उस  मूल्य  से  कम  होता  है  जिस  पर  उसे  निर्यातिक

 देश  के  घरेलू  बाजार  में  बेचा  जाता  यदि  डम्पिंग  उपरोक्त  परिभाषा  के  अनुसार
 होती  है  तो  घरेलू  उधोग  के  माल  की  क्षति  का  कारण  होने  की  स्थिति  में  इस  प्रकार

 7  1995 #

 के  डम्पिंग  के  रोकने  के  लिए  जांच  करने  और  अतिरिक्त  सीमा  शुल्क  लगाने  के

 लिए  लीमा-शुल्क  1975  और  उसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  में

 प्रावधान  विद्यमान

 सीमा  शुल्क  1975  के  प्रावधानों  के  तहत  नामजद  प्राधिकारी

 के  पास  किसी  भी  श्रेणी  के  इस्पात  की  डम्पिंग  के  बारे  में  हाल  ही  में  कोई शिकायत

 दर्ज  नहीं  कराई  गई

 सड़कों  तथा  पुश्तों  का  विस्तार

 1158.  श्रीमती  भावना  चिखलिया  :  कया  जल-घूतस्र  परिवहन  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कुछ  राज्यों  में  केन्द्रीय  तथा

 विदेशी  सहायता  से  कुछ  सड़कों  तथा  पुलों  का  विस्तार  किये  जाने  संबंधी कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इस  प्रयोजनार्थ  चयनित  सड़कों  तथा  पुलों  का  राज्य-वार
 ब्यौरा  क्‍या

 प्रत्येक  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी-कितनी  और

 इनके  लिए  किए  गए  धनराशि  संबंधी  प्रावधान  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश्ष

 से  केन्द्र  सरकार  मुख्यतः  राष्ट्रीय  राजमार्गों  के  रूप  में  घोषित  सड़कों  क ेविकास

 और  रख-रखाव  के  लिए  जिम्मेदार  राष्ट्रीय  राजमार्गों  स ेभिन्‍न  सड़कों  के  लिए
 संबंधित  राज्य  सरकारें  अनिवार्यतः  जिम्मेदार  होती  केन्द्र  सरकार

 अन्तर्राज्यीय  और  आर्थिक  महत्व  की  सड़कों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  सहायता

 उपलब्ध  करवाती  आठवीं  योजना  के  दौरान  इस  सहायता  के  अंतर्गत  निर्माण

 कार्यों  के  ब्यौरे  दाने  वाला  एक  संलग्न  अंतर्राज्यीय  और  आर्थिक

 महत्व  की  सड़कों  के  लिए  आठवीं  योजना  में  60  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया

 गया

 सड़कों  और  पुलों  के  सुधार  के  लिए  विभिन्न  राज्यों  के  जो  आठवीं

 योजना  के  दौरान  ऋण  सहायता  के  विघचारार्थ  विश्व  बैंक  को  भेजे  गए  से  संबंधित

 दूसरा  संलग्न  इनके  लिए  निधि  के  प्रावधान  के  बारे  में  बता  पाना
 अभी  संभव  नहीं

 ६

 क्र०सं०  याज्य  का  नाम  कार्य  का  नाम  अनुमानित
 ः

 कद  का

 लागत  हिस्सा

 eee SS.)  तब

 राजस्थान ()) कोटपुतली-सीकर सड़क का सुधार 500.00 500.00 बांदीकुई-बादीयल सड़क पर सांवों नदी पर निमज्जनीय पुल का निर्माण
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 क्र०सं०  राण्य  का  नाम  कार्य  का  नाम  केम्द्र  का
 '

 लागत  हिस्सा

 (Wd)  कुन्डालगुधा-बांदीकुई  सड़क  पर  संवों  नदी  पर  निमज्जमीय  पुल  का  निर्माण  106.10  59.05

 2.  जम्मू  और  कश्मीर  डोमेल-कटरा  सड़क  का  विकास  425.00  212,50

 5.  महाराष्ट्र  वीर  टॉल  और  खाड़  के  मध्य  बाईपास  400.00  १00,00

 4.  उड़ीसा  बीध-कैकता-रैराखोले  सड़क  के  समीप  1500.32  750.16

 महानदी  पर  पुल  का  निर्माण

 5.  मध्य  प्रदेश  झांसी-खजुराहो  सड़क  पर  डासन  नदी  पर  1000.00  1000.00

 पुल  का  निर्माण

 6.  आंध्र  प्रदेश  भैललोर  नगर  सीमाओ  में  मद्रास-कलकत्ता  985.00  492.50

 सड़क  को  165/0  से  174/6  कि०मी०

 तक  चीड़ा  करना/सी०सी०  पेवमैंट  तथा

 जल  निकासी  एवं  पैदल  पथों  आदि  की

 व्यवस्था

 7.  तमिलनाडु  तिप्पुर  नगर  की  सड़कों  के  1500.00  750.00

 विकास  का  प्रथम  चरण  +250.00

 विवरण-ता  रुपये

 र्फकों  और  पुर्सों  के  सुधार  के  लिए  विषितन  राज्यों  के  प्रस्तावों
 जो

 आठीं  करे०सं०  राज्य  अनुमानित  राशि

 के  दौरान ऋण  सहायता  के  विचारार्थ  दिश्व  बैंक  को  भेजे  गए  से  संबंधित  विवरण
 9.  उड़ीसा  $58

 रुपये  10.  पांडिचेरी  111

 क्र०सं०  राज्य
 अनुमानित  राशि  11.  शजस्थान  १५०

 1.  आंध्  प्रदेश  1815  12.  तमिलनाइु  2322

 2.  दिल्ली  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  योजना  बोर्ड  श्श
 13.  श़िपुरा  215

 3.  गुजरात  as  14.  पश्चिम  बंगाल  911

 4.  हरियाणा  465
 फि

 5.  हिमाचल  प्रदेश  1000
 सपको  का  निर्माण

 1159.  श्री  एम०  रमन्‍का  राव  :  कया  जल-भूतस  पर्चिहम  मंत्री  यह  बताने
 6.  975 मध्य  प्रदेश

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
 7.  कि

 सहारा  300  क्या  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  आवंटित  करने  का
 8.  -  नागालैण्ड  164  कोई  प्रस्ताव  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  प्राइवेट  कंपनियों  द्वारा  शुरू
 की  जा  रही  ऐसी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  :  और

 संपूर्ण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  अथवा  उसके  भाग  के  विकास  और  रख-रखाब  में  निजी

 क्षेत्र  की सहभागिता  आमंत्रित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  कुछेक
 रेल  उपरि  पुलों  और  सुपर  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का  निर्माण  निजी  निवेश  से  करने

 का  प्रस्ताव  है  और  उनकी  पहचान  कर  ली  गई  अभी  यह  बताना  संभव  नहीं

 है  कि  कौन  सी  परियोजनाएं  निजी  कंपनियों  द्वारा  प्रारंभ  की

 यूरिया  के  आयात  हेतु  निविदाएं

 1140.  डा०  सास  बहादुर  रावल  :  क्‍या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूरिया  के  आयात  हेतु  नेशनल  फर्टिलाइजर्स  लिमिटेड  और

 फास्फेट्स  एण्ड  केमिकल्स  लिमिटेड  द्वारा  अंतर्राष्ट्रीय  निविदाएं  आमंत्रित

 की  गई
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 क्‍या  उक्त  अवधि  के  दौरान  सभी  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करने  वाले

 न्यूनतम  निविदाकर्ताओं  को  ठेके  प्रदान  किए  गए

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  प्रकार  की  अनियमितताओं  के  लिए  जिम्मेदार  अधिकारियों को  सजा
 देने  और  न्यूनतम  निविदाकर्ताओं  के  हितों  का  ध्यान  रखने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग में  राज्य  मंत्री

 एडुआई़ों  :  जी

 वांछित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 से  निर्धारित  शर्तों  को  पूरा  करने  वाले  निम्नतम  बोली  लगाने  वालों

 को  आर्डर  दिए  गए

 तो  1994  के  दौरान  और  चालू  वर्ष  के  दौरान  अ
 संबंधित

 कंपनियों  ने
 संविदा

 *

 तस्संबंधी पक  है

 ;
 हैं

 दूर  के  दौरान  अब  तक  का
 त॑  कंपनियों  ने  संविदाओं  को  प्रदान  करने  को  अंतिम  रूप  देने

 तत्संबंधी
 ः

 विधिवत  अनुमोदित  क्रियाविधि  का  अनुसरण  किया

 विवरण

 कंपनी  का  नाम  विश्यव्यापी  निविदा  दिए  गए  आदेश
 arene

 आयातित  मात्रा
 ल्‍  जारी  करने  की  मीट्रिक

 तारीख

 नेशलन  फर्टिलाइजर्स  लि०  28  1994  शून्य

 350  1995  8  25,000  95  में

 5  1995  7  75,000  95  में

 10  1995  10  3,70,000  95  में

 पाइराइट्स  फास्फेट्स  19  1994  80  ।  ॥॒  ्  य
 एण्ड  कैमिकल्स  23  1995  १0  शून्य

 1  1995  10  1995  में  35,481  प्राप्त  हुए  1995  में

 1,35,000  संभावित

 भू-विज्ञान  में  प्रशिक्षण  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  संबंध  में  वर्षवार  कितनी  धनराशि  खर्च

 1141.  श्री  राम  प्रसाद  सिंह  :  कया  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  सरकार  द्वारा

 फिलीपिन्स  और  अफगानिस्तान  तथा  कुछ  अन्य  देशों  के  कर्मचारियों  को  भू-विज्ञान
 और  खनिज  पदार्थों  के  बिकास  के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 की  गई  है  ?

 खान  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  और
 भारतीय  भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  प्रशिक्षण  संस्था  ऐस्केप  देशों

 के  कार्मिकों  के लिए  ही  भूविज्ञान  और  खनिज  गवेषण के  क्षेत्र  में  प्रशिक्षण  सुविधाओं
 का  विस्तार  कर  रहा  1992-93,  1993-94  और  1994-95  के  दौरान

 ऐस्केप  देशों  से  कोई  कार्मिक  प्रशिक्षण  के  लिए  नहीं

 प्रश्न  नहीं
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 प्रमुख  फसनों  द्वारा  माल  दुलाई

 1142,  डा०  के०  बी०  आर०  चौधरी  :  क्या  जल-भूतल  मंत्री यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रमुख  पत्तनों  द्वारा  माल  दुलाई  के  संबंध  में  1994-95

 के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  इस  संबंध  में  क्या  उपचारात्मक

 कदम  उठाए  गये  हैं  ?

 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  जी  पिछले  वित्त  वर्ष  1994-95  के  दौरान  सभी  महापत्तनों  ने

 181.00  मिलियन  टन  के  लक्ष्य  के  मुकाबले  197.18  मिलियन  ठन  कार्गो  हैंडल

 किया  था  और  वित्त  वर्ष  1993-94  के  दौरान  179.26  मिलियन  टन  कार्गो  हैंडल

 किया  गया  इस  तरह  इसमें  क्रमशः  8.9  प्रतिशत  और  18  प्रतिशत  की  घनात्मक

 वृद्धि

 विद्युत  परियोजनाएं

 1145.  श्री  बोल्ला  बुल्ली  रामयूया  :
 श्री  एम०  बी०  बी०  एस०  मूर्ति  :

 क्या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्यों  में  विद्युत  परियोजनाएं  लगाने  की  प्रगति  बहुत  धीमी

 क्‍या  योजना  आयोग ने  प्राइवेट  कंपनियों  और  राज्यों  के बीच  विद्युत
 संयंत्र  लगाने  हेतु  किए  गए  समझौता  ज्ञापन  की  समीक्षा  करने  का  सुझाव  दिया

 यदि  तो योजना  आयोग  द्वारा  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  दिए

 गए  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  सरकारों  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधुत  मंत्रासय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिस्ता  सौ०  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 फ्तन  प्राधिकरण  द्वारा  मजदूरी  समझौता

 1144.  और  राजेन्द्र  अभ्निहोत्री  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृषा  करेंगे  कि  :

 क्या  फ्तन  एवं  गोदी  श्रमिकों  के  पांच  संधों  ने  फ्तन  प्राधिकरण  द्वारा

 मजदूरी  समझौते  की  अनेक  शर्तों  का  कार्यान्वयन  नहीं  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप

 उत्पन्न  परिस्थितियों  की  समीक्षा  करने  हेतु  सरकार  को  अभ्यावेदन  दिया

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्‍या  सरकार  ने  उनकी  मांगों  को  स्वीकार  कर  लिया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  अंतिम  निर्णय  लिया  जायेगा

 जस-पूतल  परिवहन  मंजालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  पत्तन  और  गोदी  कामगारों  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  पांच  परिसंघों  ने

 पेंशन  के  उदारीकरण  और  उत्पादकता  से  जुड़े  बोनस  पर  पात्रता  सीमा  को  समाप्त
 करने  के  बारे  में  १6  1995  को  एक  पत्र  लिखा

 से  पत्तन  और  गोदी  पेंशन  भोगियों  को  मिलने  वाले  पेंशन  संबंधी
 लाभों  के  उदारीकारण  के  बारे  में  केन्द्र  सरकार  का  अनुमोदन  पहले  ही  दिनांक  90

 1995  को  जारी  किया  जा  चुका  बोनस  हेतु  पात्रता-सीमा  की  समाप्ति  के

 बारे  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि  भारतीय  पत्तन  संघ  के  अध्यक्ष  पांच  श्रमिक
 परिसंधों  के  साथ  विचार-विमर्श  करके  एक  स्कीम  तैयार  करके  उसे  3।  1995
 तक  जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  पास  भेज

 मये  इस्पात  संयंत्र

 1145.  श्री  दत्ता  मेघे  :

 ही  जी०  शिवध्पा  :

 श्री  विलासराब  नागनाथराब  गूड़ेवार  :

 श्री  ए०  बेंकरेश  नावक  :

 श्रीकती  दीपिका  एच०  टोपीवासा  :

 श्री  एन०  जे०  राठका  :

 क्या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  घित्तीय  वर्ष  के  दौरान  देश  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  नये  इस्पात
 संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  संयंत्रों  को कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जाने  की  संभावना

 क्‍या  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  पांस

 लंबित  पढ़े

 इस  अवधि  के  दौरान  मौजूदा  इस्पात  संयंत्रों  में अतिरिक्त  क्षमता  पैदा
 करने  के  लिए  स्वीकृत  किए  गए  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  कया

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  इनमें  कुल  कितना  स्वदेशी  और  विदेशी  निवेश  किया  जायेगा

 इस्पात  मंग्राशय  के  राज्य  मंत्री  संतोध  मोहन  :  और

 1991  में  घोषित  औद्योगिक  नीति  के  अंतर्गत  लोहा  और  इस्पात  उद्योग  को  सरकारी

 क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  उधोगों  की  सूची  से  निकाल  दिया  गया  है  और  स्थान-स्थिति
 संबंधित  कुछ  प्रतिबंधों  जिनके  लिये  सरकार  की  मंजूरी  लेनी  होती  को  छोड़कर

 इसे  अनिवार्य  लाइसेंसिंग  के  प्रावधानों  से  भी  छूट  दे  दी  गईं
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 उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  चालू  वित्तीय  क््य  के  दौरान  देश  में  चार  इस्पात
 संयंत्र  स्थापित  किये  जाने  के  बारे  में  बताया  गया  है  इनका  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया

 इकाई  का  निवेश  चालु  होने  की

 तथा  स्थान  टन  संभावित

 तारीख

 नोवा  स्टील  2.00  140.00  1995

 मध्य  प्रदेश

 रैमी  मैटल्स  1.00  220.00  1995

 गुजरात

 जिंदल  स्ट्र्प्सि  5.00  421.00  1995

 मध्य  प्रदेश

 राजेन्द्र  स्टील्स  1.75  175.50

 मध्य  प्रदेश
 कममजाजान+-++

 1995

 चालू  वित्तीय  वर्ष  क ेदौरान  औद्योगिक  लाइसेंस  की  मंजूरी के लिये  सरकार

 के  पास  कोई  प्रस्ताव  लंबित  नहीं

 से  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  मौजूदा  इस्पात  संयंत्रों  में  अतिरिक्त

 क्षमता  सृजित  करने  के  लिये  औद्योगिक  लाइसेंस  मंजूर  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  स्वीकृत
 नहीं  किया  गया

 विधुत  क्षेत्र  संबंधी  विश्व  बैंक  की  रिपोर्ट

 1146.  श्री  श्रवण  कुमार  पटेल  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्‍या  भारत  सरकार  विद्युत  की  खरीद  करने  वाले  राज्य  विद्युत  बोडों

 को  भुगतान  संबंधी  काउंटर  गारंटी  के  द्वारा  विधुत  क्षेत्र  में  प्रारंभिक  विधुत
 परियोजनाओं  में  निजी  पूंजी  निवेश  को  अपना  सीधा  समर्थन  देने  के  लिए  सहमत
 हो  गई  है  जैसा  कि  1995  में  पेरिस  में  भारत  विकास  मंच  की  बैठक  के  दीरान
 प्रस्तृत  किए  गए  विश्व  बैंक  के  दस्तावेजों  में  बताया  गया  और

 यदि  तो  परियोजनाओं  और  दी  गई  काउंटर  गारंटी  का  ब्यीरा  क्या
 है  तथा  इस  पर  विश्व  बैंक  और  भारत  विकास  मंच  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  और
 भारत  सरकार  न  निम्नलिखित  विद्युत  परियोजनाओं  हेतु  स्वतंत्र  विधुत  निर्माताओं

 को  राज्य  बिजली  बोडों  क॑  भुगतान  संबंधी  दायित्वों  हेतु  राज्य  गारंटी

 के  वास्ले  प्रति-गारंटी  देने  का  निर्णय  लिया  है

 1.  दभोल  मे०बा०  ।)

 2.  जेगुरूपाडू  मे०वा०

 3.  गोदावरी  मे०्वा०
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 4.  विशाखापटनम  मे०वा०

 मंगलोर  मे०्वा०

 6.  इव  घाटी  मे०वा०

 7.  जीरो  यूनिट  आफ  मे०्या०

 8.  भद्गावती  मे०वा०

 विश्व  बैंक  ने  हाल  ही  में  प्रकाशित  अपनी  रिपोर्ट  कंट्री  इकनामिक  मेमोरेंडमਂ

 में  निजी  विद्युत  कार्यक्रम  समेत  भारतीय  विधुत  क्षेत्र  के  विद्यमान  ढ़ांचे  के  संबंध

 में  कुछ  टिप्पणियां  की

 निर्यातोग्मुखी  उपभोक्ता  खाद्य  उधोगों  को  स्वीकृति

 1147.  श्री  मुस्तापल्शी  रामचन्द्रन  :  क्या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1994  और  1995  के  दौरान  निर्यातोन्मुखी  शत  प्रतिशत
 उपभोक्ता  खाद्य  उद्योगों  की  स्थापना  हेतु  स्वीकृति  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-यार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  के  पास  ऐसे  और  अधिक  एककों  की  स्थापना हेतु आवेदन
 पत्र  स्वीकृति  के  लिए  लंबित

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 जाध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  तरूज  :

 जी

 1994-95  के  दौरान  निम्ललिखिंत  दो  यूनिटों  को  शत  प्रतिशत

 निर्यातोन्मुखी  उपभोक्ता  खाद्य  उद्योग  की  स्थापना  हेतु  स्वीकृति  की  गई  है  :

 निप्पल
 क्र०सं०  कंपनी  का  माम  निर्माण  मंद  स्थान

 1.  भै०  अलाइड  कंपनी  वातित  जल  हरियाणा

 2.  मैं०  सतनाम  हेगेन्स  खनिज  जल  हरियाणा

 जी

 और  प्रश्न  नहीं

 उर्बश्क  एककों  का  बंद  होना

 1148.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 श्री  नवल  किशोर  राय  :

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  प्रमुख  उर्वरक  एककों  के  बंद  हो  जाने  से  उर्वस्कों  के  मूल्यों
 में  भारी  वृद्धि  हुई

 हु
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  एककों  के  बंद  होने  के  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  उर्यरक  राज  सहायता  बंद  करने  का

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  गत  तीन  वर्षो  के  दौरान  स्वदेशी  रासायनिक  उर्वरकों  के  उत्पादन

 के  कमी  आई

 (8)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकारी  क्षेत्र  क ेरण  एकक  कब  से  सामान्य  रूप  से  कार्य  करने  लगेंगे  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्राशय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोमिकी  विभाग  और  महासामर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों  :  से  एफ०सी०आई०  का  गोरखपुर  एकक  तथा

 एच०एफ०सी०  के  नामरूप  एकक  का  अमोनिया  सल्फेट  संयंत्र  क्रमशः  जून  1990
 तथा  जुलाई  1992  से  बंद  इसके  अलावा  एच०एफ०सी  ०  हल्दिया  उर्वरक

 परियोजना  जिसे  यांत्रिक  रूप  से  नवम्बर  1979  में  पूरा  किया  गया  को  इसके  आरंभण

 के  दौरान  बारंबार  उपस्कर  खराबियों  के  कारण  वाणिज्यिक  रूप  से  प्रचालन  नहीं

 किया  जा  परियोजना  के  आरंभण  कार्यकलापों  को  अंततः  अक्टूबर  1986

 में  लंबित  करना  पड़ा

 इन  एककों  के  बंद  होने  से  उर्वरकों  के  मूल्यों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा

 प्रश्न  नहीं

 और  (8)  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  रासायनिक  उर्वरकों  का  उत्पादन

 के  रूप  निम्नानुसार  रहा  है  *

 ल  नि  रमन नम  कम  नमन  मनन  में
 एन  पी

 आह  कक  कसा सा  अइसबंधधररर  अर रा आ  अं

 74.50  25.06

 79.45  24,95

 एच०एफ०सी०  तथा  एफ०सी०आई०  के  लिए  पुनरूद्धार  पैकेजों  में

 जिसमें  एच०एफ०सी०  के  और  नामरूप  एककों  तथा  एफ०सी०आई०
 के  रामागुण्डम  और  सिन्दरी  एककों  का  पुनरूद्वार  परिकल्पित  को  हाल
 ही  में  सिद्धान्त  रूप  से  अनुमोदित  कर  दिया  गया  चूंकि  पुनरूद्धार  पैकेजों  के

 लिए  निधिकरण  व्यवस्थाओं  को  जिसमें  वित्तीय  संस्थाओं  की  सहभागिता  के  माध्यम

 से  निधिकरण  करना  शामिल  को  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  इस

 स्तर  पर  इन  एककों  द्वारा  सामान्य  कार्य  प्रारंभ  करने  हेतु  किसी  समय  सीमा  को

 सूचित  करना  संभव  नहीं  एच०एफ०सी०  और  एफ०सी०आई०  के

 प्रचालन  एककों  में  उत्पादन  बनाये  रखने  के  विचार  से  इन  कंपनियों  की  कार्यशील

 लिखित  230

 पूंजी  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  आवश्यक  ब्रजटीय  सहायता  प्रदान  की

 गई

 संयुक्त  राष्ट्र  सुरक्षा  परिषद  का  विस्तार

 1149.  श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  की  स्थापना  की  पचासवीं  वर्षगांठ  क ेअक्सर
 पर  संयुक्त  राष्ट्र  की  व्यवस्था  के  पुनर्गठन  के  संबंध  में  प्रकाशित  विभिन्‍न  रिपोर्ट

 देखी

 यदि  तो  सुरक्षा  परिषद  के  विस्तार  के  संबंध  में  इन  रिपोर्टों  में  क्या

 सिफारिशें  की  गई

 क्‍या  इन  रिपोर्टों  में भारत  सहित  कुछ  और  सदस्य  देशों  की  सुरक्षा  परिषद

 की  स्थायी  सदस्यता  प्रदान  करने  की  सिफारिश  की  गई  और

 किन-किन  सदस्य  देशों  ने  सुरक्षा  परिषद  में  भारत  को  स्थाई  सदस्यता

 देने  का  खुला  समर्थन  किया  है  ?

 विदेश  मंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  सलघान  :  से  सरकार

 ने  संयुक्त  राष्ट्र  प्रणाली  के  पुनर्गठन  के  विषय  में  विभिन्न  रिपोर्ट  देखी  जो  संयुक्त
 राष्ट्र  की  पवासवीं  वर्षगांठ  के  साथ  प्रकाशित  थी  जिसमें  (।)  सार्वभौम  अभिशासन

 पर  आयोग  की  रिपोर्ट  और  (#)  संयुक्त  राष्ट्र  के  भविष्य  पर  स्वतंत्र  कार्य  दल  की

 रिपोर्ट  शामिल  इन  रिपोर्टों  में  कई  सिफारिशें  की  गई  हैं  जिनमें  सुरक्षा  परिषद

 के  विस्तार  के  प्रस्ताव  भी  शामिल  विशेष  रूप  सार्वभौम  अभिशासन  पर

 आयोग  की  रिपोर्ट  में  2005  तक  पांच  स्थायी  सदस्यों  के एक  नए  वर्ग  का

 करने  के  लिए  कहा  गया  है  जिसमें  दो  औद्योगिकृत  देशों  से  और  एक-एक

 एशिया  तथा  लातिन  अमरीकी  देश  से  शामिल  होंगे  और  सुरक्षा  परिषद  की  अस्थायी

 सदस्यता  भी  10  से  15  तक  बढ़ाना  शामिल  स्वतंत्र  कार्यदल  की  रिपोर्ट  में  सुरक्षा
 परिषद  की  संख्या  ।5  से  बढ़ाकर  23  करने  की  सिफारिश  की  गई  हैं  जिनपें  नए

 स्थायी  सदस्य  5  से  अधिक  नहीं  होने  चाहिए  ।  किसी  एक  देश  की  विशिष्ट  उम्मीदवारी

 का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  और  इस  समय  उस  पर  कोई  विचार  विमर्श  नहीं  किया

 जा  रहा

 विदेशी  सहायता  कासी  आधास  योजनाएं

 1150.  श्री  राषपास  सिंह  :

 श्री  दृजभूषण  शरण  सिंह  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 श्री  महेश  कम्रोड़िया  :

 क्या  शहरी  कार्य  और  तेजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशी  सहायता  वाली  आवास  योजनाएं  किन  किन  राज्यों  में  आरंभ

 की  गई

 इनकी  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  और  उक्त  योजनाएं  कब  तक  पूरी  हो

 जाने  की  संभावना  और
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 विदेशी  सहायता  का  उपयोग  किस  ढंग  से  किया  जा  रहा  है  ?

 शहरी
 कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  षी०  के०

 से  जर्मनी के  की  सहायता  से  विभिन्‍न  राज्यों  में  निम्नलिखित

 7  1995  लिखित  उत्तः  252

 आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्ग  हेतु  आवास  परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  गई

 हैं/कार्यान्वित  की  जा  रही  है  :

 हा
 परियोजना  का  नाम  राज्य  का  नाम  |  वर्तमान  स्थिति

 के०एफ०डब्ल्यू०  उ.प्र  कार्याण्वित

 राजस्थान

 उत्तर  प्रदेश  कार्यान्वित

 के०एफ०इब्ल्यू०  हुडको-५  कार्यान्ययनाधीन

 3.

 महाराष्ट्र

 के०एफ०्डब्य्यू०-एच०डी०  उत्तर  कार्यान्वयनाधीन

 एफव्सी०्-न  आंध्र

 कर्नाटक
 हिलामम>म  मम  न  मनन  अं  ७७८८रनणनननाणणणनानाणणनणणननणाननणणाणाणा हा  एएणएए॥्ल्‍ए७  ्‌आाा॑णाणणएणणणएं

 इसके  महाराष्ट्र  के  भूकंप  पीड़ितों  के  पुनर्वास  के  लिए  विश्व  बैंक

 के  246  मिलियन  अमरीकी  डालर  के  ऋण  से  महाराष्ट्र  एमरजेन्सी  रिहैबीलेटेशन

 प्रोग्राम  का  भी  कार्यान्वयन  किया  जा  रहा

 प्रमुख  पत्तनों  का  विकास/आधुनिकीकरण

 श्री  एस०  एम०  लाखजान  बाशा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहम  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  प्रमुख  पत्तनों  के  विकास  एवं

 आधुनिकीकरण के  कार्य  में  गैर-सरकारी  उद्यमियों  को  शामिल  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  शामिल  किए  गए  गैर-सरकारी

 उद्यमियों  की  भूमिका  क्या  ह ैऔर  उक्त  योजना  के  अंतर्गत  विकास/आधुनिकीकरण
 के  लिए  किन-किन  क्षेत्रों/पत्तनों  का  चयन  किया  गया  है  ?

 उल-भूतस  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 जी

 पत्तन  अवसंरचना  और  सुविधाओं  के  कुछेक  क्षेत्र  जैसे  कटिनर

 कार्गो  हैंडलिंग  पत्तन  क्राफ्ट  और  पायलटेज  और  क्रेनेज
 भंडारण  और  स्टोरेज  सुविधाओं  को  प्तन  अवसंरघना  और  सुविधाओं  के

 विकास  और  आधुनीकीकरण के  प्रयोजन  से  बी०ओ०टी०

 प्रचालन  और  इत्यादि  जैसी  विभिन्‍न  व्यवस्थाओं  के  अंतर्गत  निजी  निवेश

 के  लिए  खोल  दिया  गया

 विदृत  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश

 श्री  सक्‍्त  कुमार  मंडल  :  क्या  बिधुत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  उन्होंने  हाल  ही  में  देश  में  विद्युत  क्षेत्र  में  विदेशी  पूंजी  निवेश  को

 आकर्षित  करने  के  लिए  ग्रेट  ब्रिटेन  तथा  हांगकांग  गए  भारतीय  शिष्टमंडल

 का  नेतृत्व  किया

 यदि  तो  दौरे  का  परिणाम  क्‍या  और

 यह  शिष्टमंडल  इन  देशों  से  विदेशी  निवेश  आकर्षित  करने  में  कहां  तक

 सफल  रहा  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिसा  सी०  :

 विद्युत  मंत्री  न ेअन्य  बातों  के  साथ-साथ  भारतीय  निजी  विद्ुत  क्षेत्र  में  विदेशी  निवेश

 को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  12  जून  से  25  1995  के  दौरान  अमरीका

 और  हांगकांग  गए  एक  भारतीय  प्रतिनिधिमंडल  का  नेतृत्व  किया

 और  यह  दौरा  सफल  रहा  क्योंकि  भारतीय  निजी  विधुत  क्षेत्र

 में  निवेशों  की  व्यवहार्यता  तथा  लाभ  प्रदता  के  संबंध  में  विदेशी  निवेशकों  के  बीच

 रुचि  पैदा  करने  के  उद्देश्य  की  पूर्ती  हुई  इससे  भारतीय  निजी  विधुत  कार्यक्रम

 के  संबंध  में  इन  निवेशकों  के  बीच  शंकाएं  भी  कम  हुई

 गुजरात  में  राष्ट्रीय  राजमारगों  में  पक्की  सड़कें

 1155.  श्री  एन०  जे०  राठबा  :  क्या  जल-भूतल  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  में  राष्ट्रीय

 राजमार्गों  के  काफी  बड़े  भाग  में  पक्की  सड़कें  नहीं
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 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इसका  कया  परिणाम  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं.उठाए  जायेंगे  ?

 जल-घूतस  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 जी  गुजरात  राज्य  में  सभी  राष्ट्रीय  राजमार्गों  पर  डामर  डाला  हुआ

 से  प्रश्न  नहीं

 की  नई  आवास  योजना

 1154.  श्री  ज्गत  बीर  सिंह  द्रोण  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजयार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  1995  से  हुडको  द्वारा  शुरू  की  जाने
 वाली  नई  आवास  योजना  की  घोषणा  की

 यदि  तो  क्या  यह  योजना  इस  बीच  शुरू  हो  गयी  है  और  इसमें  कितनी

 प्रगति  हुई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंजालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 और  प्रश्न  नहीं

 तमिखनाडु  में  मोशिकिनम  का  खनन

 1155.  झा०  पी०  बल्लस  पेरूमान  :  क्या  खान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ४

 क्‍या  तमिलनाडु  में  मोलिब्डिनम  अयस्क  का  खनन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तमिलनाइ  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  कुल  कितने

 टन  मोलिब्डिनम  अयस्क  का  खनन  और

 इस  अवधि  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  तमिलनाडु  को  इस  खनन
 के  लिए  कुल  कितनी  रायल्टी  दी  गई  ?

 खान  मंभासय  के  राज्य  मंत्री  बलराम  सिंह  :  हां  |  भारतीय

 भूवैज्ञानिक  सर्वेक्षण  तमिलनाओ  के  धर्मपुरी  के  हारूर-एलांगयाम
 क्षेत्र  तथा  उत्तरी  आर्कोट  जिले  में  मोलिब्डिनम  के  लिए  गवेषण  कार्य  कर  रहा

 मोलिब्डिनम  अयस्क  के  0.078%  एम०ओ०  औसत  ग्रेड  वाले  २.544  मिलियन  टन

 भंडार  होने  का  अनुमान

 अभी  तक  मोलिब्डिनम  अयस्क  का  खनन/विदोहन  नहीं  किया  गया
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 प्रश्न  नहीं

 राष्ट्रीय  विधुत  ब्रिड  के  विस्तार  की  योजना

 1156.  श्री  आर०  सुरेन्द्र  रेही  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विद्युत  ग्रिड  निगम  ने  हाल  ही  के  वर्षों  में  कार्यनिष्यादन  में  प्रगति
 को  बनाए  रखा

 '

 यदि  तो  उसके  अंतर्गत  आने  वाली  पारेषण  लाइनों  के  सर्किट
 किलोमीटरों  के  नेटवर्क  और  इसे  पांच  क्षेत्रीय  ग्रिडों  से  प्रत्येक्र  ग्रिड  द्वारा
 उत्पादन  तथा  1992-98,  1998-94  तथा  1994-95  के  दौरान  और  $0  1995
 तक  इनके  व्तीय  कार्यनिष्यादन  का  ब्यौरा  क्‍या

 ह

 क्‍या  पारेषण  नेटवर्क  का  और  विस्तार  करने  हेतु  कोई  प्रस्ताव  सरकार
 के  पास  सक्रिय  रूप  से  विधाराधीन

 यदि  तो  विस्तार  योजना  का  ग्रेडवार  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर

 कितनी  लागत  आएगी  तथा  इसका  वित्तपोषण  किस  प्रकार  से  किया  और

 (5)  विधुत  ग्रिड  निगम  की  विस्तार  योजना  का  कार्य  कब  से  शुरू  हो  जाएगा  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  ली०  :  और

 पावरग्रिड  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  21173  एम०वी००ए०
 की  कुल  रूपांतरण  क्षमता  और  97-98  प्रतिश्षत  उपलब्धता  घटक  वाले  ५0  उपकेन्‍्द्रों
 के  साथ  26000  सर्किट  कि०मी०  की  अतिरिक्त  उच्च  वोल्टला  वाली

 पारेषण  लाइनों  का  भी  अनुरक्षण  कर  रहा  इसने  वर्ष  1994-95  के  दौरान  विभिन्‍न

 क्षेत्रीय  ग्रिडों  में लगभग  2200  सर्किट  कि०मी०  पारेषण  लाइनों  को  घालू  किया  है

 और  1335  सर्किट  कि०मी०  पारेषण  लाइनों  को  बिछाया  वर्ष  1992-95

 1998-94  और  1994-95  के  दौरान  पावरग्रिड  द्वारा  क्रमशः  236.61  करोष्ठ  रुपये

 187.88  करोड़  रुपये  और  207.80  करोड़  रुपये  का  लाभ  अर्जित
 किया

 ये  ग्रिड  विधुत  के  पारेषण/अंतरण  के  लिए  गत  तीन  वर्षों  क॑
 दौरान  देश  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  विधुत  का  उत्पादन  निम्नवत्‌  है

 क्षेत्र  1992-9$  1993-94  1994-95

 उत्तरी  94077  96793  104060

 पश्चिमी  97978  107776  116407

 दक्षिणी  85211  ५1५61

 पूर्वी  28647  82587  35399

 उत्तर-पूर्वी  3072  3156  Sigg

 जोड़  300989  323323  351020
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 से  ($)  पावरग्रिड  अगले  पांच  क्यों  में  पारेकण  नेटवर्क  के  लगभग  10000
 सर्किट  कि०मी०  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  रखता  है  ।  प्रमुख  प्रचालनाधीन  और  प्रस्तावित
 परियोजनाओं  का  उनकी  अनुमानित  लागत  तथा  पूरा  होने  के  कार्यक्रम  सहित  ब्यौरा

 क्रमशः  और  में  दिया  गया  क्षेत्रीय  ग्रिडों  के  अन्तःसंबद्ध
 के  लिए  एक  राष्ट्रीय  ग्रिड  के  गठन  का  कार्य  पहले  ही  चल  रहा

 परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  हेतु  आवश्यक  प्रावधान  पंचवर्षीय

 वार्षिक  योजनाओं  में  कर  लिए  गए  हैं  और  आंतरिक  भारत

 सरकार  से  इक्यिटी/ऋण  बहुपक्षीय/द्विपक्षीय  विदेशी  आपूर्तिकर्ताओं
 के  ऋण  इत्यादि  के  ज़रिए  पावरग्रिड  द्वारा  निधियां  जुटाई  जा  रही

 विवरण-त

 ब्रयाश्नाधीन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 क्र  परियोजना  परियोजना  लागत  चालू  किए  जाने

 सं०  का  कार्यक्रम

 उत्मदन  से  जुड़ी  हुई  पारेचण  स्कीमें

 1.  विन्ध्याचल  एडिशनल  424  1997-98

 2.  किशनपुर-मोगा  524  1997-98

 5.  गांधार  290  1995-96

 4.  कठलगुड़ी  678  1995-96

 नाथपा-झाकरी  1687  1997-98

 6.  टिहरी  550...  1997-98

 प्रण्प्रती  समन्दवन  एवं  नियंत्रण  स्कीमें

 1.  दक्षिणी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  एवं  संचारण  स्कीमें  622  1990-00

 १.  उत्तरी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  एवं  संचार  470  1999-00

 अन्तःलेत्रीय  सिंक

 1.  चन्द्रपुर  एच०वी०डी०सी०  बैक-टू-बैक  900  1997-98

 2.  जैपौर-गाजुवाका  एच०वी०डी०सी०  651  1998-99

 बैक-टू-बैक

 प्रस्तावित  नई  परियोजनाओं  का  ब्यौरा

 उत्पादकता  परियोजना  चालू  करਂ
 रुपये  का  कार्यक्रम

 7  29  598  बा  -99

 प्रणाली  समच्ययन  एथं  संचारण  स्कीमें

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  एवं  1999.00

 स्कीमें

 2.  पूर्वी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  एवं  संचारण  400  2002-05
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 रुपये
 का  कार्यक्रम

 उत्पादकता  संबद्ध

 $.  पश्चिमी  क्षेत्रीय  भार  प्रेषण  एवं  संचारण  स्कीमें  400

 अध्तःश्षेत्रीय  सिक्स

 1.  मऊ-बिहारशरीफ  एच०वी०डी  ०सी०  550  1999-00

 बैक-टू-बैक  हर

 परियोजनाएं  अनुमोदन  के  अग्रिम  चरण  में

 क्र०सं०  परियोजना  का  नाम  लागत  रुपये

 1.  राजस्थान  एटमिक  पावर  प्रोजेक्ट  97.80

 $  व  4,  .220  के०वी०  पारेषण  लाइन

 2.  220  के०वी०  पारेषण  लाइन  63.00

 $.  फरीदाबाद  पारेषण  प्रणाली  400  के०वी०  एवं  200  के०वी०  179.90

 4.  उचाहार  पारेषण  प्रणाली  143.30
 ——

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लैटों  के  निर्धारित  मूल्य

 1157.  श्री  राम  कृपाश  यादव  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  इस  समय  आवेदकों  को
 फ्लैटों  का  श्रेणीवार  कितना  मूल्य  लगाया  जा  रहा

 कया  ये  मूल्य  निम्न  एवं  मध्यम  आय  वाले  समूहों  की  पहुंच  से  बाहर

 हो  गये  हैँ

 कितनी  क्षिश्तों  में  इन  मूल्यों  की  वसूली

 क्‍या  दिल्ली  सरकार  ने  डी०डी०ए०  को  ऐसी  योजनाएं  तैयार  करने  के

 लिए  कहा  है  ताकि  निम्न  आय  समूह  के  व्यक्तियों  की  आवश्यकता  पूरी  की  जा
 और

 (5)  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  के०  :

 दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  ने  सूचना  दी  है  कि  पंजीकृतों  को  प्रस्तावित  विभिन्‍न  टाइप
 के  फ्लैटों  की  वर्तमान  लागत  लगभग  इस  प्रकार  है  :

 जनता  -  1.55  लाख  रुपये

 एल०आई०जी०  -  3.00  से  5.50  लाख  रुपये

 -  5.50  से  6.00  लाख  रुपये

 विस्तारणीय मकान  निम्नलिखित  लागत  श्रेणी में  हैं  :

 टाइप  ए

 टाइप  बी  -

 एम०आई०जी०

 -  1.90  लाख  से  3.76  लाख  रुपये

 -  4.52  लाख  से  5.21  लाख  रुपये
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 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  मे  ऐसा  कोई  अध्ययन/सर्वेक्षण  नहीं  कराया
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लैटों  की  लागत  की  मजना  हानि

 रहितਂ  के  सिद्धान्त  पर  की  जाती  इसके  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  फ्लैयें  की  कीमतें  तय  करने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  हैं  ताकि  उनको
 क्रय  योग्य  बनाया  जा

 (0)  जनता  और  कम  आय  वर्ग  के  फ्लैटों  के  भूमि  घटक  की  देयता  को
 दोहरी  इमदाद  के  माध्यम  से  कम  किया  गया

 (ii)  जनता  फ्लैटों  के  लिए  ऊपरी  प्रभारों  की  गणना  कम  दरों  पर  की
 जाती

 एम०आई०जी०  और  एल०आई०जी०  के  पंजीकृतों  को आवंटन  नकद

 और  किराया  खरीद  दोनों  आधार  पर  किया  जाता  किराया  खरीद  पद्धति  के  तहत
 आबंटी  को  भूमि  की  लागत  तथा  निर्माण  लागत  का  50  प्रतिशत  पेशगी  जमा  करना

 होता

 शेष  धनराशि  की  वसूली  इस  प्रकार  जाती  है  :

 जनता  180  समान  मासिक  किस्तें

 एल०आई०जी०  144  समान  मासिक  किस्तें

 एम०आई०जी०  120  समान  मासिक  किस्तें

 विस्तार  णीय  आवास  1995  के  तहत  6  तिमाही  किस्तों  में  भुगतान
 की  सुविधा  दी  गयी

 और  (¥)  एल०आई०जी०  श्रेणी  के  तहत  25782  पंजीकृतों  के  वर्तमान

 पिछले  बकाये  को  ध्यान  में  रखते  हुए  अभी  कोई  नई  स्कीम  आरंभ  करना  प्रस्तावित

 नहीं

 इस्पात  का  उत्पादन

 1158.  डा०  के०  दी०  आर०  चौधरी  :  क्या  इस्कात  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1994-95  के  दौरान  इस्पात  का  कुल  कितना  उत्पादन

 देश  में  इस्पात  के  सबसे  बड़े  उत्पादनकर्ता  का  नाम  क्‍या  और

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  इस्पात  के  निर्यात  हेतु  क्या  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया  है  ?

 इस्पात  मंजासय  के  राण्य  मंत्री  सम्तोष  मोहन  :  1994-95

 के  दौरान  परिसज्जित  इस्पात  का  कुल  उत्पादन  172.2  लाख  टन

 स्टील  अथॉरिटी  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  देश्ञ  में  इस्पात  की  सबसे  बड़ी
 उत्पादक  कंपनी

 16  1917  लिखित  उत्तर  २१३8

 1995-96  के'दौरान  इस्फात  का  अनुमानित्त  निर्यात  15.40  लाख  टन

 श्री  कोल्खा  दुल्ती  तफ्दूक्ा  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  ने  अफगानिस्तान  से  उन  जिन्होंने  युद्ध के  दौरान
 अफगानिस्तान  छोड़  दिया  था और  जो  अब  भी  भारत  में  रह  रहे  को  वाषल  लेने
 का  आग्रह  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यीरा  क्या

 इनमें  से  कितने  शरणार्थी  अफगानिस्तान  वापस  लौट  गये  और

 किसने  शरणार्थी  अभी  भी  भारत  में  रह  रहे  हैं  ?

 विदेश  मंजासथ  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  से  बड़ी  तादाद

 में  अफगान  लोग  भारत  आ  गए  हैं  परग्तु  भारत  सरकार  ने  उन्हें  क्षरणार्थी  के  रूप

 में  मान्यता  नहीं  दी

 सरकार  को  उम्मीद  है  कि  ये  अफगान  राष्ट्रीक  अफगानिस्तान  में  स्थिति

 सामान्य  होते  ही  वापस  चले  जाएंगे  और  सरकार  इस  मामले  में  अफगानिस्तान  की
 सरकार  तथा  संयुक्त  राष्ट्र  शरणार्थियों  से  सम्बद्ध  उच्चायुक्त  से  संपर्क  बनाए  हुए

 शरणार्थियों  से  सम्बद  उच्चायुक्त  के  आंकड़ों  के  अनुशार  $1.6.1995  की
 स्थिति  के  अनुसार  इस  कार्यालय  में  लगभग  21,  168  अफगान  राष्ट्रिक  शरणा्थी
 के  रूप  में  पंजीकृत

 अफगानिस्तान  की  स्थिति  को  देखते  हुए  अफगान  शरणार्थी  अपने  देश  कपल

 नहीं  गए  हैं  और  शरणार्थियों  से  संबद्ध  उच्चायोग  तीसरे  देश  में  उन्हें  बसाने  का प्रयास
 कर  रहा

 नहाराण्र  में  नये  प्ाततपोर्ट  कार्यालय

 1160.  श्री  दत्ता  मेथे  :  क्‍या  विदेश  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  महाराष्ट्र  में  के  दौरान  नये  पासपोर्ट

 कायलिय  खोलने  का

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  ये  कार्यालय  कहां-कहां  खोले
 और

 राज्य  में  कार्यरत  पासपोर्ट  कार्यालयों  का  स्थान-बार  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  वें  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी

 प्रश्न  नहीं
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 महाराष्ट्र  राज्य  में  दो  पासपोर्ट  कार्यालय  कार्य  कर  रहे  हैं  जो  क्रमशः
 बम्बई  और  नागपुर  में  स्थित

 जम्मू  और  कश्मीर  में  जल  विधुत  परियोजनाएं

 1161.  श्री  श्रवण  छुमार  पटेल  :

 मेजर  जनरल  भुवन  चन्द्र  ख्दूरी  :

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  :

 डा०  लक्ष्मीमारायण  पड़ेय  :

 क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  और  कश्मीर  में  जल  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  के  आकलन  संबंधी

 ब्यौरा  क्‍या

 राज्य  में  इस  समय  वार्षिक  जल  विद्युत  उत्पादन  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  ने  राज्य  में  जल  विद्युत  के  उत्पादन  में  वृद्धि  करमे  के  लिए
 कोई  योजना  बनाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 (४)  क्‍या  परियोजनाओं  के  कार्यान्वयान  में  काफी  विलंब  हुआ  है  जिसके

 कारण  भारी  वित्तीय  हानि  हुई

 यदि  तो  इस  विलंब  के  क्‍या  कारण  और

 (8)  विद्युत  परियोजनाओं  का  कुशल  और  शीद्र  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  हहे  हैं  ?

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  और
 केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  ने  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  60  प्रतिशत  भार  अनुपात  पर
 7487  मे०वा०  जल  विद्युत  शक्‍्यता  आंकी  $1.5.95  तक  इसमें  से  60  प्रतिशत
 भार  अनुपात  पर  308.33  मे०वा०  क्षमता  868  मे०वा०  जिसमें  से  178  मे०बा०

 राज्य  क्षेत्र  में  और  600  मे०वा०  केन्द्रीय  क्षेत्र  मे ंशामिल  1994-95  के  दौरान

 जम्मू  एवं  कश्मीर  में  जल  विद्युत  केन्द्रों  से उत्पादन  2744  मिलियन  यूनिट

 और  इस  समय  जम्मू  एवं  कश्मीर  में  निम्नलिखित  जल  विधुत
 परियोजनाएं  क्रियान्वयनाधीन  हैं  :

 परियोजना  का  नाम  क्षमता  परियोजना  को  चालू
 करने  का  कार्यक्रम

 कक

 1.  अपर  सिंध  जल  70  मे०्वा०  (११४5)  आठवीं  योजना

 विद्युत

 2.  अपर  सिंध  विस्तार  85  मे०वा०  (1X35)  आठवीं  योजना

 $.  कारगिल  $.75  मे०या०  ($x1.25)  आठवीं  योजना

 4.  पहलगाम  $  Romto(2x1.5) —  आठवीं  योजना

 5.  उड़ी  480  आठवीं-नौवीं  योजना

 6.  दुलहस्ती  390  मे०वो०  नौवीं  योजना

 7  1995

 (s)  और  राज्य  में  अशांत  परिस्थितियां  होने  क ेकारण  जम्मू  कश्मीर
 .  में  परियोजनाएं  गति  से  आगे  बढ़  रही  इसके  परियोजनाओं  के

 क्रियान्वयन  में  अधिक  समय  लग  रहा  जिसके  परिणामस्वरूप  लागत  में  भी  -

 अभिवृद्धि  हो  रही

 (8)  केन्द्रीय  विधुत  देश  में  क्रियान्वयनाधीन  परियोजनाओं  की

 विभिन्न  गतिविधियों  की  प्रगति  की  गहराई  से  मानीटरिंग  करता  ताकि  इनका

 क्रियान्वयन  समयानुसार  किया  जा  कार्य  समयानुसार  पूरा  करने  के  लिए

 परियोजना  मुख्य  निर्माताओं  के  साथ  नियमित  रूप  से  बैठकें  आयोजित

 की  जाती  परियोजना  के  क्रियान्ययन  को  प्रभावित  करने  वाले  सभी  घटकों  पर

 नजदीकी  नजर  रखी  जाती  है  और  इस  संबंध  में  उपचारात्मक  कार्रवाई  की  जाती

 पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन  और  पावर  ग्रिड  कारपोरेशन

 1162.  प्रो०  उम्मारेषड्टिड  बेंकटेस्बरलु  :  क्‍या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  पावर  फाइनेंस  कारपोरेशन  तथा  पावर  ग्रिड  कारपोरेशन
 जैसे  संगठनों  की  भूमिका  और  उनके  भविष्य  की  समीक्षा  कर  रही

 यदि  तो  इस  समीक्षा  के  क्‍या  परिणाम  और

 सरकार  विद्युत  संबंधी  आर्थिक  उदारीकरण  नीतियों  में  इन  संगठनों  की

 भूमिका  किस  प्रकार  शामिल  करेगी  ?

 विधुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  से

 विधुत  क्षेत्र  में  होने  वाली  गतिविधियों  को  मद्देनजर  रखते  जिसमें  विधुत  क्षेत्र

 को  निजी  भागीदारी  के  लिए  खोला  जाना  भी  शामिल  विधुत  वित्त  निगम

 की  भूमिका  और  उद्देश्यों  की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  श्री

 वी०बी०  ईक््वरन  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  द्वारा  भी  पी०एफ०सी०  के
 कार्यकलापों  की  जांच  की  गई  है  और  इसके  द्वारा  की  गई  अनेक  सिफारिशों  पर
 सरकार  द्वारा  क्रियान्वयान  किए  जाने  हेतु  विचार  किया  जाता

 सरकार  पावरग्रिड  कारपोरेशन  की  भूमिका  की  समीक्षा  नहीं  कर  रही

 तथापित  पावरग्रिड  द्वारा  प्रचालन  को  हाथ  में  लिए  जाने  जैसे  कार्यकलापों  का  विद्युत
 क्षेत्र  में  पावरग्रिड  की  बदलती  हुई  भूमिका  पर  प्रभाव

 भारत  में  आतंकक्षाद  से  निपटने  हेतु  अमरीका  से  अनुरोध

 1165.  श्री  सुल्तान  सलाउड्ीन  ओबेसी  :  कया  बिदेश  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होंने  आतंकवाद  से  निपटने  के  लिए  अमरीका  से  सहायता  हेतु

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  अमरीका  की  क्या

 प्रतिक्रिया
 ह॒

 क्‍या  सरकार  ने  अमरीका  से  पाकिस्तान  के  साथ  भारत  में  आतंकवाद

 को  बढ़ावा  देने  संबंधी  मुद्दे  को उठाने  का  भी  अनुरोध  किया
 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विदेश  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सलमान  :  जी

 प्रश्न  नहीं

 और  सरकार  ने  अमरीकी  सरकार  को  बार-बार  इस  बात  पर  बल
 दिया  है  कि  इस  बात  के  अकाट्य  साक्ष्य  हैं  कि  पाकिस्तान  उपस्करों  की

 सप्लाई  करके  तथा  प्रशिक्षण  एवं  घुसपैठ  के  जरिये  भारत  में  आतंकवाद  को  लगातार
 सक्रिय  रूप  से  बढ़ावा  दे  रहा  अमरीकी  सरकार  के  प्राधिकारियों  को  इस  साक्ष्य

 से  अवगत  कराया  गया  भारत  सरकार  इस  बात  का  अवश्य  स्वागत  करेगी  कि

 अमरीकी  सरकार  अपने  प्रभाव  के  जरिये  पाकिस्तान  द्वारा  भारत  में  आतंकवाद  को
 समर्थन  देना  बंद

 निर्यातोग्भुख  फल/सण्ी  एकक

 1164.  श्री  मुल्लापल्ली  रामचन्द्रन  :  क्‍या  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य/संघ  क्षेत्र  राज्य  में  स्थापित  पूर्णतः  निर्यातोन्मुख  फल/सब्जी
 प्रसंस्करण  एककों  का  ब्यौरा  क्‍या

 जे क्‍या  ऐसे  और  एककों  की  स्थापना  संबंधी  आवेदन  स्वीकृती  हेतु
 विचाराधीन

 यदि  हां  तो  ब्यीरा  क्या

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  प्रसंस्कृत  किए  गए  कुल  फल/सब्जी

 उत्पादों  का  प्रतिशत  कितना  और

 (5)  अधिक  मात्रा  में  फलों  और  सब्जियों  के  बढ़े  प्रसंस्करण  का  घरेलू  बाजार
 में  ताजा  फलों  और  सब्जियों  की कीमत  और  उपलब्धता  पर  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उधोग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 स्थापित  किए  गए  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख्ी  फल  तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  एककों
 का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  शत-ग्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  फल
 तथा  सब्जी  प्रसंस्करण  एककों  की  स्थापना  संबंधी  कोई  आवेदन  लंबित  नहीं

 1993-94  के  तले  हुए  तथा  धूप  में  सुखाए  गए  उत्पादों  को  छोड़कर
 फल  तथा  सब्जी  उत्पादों  को  तैयार  करने  के  लिए  वाणिज्यिक  रूप  से  कुल  प्रसंस्कृत
 किए  गए  फल  तथा  सब्जी  का  प्रतिशत  क्रमशः  लगभग  1  प्रतिशत  और  1.3  प्रतिशत

 अधिक  मात्रा  में  फलों  तथा  सब्जियों  के  बढ़े  प्रसंस्करण  का  घरेलू  बाजार

 में  ताजा  फलों  तथा  सब्जियों  की  उपलब्धता  तथा  उपभोक्ता  मूल्यों  पर  पड़े  प्रभाव

 का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  विशेष  अध्ययन  नहीं  किया  गया

 फलों  तथा  सब्जियों  के  बढ़ते  उत्पादन  तथा  उसके  बहुत  कम  प्रतिशत  का

 प्रसंस्करण  किए  जाने  के  कारण  उपलब्धता  में  कमी  नहीं  हुई  लेकिन  कुछ  क्षेत्रों

 में  फल  तथा  सब्जियों  बढ़े  हुए  प्रसंस्करण  के  कारण  किसानों  को  बेहतर  दाम  मिल

 रहे

 16  1917

 विवरण

 कार्यान्यित  की  गई  शत-ग्रतिशत  निर्यातोग्युली  एककों  का  राज्यदार  ब्यौरा
 ..

 राज्य  एककों  की  संख्या

 या
 ;:

 1  आंध्र  प्रदेश  4

 2.  असम

 3...  गुजरात  10

 4...  हरियाणा  1

 5...  हिमाचल  1

 6...  कर्नाटक  8

 7...  केरल  4

 8...  बहाराष्ट्र
 *  5

 9...  मध्य  प्रदेश  ।

 10...  पंजाब  2

 11...  तमिलनाइ  5

 12...  उत्तर  प्रदेश  1

 13...  पश्चिम  बंगाल  1
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 वैलाडिखा  की  खआतें

 1165.  श्री  राण  विशात  पासवान  :

 श्री  रुफथंद  पास  :

 कया  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  9  1995  के  इंडियन  एक्सप्रैस  में  प्रकाशित
 समाचार  रेजिस्ट  टेकओवर  आफ  बैलाडिला  माइनਂ  शीर्षक  की

 ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  बहुत  ही  सस्ती  दर  पर  यह  खान  निजी  क्षेत्र  को  पट्टे
 दी  जा  रही

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 क्‍या  बैलाडिला  खान  परिसर  में  उच्च  किस्म  के  लौह  अयस्क

 भंहार  को  संयुक्त उधम  परियोजना  के  तौर  पर  विकसित  करने  के  संबंध  में  अंतिम

 निर्णय  ले  लिया  गया
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 तो  इस  संबंध  में  कब  तक  निर्णय  कर  लिये  जाने  की  संभावना

 ज्का

 इस्फत  मंज्ासथ  के  राज्य  मंत्री  सम्तेय  मोहन  :

 से  इस्पात  की  खपत  किसी  देश  क ेऔधोगिक  और  आर्थिक  विकास

 का  एक  प्रमुख  सूचक  अनुमानित  निर्यात  सहित  भारत  में  इस्पात  की  कुल  मांग

 सन  2001-02  तक  बढ़कर  $70  लाख  टन  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  उस

 समय  तक  विद्यमान  एकीकृत  इस्पात  संयंत्रों  और  गौण  क्षेत्र  की  इकाइयों  का  उत्पादन

 लगभग  2२40  लाख  टन  तक  पहुंचने  की  संभावना  180  लाख  टन  के  अमुमानित
 अंतर  को  कंवल  निजी  क्षेत्र  में  निवेश  द्वारा  ही  पूरा  करना  होगा  क्योंकि  सरकारी

 क्षेत्र  में  नए  ग्रीनफील्ड  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  की  परिकल्पना  नहीं  की  गई

 इसलिए  यदि  मांग  और  उपलब्धता  के  बीच  अनुमानित  अंतर  को  पूरा  करना  है  तो

 निजी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहित  करना

 धातु  स्क्रैप  की  स्वदेशी  उपलब्धता  कम  है  और  स्वदेशी  मांग  को  पूरा  करने
 के  लिए  भारी  मात्रा  में  आयात  करना  पड़ता  स्पंज  लोहे  में  घात्विक  लोहे  की

 प्रतिशतता  अधिक  होती  है  और  यह  इस्पात  गलन  स्क्रैप  क ेलिए  एक  अच्छा  एवजी
 इसलिए  विदेशी  मुद्रा  बचाने  के  लिए  सरकार  द्वारा  स्पंज  लोहे  के  उत्पादन  को

 प्रोत्ताहित  किया  जा  रहा  इस  समय  देश  में  18  स्पंज  लोहा  इकाईयां  हैं  जिनकी

 कुल  क्षमता  54  लाख  टन  इन  इकाईयों  में  1994-95  में  $4  लाख  टन  उत्पादन

 हुआ  और  निर्यात  10  लाख  टन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  संभावना  सहित  इस
 कर्ष  40  लाख  टन  उत्पादन  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  की  आज्ञा  7.39  लाख
 टन  वार्षिक  क्षमता  की  और  स्पंज  लोहा  इकाइयां  इस  समय  कार्यान्वयन  के  विभिन्न
 चरणों  में

 भारत  में  गैस  पर  आधारित  केवल  3  संयंत्र  नामतः  इस्सर  गुजरात
 विक्रम  इस्पात  लिमिटेड  और  निष्पोन  डेनरो  इस्पात  लिमिटेड  हैं  और  उन्हें  65  प्रतिशत
 और  इससे  अधिक  लोहांश  के  केलिब्रेटिड  लौह  अयस्क  की  आवश्यकता  होती

 एन०एम०झ्ी०सी०  संयुक्त  उद्यम  परियोजना  के  रूप  में  निल्षेप  ॥-बी  का

 विकास  करने  पर  1991  से  विचार  कर  रहा  था  परन्तु  यह  प्रस्ताव  लाभपूर्ण  नहीं
 हो  सका  क्योंकि  तीन  प्रमुख  लौह  अयस्क  उपभोक्ता  कंपनियों  को  संभावित  संयुक्त
 उद्यम  भागीदार  के  रूप  में  अभिज्ञात  किया  गया  ये  भागीदार  संयुक्त  उद्यम  में

 भागीदार  बनने  के  लिए  तभी  सहमत  हैं  जबकि  एन०एम०ही०सी०  और  प्रबंधन
 के  साथ  एकमात्र  सह  प्रवर्तक  का  उन्हें  अधिकार

 इस्पात  मंत्रालय  ने  1994  में  इसके  अंतर्गत  मुद्दे  की  की  और

 एन०एम०डी०सी०  को  सलाह  दी  कि  इस  परियोजना  देश  में  गैस  पर  आधारित

 स्पंज  लोहा  संयंत्र  का  प्रचालन  करने  वाली  अथवा  स्थापित  की  जाने  वाली  निजी

 जिन्हें  संयंत्र  क ेलिए  लौह  अयस्क  की  आवश्यकता  के  अधिकांश  भाग
 को  पूरा  करने  के  लिए  एन०एम०डी०सी०  से  पहले  ही  आश्वासन  मिल  गया

 में  स ेएक  के  साथ  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  विकसित  किया  जा  सकता  संयुक्त
 श्यम  के  भागीदार  का  चयन  करने  के  लिए  सरकार  ने  एन०एभ०डी०सी०  को  विशेष

 मानदण्ड  भी  सुझावे

 इस्पात  मंत्रालय  द्वारा  सुझाए  गए  मानदण्डों  के  आधार  पर  संयुक्त  उथम
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 भागीदार  का  चयन  करने  के  लिए  एन०एम०डी०सी०  के  निदेशक  मंडल  ने  एक

 उप  समिति  गठित  की  एन०एम०डी०सी०  बोर्ड  द्वारा  स्वीकार  की  गई  उप  समिति

 की  सिफारिशें  निम्नानुसार  हैं  :

 ()  दिए  गए  तरजीह  क्रम  में  निम्नलिखित  भागीदारों  में  से  एक  के  साथ  संयुक्त
 उच्चयप  करना  :

 ()
 '

 भैसर्स  निप्पोन  डेनरो  इस्पात  लिमिटेड

 (0)  मैसर्स  इस्सर  गुजरात  लिमिटेड

 (॥)  निर्धारित  प्रक्रिया  का पालन  करने  के  बाद  एन०एम०डी०सी०  द्वारा  धारित

 निक्षेप  निक्षेप  ॥-बीमें  शामिल  के  पष्टे  के  एक  भाग

 को  संयुक्त  उद्यम  कंपनी  को  हस्तांतरित

 0॥)  खनन  पट्टे  के  हस्तांतरण  के  लिए  वसूल  किए  जाने  वाले  मुआवजे  के  बारे

 में  सरकार  का  निर्णय  प्राप्त

 इस्पात  मंत्रालय  के  एन०एम०डी०सी०  से  प्राप्त  सिफारिशों  का  गहन

 विश्लेषण  किया  और  मंत्रीमंडल  के  विचाराय॑  एक  नोट  प्रस्तुत  खनन  पढ्टे

 के  हस्तांतरण  कें  लिए  वसूल  किए  जाने  वाले  मुआवजे  के  संबंध  में  यह  महसूस
 किया  गया  कि  इसे  एक  सामान्य  वाणिज्यिक  लेन-देन  मानना  और  अधिकतम

 मुआवजा  वसूल  करना  उपयुक्त  नहीं  होगा  क्योंकि  इससे  अंतिम  उत्पाद  महंगे  तथा

 अप्रतिस्पर्धी  इसके  अतिरिक्त  हस्तांतरण  एक  संयुक्त  उद्यम  कंपनी  जिसमें

 एन०एम०ही०सी०  स्वयं  भी  भागीदार  को  करने  का  प्रस्ताव  इसी  बीच  इस्पात
 मंत्रालय  ने  महसूस  किया  कि  एन०एम०डी०सी०  को  कोई  आर्थिक  हानि  नहीं  होनी

 चाहिए  और  इसने  शक्‍्यता  और  अन्य  प्रारंभिक  कार्यों  पर  जो  वास्तविक

 व्यय  किया  उसकी  क्षतिपूर्ती  की जानी  अतः  इस्पात  मंत्रालय ने  प्रस्ताव

 किया  कि  उपरोक्तानुसार  हुआ  वास्तविक  व्यय  चालू  लागतों  के  अनुसार  अद्यतन

 करने  के  लिए  भारतीय  लागत  एवं  निर्माण  लेखाकार

 जैसे  मान्यता  प्राप्त  व्यावसायिक  संगठन  द्वारा  एक  उपयुक्त  पद्धति  द्वारा  निर्धारित
 करके  संयुक्त  उधम  भागीदार  से  वसूला

 बैलाडिला  ॥-बी  निक्षेप  का  संयुक्त  उद्यम  के  रूप  में  विकास  करने  के  लिए
 मंत्रीमंडल  न ेउनकी  30.5.95  को  हुई  बैठक  में  मंजूरी  दे  दी  ।  इसके  आधार  पर  संयुक्त
 उद्यम  कंपनी  बनाने  के लिए  और  उसके  बाद  की  जाने  वाली  अन्य  कार्रवाई  करने

 के  लिए  दिनांक  13.6.95  को  एन०एम०डी०सी०  को  मंजूरी  प्रदान  की  संयुक्त
 उद्यम  करार  में  यह  निर्धारित  करने  की  संयुक्त  उद्यम  कंपनी  केवल  उन  कामगारों

 को  छोड़कर  जो  कि  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  में  उपलब्ध  नहीं  सभी  कुशल
 अर्धकुशल  और  अकुशल  काममारों  की  धर्ती  स्थानीय  रोजगार  कार्यालय  के  माध्यम

 से  के लिए  एन०एम०डी०सी०  को  सलाह  देकर  स्थानीय  लोगों  और  ट्रेड

 यूनियनों  के  हितों  की  रक्षा  की  गई  10.7.95  को  संयुक्त  उद्यम  करार  हो  गया

 उर्वस्क  एककों  को  अर्थक्षम  बनाना

 1166.  श्री  अगरपाल  सिंह  :

 शा०  रपेश  चन्द्र  तोमर  :

 क्या  स्तायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  और  भारतीय  औद्योगिक  ऋण
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 तथा  निवेश  निमम  फर्टिलाइजर  कार्परिशन  आफ  इंडिया  और  हिन्दुस्तान  फर्टिलाइजर
 कार्पोरेशन  को  अर्थक्षम  बनाने  हेतु  आवश्यक  धनराशि  उपलब्ध  कराने  पर  सहमत
 फहीं  हुआ

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 देश  में  उर्वरक  एककों  को  अर्थक्षम  क्‍नाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे  हैं  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तक्ष  संत्दीव  कार्य  मंभासय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विभाग  और  महासागर  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री

 एडुआओओं  :  से  सार्वजनिक  क्षेत्र  मे ंएफ0सी०आई०  और

 एच०एफ०सी०  उर्वरक  उत्पादम  करने  वाली  दो  कंपनियां  हैं  जिन्हें

 बी०आई०एफ०आर०  ने  रुग्ण  घोषित  कर  दिया  हाल  ही  में  सरकार  इन  कंपनियों
 के  लिए  पुनरूद्धार  पैकेज  सिद्धान्त  रूप  में  अनुमोदित  किए  हैं  जिनमें  एफ०सी०आई०
 के  तालचर  एककों  तथा  एचं०एफ०सी०  के
 नामरूप  एककों  के  पुनरूद्धार  की  परिकल्पना  की  गयी  जिसमें  2201.15  करोड़
 रुपए  की  नयी  निधियों  की  आवश्यकता  परिकल्पित

 आई०डी०बी०आई०  आदि  जैसी  वित्तीय  संस्थाओं  की  सहभागिता  के  जरिये

 एफ०सी०आई०  तथा  के  पुनरूद्धार  पैकेज  के  निधिकरण  पर  कोई
 अंतिम  परिणाम  अभी  तक  नहीं  निकला

 मोबा  में  स््थ  प्रसंस्करण  क्षमता

 1167.  श्री  हरीश  नारायण  प्रभु  ज्ञांटये  :  क्या  खाद्य  ग्रतस्करण  उद्योग  मंत्री
 यह  कक्‍्ताने  की  कृषा  करेंगे  कि  :

 गोवा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  की  कितनी  क्षमता  है तथा  अब  तक  इसका
 कितना  उपयोग  हो  पाया  और

 गोवा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  क्षमता  का  उपयोग  करने  के  लिए  चालू  वर्ष
 तथा  अगले  तीन  वर्षों  के  दौरान  उठाए  जाने  वाले  कदमों  का  क्या  ब्यौरा  है  तथा

 प्रसंस्कृत  खाद्य  यदार्थों  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  हौने  की  संभावना  है  ?

 जाध  प्रसंस्करण  उद्योय  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 और  गोवा  में  खाद्य  प्रसंस्करण  की  क्षमता  मौजूद  उदारीकरण  से  लेकर
 1995  तक  आठ  औद्योगिक  उद्यमी  ज्ञापन  प्रस्तुत  किए  गए  इनमें  लगभग  61

 करोड़  रुपए  के  पूंजी  निवेश  तथा  1211  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की  व्यवस्था
 हैं  इनके  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख्ली  यूनिट/संयुक्त  उद्यम/विदेशी

 सड़योग/औद्योगिक  लाइसेंस  आदि  के  17  प्रस्तावों  को  भी  मंजूर  किया  गया  खा्य

 प्रसंस्करण  उद्योग  संगठित  और  असंगठित  दोनों  क्षेत्रों  में  है ंतथा  सभी  यूनिटों  के
 संबंध  में  सूचना  इस  मंत्रालय  द्वारा  नहीं  रखी  जाती  ।  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  गोवा  में  निम्नलिखित  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटें  हैं  :

 चावल  मिलें  7१0

 रोलर  फ्लोर  मिलें

 तथा  सब्जी  प्रसंस्कृत  उत्पाद

 मृदु  वातित  जल

 मछली  प्रसंस्करण

 बीयर

 मांस  प्रसंस्करण  18

 ७

 8

 &

 के

 +७

 16  1917  लिखित  उत्तर  १५6

 सरकार  खाद्य  प्रसंस्करण  उच्चोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  विभिन्‍न  उपाय  कर
 रही  है  जिनमें  अन्य  बातों  क ेसथ-साथ  अधिकांश  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  के  उच्च
 प्राथभिकता  काला  उद्योग  घोषित  अल्करोहल  पेयों  के  किण्यम  और  आसवम

 और  खजु  क्षेत्र  क ेलिए  आरक्षित  मदों  को  छोड़कर  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  को

 लाइसेंसमुक्त  घरेलू/विदेशी/अनिवासी  भारतीय  पूंजी  निवेश  को  बढ़ावा
 विस्तीय  राहत  उपलब्ध  कराना  आदि  शामिल  सरकार  भी  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों
 क्ो  प्रोत्ताहन  देने  क ेलिए  अनेक  योजनाएं  चला  रही

 फलों“सच्जियों  के  अपशिष्ट

 1168.  श्री  तुकदेद  पासकान  :  क्‍या  सत्य  प्रतत्करण  उदोग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 परिवहन  और  विपणन  सुक्धा  अनुलब्धता  के  कारण  प्रतिकर्द
 औसतन  कुल  कितमे  फल  और  सब्जियां  ख़राब  हो  जाती

 क्‍या  सरकार  कृषि  क्षेत्र  में  बेरोजगारी  को  दूर  करने  तथा  फलों  और
 सब्जियों  को  खराब  होने  से  बचाने  क ेलिए  फल  और  सब्जी  प्रसंस्करण  उद्योग  को

 कुटीर  उद्योग  के  रूप  में  बढ़ावा  देने  के  लिए  किसी  कार्य  योजना  घर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 साथ  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 फल  और  सब्जियों  के  अपव्यय  का  सर्वेक्षण  करने  के  लिए  हालांकि  कोई  सर्वेक्षण

 नहीं  किया  गया  है  लेकिन  सड़  जाने  वाले  कृषि  उत्पादों  संबंधी  एक  दल  की  रिपोर्ट

 (1981)  के  अनुसार  अनुमान  लगाया  गया  था  कि  उपयुक्त  फसल्लोत्तर  बुनियादी

 सुविधाओं  तथा  उत्पाद  के  सड़  जाने  के कारण  कतिपय  25-40  प्रति्षत  फल  और

 सब्जियों  की  गुणक्ता  और  मूल्य  में  कमी  आ  जाती

 और  फल  और  सब्जियों  की  फसलोत्तर  हानि  को  कम  करने  और

 उसकी  उपयोगिता  को  बढ़ाने  के लिए  सरकार  ने  अमेक  उपाय  किए  हैं  जिनमें  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  अल्ट्रा  हाई  उपयुक्त

 दुलाई  और  प्रसंस्करण  जैसी  फसलोत्तर  बुनियादी  सुविधाओं  की  स्थापना  के  लिए

 सहायता  देना  शामिल  सरकार  ग्रामीण  उद्यमियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  खाद्य

 प्रसंस्करण  प्रशिक्षण  केन्द्रों  की  स्थापना  में  सहायता  देने  हेतु  एक  योजना  स्कीम  भी

 चला  रही  है  ताकि  स्थानीय  रूप  से  उपलब्ध  फल  और  सब्जी  समेत  कृषिगत  कच्चे

 माल  के  प्रसंस्करण  द्वारा  स्वरोजगार  को  प्रोत्साहन

 विद्युत  उत्पादन

 1169.  ड्ा०  लाल  बहादुर  सबस  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  *

 1998-94  और  1994-95  के  दौरान  देश  में  विद्युत  उत्पादन  का

 कितना-कितना  लक्ष्य  रखा  गया  है  और  कितना  लक्ष्य  पूरा  किया

 क्‍या  विद्युत  का  उत्पादन  आवश्यकतानुरूप  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  समस्या  को  हल  करने  हेतु  क्‍या  ठोस

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 बिघुत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  वर्ष
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 क्या यह  सच  है  कि  विभिन्न राज्य  विद्युत  बो्डों  की  ओर  राष्ट्रीय  विधुत

 1993-94  और  1994-95  के  दौरान  ऊर्जा  उत्पादन  लक्ष्यों  की  तुलना  में  वास्तविक  निगमों  की  भारी  धनराशि  बकाया

 ऊर्जा  उत्पादन  का  ब्यौरा  निम्नवत  है  :

 जज  ++++  ————  छछए७एए॑ए॑ए॑ए॑ए॑एणएणा  हनन  कनन-+-ममन++
 श्रेणी  1995-94  1994-95

 लक्ष्य  वास्तविक  लक्ष्य

 ताप  243200247757  247757  274700  262868

 न्यूक्लीय  6000  5999  8300  5646

 जल  विद्युत  67500  70375  69000  82511

 316700  323531  352000  351025

 वर्ष  1993-94  और  1994-95  के  दौरान  देश  में  ऊर्जा  की  325252

 मिलियन  यूनिट  और  $52260  मिलियन  यूनिट  की  आवश्यकता  की  तुलना  में  क्रमशः
 299494  मि०यू०  और  32728)  मि०यू०  ऊर्जा  उपलब्ध

 देश  में  विद्युत  की  मांग  और  आपूर्ति  के  बीच  अंतर  को  समाप्त  करने
 और  विद्युत  की  उपलब्धता  में  सुधार  करने  हेतु  किए  जा  रहे  विभिन्न  उपायों  में  ये

 '  शामिल  नई  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  को  शीघ्र  चालू  अल्पावधि  में  निर्माण
 की  जाने  वाली  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  विद्यमान  विधुत  केन्द्रों  के  कार्य
 निष्पादन  में  सुधार  पारेषण  और  वितरण  संबंधी  हानियों  की  मात्रा  को  कम

 बेहतर  मांग  प्रबंध  और  ऊर्जा  संवर्धन  उपायों  को  क्रियान्बित  ऊर्जा
 की  कमी  वाले  क्षेत्रों  को  अधिशेष  ऊर्जा  वाले  क्षेत्रों  से  ऊर्जा  के  अंतरण  की  व्यवस्था
 करना  और  विधुत  क्षेत्र  में  निजी  क्षेत्र  के  निवेश  को  प्रोत्साहन

 राज्य  बिधुत  बोड़ों  पर  राष्ट्रीय  विधुत  निगम  की  देनदारी

 1170.  डा०  बसंत  पदार  :  क्‍या  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यदि  तो  31  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  विभिन्न राज्य  विधुत
 बोड्डों  स ेकुल  कितनी  धनराशि  वसूल  की  जानी  शेष

 गत  तीन  वर्षो  के  संबंध  में  राज्यवार/वर्षवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  धनराशि  की  वसूली  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जाने  का

 विचार  है  ?

 विद्युत  मंत्राखय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :

 31  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  विद्युत  मंत्रालय  के  अधीन  केन्द्रीय ”
 विधुत  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  राज्य  बिजली  बोड्डो

 से  वसूल  की  जाने  वाली  बकाया  राशि  4484.19  करोड़  रुपये

 $1.3.93,  $1.3.94  और  31.3.95  की  स्थिति  के  अनुसार  केन्द्रीय  विद्युत

 क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  राज्य  बिजली  बोड्डों  की ओर  बकाया  रांशि  को  दाने  वाला

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 तत्परता  से  भुगतान  करने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  प्रोत्साहित

 करने  हेतु  उठाए  जा  रहे  कदमों  में  ये  शामिल  राज्यों  के  केन्द्रीय  योजना  आवंटन

 से  कटीती  मंत्रालय  से  विभिन्न  स्तरों  पर  चूककर्ता  राज्य  बिजली  बोडों/राज्य

 सरकारों  को  अपनी  बकाया  राशियों  का  भुगतान  किए  जाने  के  लिए  सलाह

 संबंधित  राज्य  सरकारों  और  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  बैठकें

 आयोजित  सघन  राजस्व  वसूली  अभियान  जिन  मामलों  में  वस्तुत
 और  तकनीकी  दृष्टि  से  व्यवहारिक  चूककर्ता  राज्य  बिजली  बोड़ों  के  मामले  में

 विद्युत  सप्लाई  बंद  करनाप्रतिबंधित  विद्युत  सप्लाई  करना/पुनः  विद्युत  आवंटित
 करना  तथा  समुचित  राशि  का  साख  पत्र  खोलने  के  लिए  राज्य  बिजली  बोडडों  से

 अनुरोध

 $1.3.93,  31.53.94  और  $1.3.95  की  स्थिति  के  अनुसार  केम्द्रीय  विद्युत  क्षेत्र  के  उपकर्मो  की  राज्य

 बिजली  बोड़ों  की ओर  बकाया  राशि  को  दर्शाने  कला  ब्यौरा

 रुपये

 क्र»  रा०्बि०  बोर्ड  31  मार्य  एन०टी०  डी०वी०ली०  पी०एफ०्सी०.पी०जी०मप्ली०
 सं०  का  नाम  समाप्त  वर्ष  पी०सी०  पी०सी०

 सं०  9  डा  4  5  6  7  8  9  10

 1.  आंध्र  प्रदेश  1998  2.20  73.80  15.88

 1994  0.25  80.78  ११.१

 1995
 -

 90.81  44.55
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 1  29  $  4  5  6  7  8  9  10

 2.  असम  1998  »  19.18  2.19  20.20  8.39

 1994  44.25  16.68  53.94  0.80

 1995  48.09  25.96  $5.21  -1.20

 $.  बिहार  1993  117.22  $95.29  116.94  2१.76

 1994  159.72  360.66  82.87  11.20  न

 1995  201.97  $23.02  50.44  5.97  0.09

 4.  गुजरात  1995  0.24  106.48  0.07  7.49

 1994  0.82  80.44
 -  -

 1995  गि  60.53
 -  दि

 5.  हरियाणा
 '

 1998  0.01  2१5.87  64.67  23.77

 1994  0.12  $72.2)  99.94  1.08

 1995  गि  304.15  167.17  25.55

 6.  हिमाचल  प्रदेश  1995  0.10  17.78  16.74  3.2]

 1994  0.25  22.44  18.70  6.76

 1995  -  11.28  17.55  6.00

 7.  कनटिक  1998  1.27  46.18  9.38

 1994  0.05  41.71  7.66

 1995
 -  38.06  10.14

 8.  केरल  1993  0.90  $3.89
 -  2.58

 1994  0.22  35.78  2.41  12.19

 1995  न्‍  27.55  4.89

 9.  मध्य  प्रदेश  1998  $3.68  213.77  7.64

 '  1994  66.27  174.61  -

 1995  78.39.  174.36
 -

 10.  महाराष्ट्र  1995  0.49  :  .  10.14
 ॥

 1994  -  119.02  हि

 1995  -  88.26

 11.  मेघालय  1995  0.60
 -  -  0.25

 1994  6.90
 -  :

 1995  15.35  0.99  0.69  0.11

 12.  उड़ीसा  1995  46.49  42.97  6.59  0.01  7.19
 '

 1994  62.56  47.31  3.23  -  -0.88

 1995  79.78  66.09  1.59  -  -1.25
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 बे

 नमकीन  लक  लीककी  नी  भीम  कट  लीक  कलिक  सकी  नशककी  निककी  कक  नकल  जी  नील  जनक  जलन  लक  लीन  कक  कक  थक  आल  न  नलललुन__ललललललुनल  नल  चलन  नलललइलन  न  चलन  नइ  कल  कक  कक  aaa
 ]।  92  5  4  5  6  7  8  9  10

 15.  पंजाब
 1998

 -  32.29  16.37  0.14  18.71

 1994  0.29  46.08  25.77  0.24  0.74

 1995  गि  2१.१6  56.96  0.53  2.60

 14:  राजस्थान  1993  1.49  180.18  0.30  34.69

 1994  0.58  211.06  4.05  11.89

 1995  152.72  25.83  87.75

 15.  तमिलनाइ  199$  0.71  99.58:  16.67

 1994  0.36  100.14.  17.04

 1995  7१.90  18.41

 16.  उत्तर  प्रदेश  1998  178.12  503.68  1.28  40.21  84.18

 1994  219.36  641.78  .78  6.14  17.41  23.21

 1995  285.56  821.26  128.18  68.85  106.54

 17.  पश्चिम  बंगाल  1993  42.41  84.69  24.97  11.75  न्‍  10.43

 1994  82.52  60.50  30:48  8.24  0.18  0.08

 1995  134.77  54.02  36.95  5.15  .  7.36

 बिहार  में  फल  प्रसेस्करण  एकक

 1171.  श्री  भोगेष्त  क्‍या  खाद  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  दरभंगा  और  ओइनी  में  सहकारी  क्षेत्र  में  फल

 प्रसंस्करण  उद्योग

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  ये  उद्योग  पिछले  कई  वर्षों  से  रुग्ण  पड़े

 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 (5)  क्‍या  बिहार  सरकार  को  इन  एककों  को  अर्थक्षम  अथवा  इन्हें

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  उधमियों  को  लीज  पर  सौंपने  के  लिए  कहा  गया  है  अथवा

 कहा  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (8)  क्या  केम्द्रीय  पहल  पर  इन  तीनों  एककों  को  पुनःस्थापना  संबंधी  प्रभावों

 का  आकलन  करने  हेतु  बारीकी  से  जांच  की  जा  रही  है  ?

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तरूण  :

 से  वर्ष  1966-67  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  द्वारा  दरभंगा

 तथा  ओइनी  जिलों  में  सहकारी  क्षेत्र  में  $  खाद्य  प्रसंस्करण  यूनिटों  को  स्थापना  के

 लिए  मंजूरीਂ जारी  की  गई  और  यह  कार्य  1969  के  अंत  तक  पूरा  ठेकेदार

 तथा  संबंधित  समितियों  के  बीच  विवाद  के  कारण  ये  यूनिटें  वाणिम्यिक  उत्पादन

 नहीं  कर  1975  में  जब  विवाचन  द्वारा  इस  विवाद  का  हल  समिति
 को  इसमें  रुचि  नहीं  रही  तथा  ये  यूनिटें  बंद  हो  गई  |  इसके  राज्य  सरकार  की

 सिफारिशों  पर  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  निगम  में  1976  में  दरभंगा  के

 लिए  4.80  लाख  रुपये  तथा  1982  में  ओइनी  यूनिट  के  लिए  4.20  लाख  रुपये
 और  मधुबनी  यूनिट  के  लिए  4.12  लाख  रुपये  की  सहायता  मंजुर  क्योंवि
 राज्य  सरकार  द्वारा  आगे  कोई  कार्रवाई  नहीं  की  गई  इसलिए  समितियों  की  मंजूरियां
 रह  कर  दी

 है

 से  (8)  यूनिटों  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  सहायता  हेतु  इस  मंत्रालय
 में  संबंधित  समितियों  अथवा  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ

 राज  सहायता  में  वृद्धि

 1172.  श्री  गोपी  नाथ  गजपति  :  क्या  रसायन  और  उर्बस्क  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  1995-96  से  उर्वरक  पर  राज  सहायता  में  वृद्धि
 करने  का  और

 यदि  तो  इस  पर  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  तथा  उर्वरक  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  तथा  इलैक्ट्रोनिकी  विधाग  और  महासागर  विकास  विभाग में  राज्य  मंत्री

 एडुआड़ों  :  और  1995-96  के  दौरान  उर्वरकों  पर  राज
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 सहायता  के  संबंध  में  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया  गया

 राज्य  बिजली  बोड़ों  वर  परमाणु  विुत  निगम  की  बकाया  राशि

 1173.  श्री  श्लोभनद्वीश्वर  राब  काडूडे  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 ..
 क्‍या  कई  बिजली  बोर्डों  पर  परमाणु  विद्युत  निगम  की  धनराशि  बकाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बकाया  राशि  की  क्सूली  के  लिए  सरकार  कया  कदम  उठा  रही  है  ?

 विद्युत  मजाखय  में  राज्य  मंत्री  उर्थिल्ा  सौ०  :

 न्यूकलीय  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया लि०
 को  देय  बकाया  राशियों  का  राज्यवार/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  ब्यौरा  संलग्न  दिया  गया

 न्यूक्लीय  पावर  कारपोरेशन  ऑफ  इण्डिया  लि०  की  राज्य  बिजली  बोड़ों
 की  ओर  $1  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  650  करोड़  रुपये  की  राशि  बकाया

 इस  राशि  को  5  वर्षों  क ेदौरान  समान  तिमाही  किस्तों  मिलाकर  12

 में  वर्ष  1995-96  से  केन्द्रीय  योजना  सहायता  से  वसूल  किए  जाने  का  प्रस्ताव  सरकार

 के  विचाराधीन

 विवरण

 3  1995  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  ओर

 बकाया  राशियों  का  श्पीरा

 रुपये

 क्र०  लाभग्रही  बकाया  राशि

 सं०  संध  राज्य  क्षेत्र  ऊर्जा  विलंब  से  जोड़

 भुगतान  करने

 संबंधी  प्रभार

 12  2  ह
 शा  5

 1.  महाराष्ट्र  1157  500  1487

 2.  गुजरात  4592  10%  5622

 $.  अध्य  प्रदेश  15  $49  422

 4  राजस्थान  9795  10415  20210

 5.  उत्तर  प्रदेश  11742  7202  18944

 6.  पंजाब  219  168  387

 7.  हिमाचल  प्रदेश  57  9  66

 16  1917

 ।  १  5  4  5

 8.  जम्मू एंव  कश्मीर  545  514  1057

 9.  हरियाणा  6234  2789  9025

 10.  तमिलनाडु  $83  500

 11.  केरल  375  716  1089

 12.  कनटिक  1471  79  1550

 13,  आंध्र  प्रदेश  222  2593

 14,  चण्डीगढ़  20  5  25

 15.  दिल्‍ली  1689  687  2376

 16.  पाण्डिचेरी  -50  0  -50

 जोड़  40449  24611  का  65060

 उन्नत  प्रौद्योगिकी  लेहीय  लय  प्रसंस्करण  केन्द्र

 1174.  थी  फस०  एम०  सासजान  खज्ा  :  क्‍या  साथ  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  हैदराबाद  में  उन्नत  प्रौद्योगिकी  क्षेत्रीय  खाद

 प्रसंस्करण  केन्द्र  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  कया  आंध्र  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  एककों  के  विकास

 को  व्यापक  संभावना  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाए  जाने

 का  विचार  है  ?

 जाध  प्रसंस्करण  उद्योग  मंश्सय  के  राज्य  मंत्री  तसूण  :

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 और  जी  आंध्र  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योग  के  विकास

 की  संभावना  मौजूद  उपलब्ध  सुचना  के  अमुसार  उदारीकरण  से  लेकर  1995

 तक  आंध्र  प्रदेश  में  खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  की  स्थापना  करने  हेतु  205  औद्योगिक

 उद्यमी  झ्ञापन  प्रस्तुत  किए  गए  इनमें  लगभग  1539  करोड़  हपये  का  पूंजी  निवेश

 तथा  41974  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  की  व्यवस्था  इसके  आंध्र  प्रदेश

 राज्य  में  100  प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  संयुक्त  विदेशी  सहयोग  आदि

 की  स्थापना  के  लिए  196  मंजूरियां  दी  गई

 विदेशी  विजुत  कंपनियां

 1175.  प्रो०  उन्मरेडिड  बेंकटेस्वरसु  :  क्या  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशी  विद्युत  कंपनियों  को  आमंत्रित  करने  और  उनके  साथ

 समझौतों  को  अंतिम  रूप  देने  से  पूर्व  सरकार  की  राज्य  सरकारों  के  साथ  पूर्व  चर्चाएं

 करने  की  कोई  योजना
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  ऐसी  चर्चाओं  में  तीनों  पक्षों  को  शामिल  किए  जाने  पर

 सरकार  को  क्या  आपत्तियां  हैं

 विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 विद्यमान  नीति  की  सीमाओं  के  अंतर्गत  निजी  विकास  कर्ताओं  को

 परियोजनाओं  के  ठेके  देना  संबंधित  राज्य  सरकार के  क्षेत्राधिकार  में  आता  है  प्रस्तावों

 को  अंतिम  रूप  देने  के  लिए  राज्य  सरकार/प्रवर्तकों  द्वारा  जिस  प्रकार  की  सहायता

 की  अपेक्षा  की  जाती  भारत  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर  सहायता  प्रदान  की

 जाती

 विद्युत  नीति

 1176.  श्री  डी०  वेंकटेश्वर  राव  :  कया  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  की  वर्तमान  विद्युत  नीति  के
 प्रति  अपना  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हुए  अपनी  विद्युत
 नीति  में  कुछ  परिवर्तन  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधुत्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  उर्मिला  सी०  :

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजना

 1177.  श्री  डी०  बेंकटेश्वर  राद  :  क्या  जल-भूलल  परिषहन  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  विभिन्न  राज्य  सरकारों  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाएं
 स्थापित  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  और  परियोजना-वार  ब्यौरा  क्‍या

 और

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्रति  वर्ष  राज्य-वार  शुरू  की  जाने

 वाली  राष्ट्रीय  राजमार्ग  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?
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 जल-भूतल  परिवहन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जगदीश  :

 और  राष्ट्रीय  राजमार्गों  का विकास  और  रख-रखाय  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेदारी

 है  तथा  राज्य  सरकारें  इस  कार्य  के  निष्पादन  के  लिए  उसके  एजेंट  के  रूप  में  कार्य

 करती  इसलिए  ऐसे  सभी  प्रस्तावों  पर  कार्रवाई  केन्द्र  सरकार  द्वारा  की  जाती

 आठवीं  योजना  के  प्रथम  तीन  वर्षों  के दौरान  जारी  की  गई  संस्वीकृतियों
 का  विवरण  संलग्न  इनके  अतिरिक्त  संस्वीकृतियां  प्रदान  करना  निधियों  की

 उपलब्धता  पर  निर्भर
 क

 विवरण

 __  __
 क्र०सं०राज्य  1992-93  1993-94  1994-95

 ee  झइ$ै॒  ६$

 ह
 3  छा  5

 ।.  आंध्र  प्रदेश  7.44  10.87  36.59

 2.  अरूणाचल  प्रदेश  :  0.24  -

 $.  असम  14.54  4.47  8.01

 4.  बिहार  12.05  14.85  13.57

 5.  चंडीगढ़  -  0.28  -

 6.  दिल्‍ली  0.66

 ह

 0.37  2.58

 7.  गोआ  0.49  1.96  8.82

 8.  गुजरात  16.82  79.11  18.50

 9.  हरियाणा  7.69  नि  0.64

 10.  हिमाचल  ब्रद्गेश  6.38  5.56  28.60

 11.  जम्मू  एवं  कश्मीर  1.03  -  0.21

 12.  कर्नाटक  5.35  17.25  28.57

 18.  केरल  92.58  23.17  1.58

 14.  मध्य  प्रदेश  117.00  1.89  53.57

 15.  महाराष्ट्र  16.64  130.08  16.56

 16.  मणिपुर  -  0.66  1.85  4.66
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 _
 5  4  5

 17.  मेघालय  12.49  4.70  4.39

 18.  नांगालैण्ड  0.48

 19.  उड़ीसा  6.28  14151  21.70

 20.  पाण्डिचेरी  0.05  0.१5  0.50

 21.  पंजाब  9.09  86.10  4.61

 22.  राजस्थान  22.54...  0.79  28.57

 23,  तमिलनाडु  8.94  4.79  25.07

 24.  उत्तर  प्रदेश  124.28  131.44  43.19

 25.  पश्चिम  बंगाल  20.00  100.42  3.90

 जोड़  504.22  763.69
 का

 _

 तमिलनछु  तथा  केरल  में  नेशलन  बिल्डिंग  सेन्टर

 डा०  पी०  बल्लल  पेरूमान  :  क्या  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोई  नेशलन  बिल्डिंग  जो  कारीगरों  को  कम  लागत  वाले

 निर्माण  कौशल  तथा  सामग्री  बनाने  का  प्रशिक्षण  देता  तमिलनाडु  तथा  केरल  में

 चल  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  ये  सेंटर  कहां  कहां

 गत  दो  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  इन  सेंटरों  को  दी  गई  केन्द्रीय

 सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 कया  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  सेंटरों  के  कार्यकरण  की  देख  रेख  के

 लिए  कोई  राष्ट्रीय  स्तर  की  समिति  बनाई  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पौ०  के०  :

 तमिलनाडु तथा  केरल  राज्यों में  चल  रहे  भवन  निर्मित
 केन्द्रों  की

 संख्या

 क्रमशः  28  तथा  24  स्थान-कार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये
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 गत  दो  क्यों  अर्थात्‌  1999-94  और  1994-95  के  दौरान  दिया  गया

 केन्द्रीय  अनुदान  इस  प्रकार  है  :
 a

 वर्ष  तमिलनाडु  केरल
 की  व  क  कर  नकीक  कट

 7.5  खाख  शुन्य

 7.5  लाख  2  लाख
 |  विनननननम-क  पक

 (5)  इस  कार्यक्रम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु  दिशानिदेश  तैयार  करने  के

 लिये  शहरी  कार्य  और  रोजगार  मंत्रालय  द्वारा  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  राष्ट्रीय
 समिति  का  गठन  किया  गया

 तमिसनछु  तथ्य  केरल  में  चल  रहे  बम  हि  केन्द्रों  का  स्वान-वार  औऔरा

 केम्द्र  स्थल  नोडल  एजेंसी
 _

 िण

 तमिलनएु

 1.  मदुराकइल  जिला  प्रशासन

 2.  औरोबिल्ले  औरोविल्ले  फाउंडेशन

 3.  कोयम्बतुर  जिला  प्रशासन

 4...  रोड

 5...  मु

 6...  सेलम  ५...

 8...  तिरूनेलवेस्ली

 9...  तिख्ूपुर

 10.  .  तुतीकोरीन

 11, |  बेल्लुर

 12.  मुटूदुकाइ  मद्रास  क्राफ्ट  फाऊडेंशन

 15.  गांधी  ग्राम  गांधी  ग्राम  रूरल  इंस्टीटयूट

 जिला  प्रशासन

 15...  नाज्षापट्टीनम

 16...  .  कोडियंगेयुर  निर्माण  कामगार  संघ

 17...  मद्रास  जी०वबी०जी०  शेल्टर  ट्रस्ट

 18.  .  विरूद्धनगर  जिला  प्रशासन

 19...  शिवगंगा

 20.  .-
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 कद  स्थल  नोइल

 20...  कालीकट  केशनिक  केरला  स्टेट  निर्मिति  केन्द्र

 ११.  पठानमथधिट्टा

 23.  इडुक्की

 १4...  पालक्कड
 3

 इस्वात  के  क्षेत्र  में  संयुक्त  उध्यमों  की  समीक्षा  तथा  समझौता  ज्ञापन

 1179.  श्री  आर०  सुरेम्द्र  रेडी  :  क्‍या  इस्पात  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  ;

 कया  सरकार  ने  हाल  ही  के  महीनों  में  किए  गए  संयुक्त  उद्यम  समझौतों

 और  समझीता  ज्ञापनों  पर  नए  सिरे  से/फिर  से  विचार  करने  हेतु  राज्य  द्वारा  निय॑त्रित

 इस्पात  कंपनियों  को  हाल  ही  में  अनुदेश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  कया  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  विशेष  रूप  से  विविधिकरण  परियोजनाओं  में

 गैर-सरकारी  बोलीदाताओं  के  मामले  में  बोलियों  को  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  और

 निर्णय  लेने  के  मामले  में  अधिक  पारदर्शिता  सुनिश्चित  करने  हेतु  नए  नियम/पैरामीटर

 निर्धारित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 ($)  उनके  मंत्रालय  द्वारा  जारी  नए  दिशा-निर्देशों  का किन-किन  संयुक्त  उधम
 परियोजनाओं  पर  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना

 क्‍या  नए  दिशा-निर्देशों  का  इस्पात  परियोजनाओं  में  निवेश  के  संबंध
 में  गैर  सरकारी  बिदेशी  पार्टियों  पर  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 इस्पात  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  संतोष  मोहन  :

 उपरोक्त  को  मद्देनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  तथापि  निर्णय  लेने  के  मामले  में  सदा  पारदर्शिता

 सुनिश्चित  की  जाती  हि

 उपरोक्स  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 ($)  से  उपरोक्त  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 12.00  मध्याहन

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  एक-एक  करके  सदस्यों  को  अनुमति

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  श्री  राम  विलास  पासवान  को  अनुमति  देता  मेरे  विचार
 में  आप  एक  लम्बे  अंतराल  के  पश्चात  बोलना  चाहते  आपके  दो  वक्‍्तव्यों  के

 बीच  इस  तरह  का  अंतराल  अच्छा



 शा
 ।

 श्री  रानविसास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  आज  एक  बहुत
 महत्वपूर्ण  मुद्दा  सदन  में  उठा  रहा  हूँ  और  मैं  समझता  हूँ  कि  सदन  के  सारे  माननीय

 सदस्य  और  नेता  उसका  समर्थन

 अध्यक्ष  आज  भी  छूआछूल  देश  के  विभिन्न  भागों  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  प्रचलित  लेकिन  छुआछूत  का  इतना  वीभत्स  जो  घटना  अभी  तमिलनाडु
 में  घटी  उसमें  देखने  को  मिलता  सेलम  जिले  के  मैटूर  क्षेत्र  मे ंकटोचनपट्टी
 एक  गाँव  वहाँ  आज  भी  स्कूल  में  दलितों  के  लिये  अलग  बर्तन  रखे  जाते  हैं
 और  जनरल  कास्ट  के  लोगों  के  बच्चों  के  लिये  अलग  बर्तन  रखे  जाते

 श्री  एम०  आर०  कादम्बूर  जनार्दनन  :  जिलाधीश  मामले  की
 जाँच  कर  रहे

 श्री  राम  विसास  पासकानः  मामले  की  जाँच  एक  पृथक  मामला

 श्री  एम०आर०  कादम्यूर  जनादनन  :  आप  सच्चाई  नहीं  बता  रहे

 श्री  रामबिशास  पासब्षान  :  मैंने  तथ्यों  की  सच्चाई  मालूम  कर  ली
 मैं  आपसे  आपके  कक्ष  में  मिला  आपने  कष्म  था  कि  सबसे  पहले  मुझे  बोलने

 का  अवसर  दिया  वह  बताने  की  कृपा  करें  कि  यह  सच  है  या  झूठ
 श्री  जनार्दन  को  बोलने  का  अधिकार  पहले  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 कर

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  महत्वपूर्ण  मामला  उठाया  जा  रहा  है  हमको  इस  मामले
 में  भावुक  नहीं  होना

 श्री  समक्लास  पाततकन  :  यह  सरकार  अथवा  दल  अथवा  अन्य  किसी  से

 सम्बद्ध  प्रश्न  नहीं

 अध्यक्ष  मह्तेदव  :  जी  यह  हमको  समझना

 श्री  रामबिलास  पासकान  :  यह  एक  सामाजिक  बुराई

 श्री  एम०  आर०  कादम्यूर  जनारदगनः  आप  उस  गाँव  का  दौरा  करिये  और
 उसके  पश्चात  ही  सदन  में  कुछ

 श्री  रामकिखस  पासवान  :  पांच  साल  की  एक  लड़की  जो  दलित  लड़की
 दो  सप्ताह  पहले  की  घटना  वह  बर्तन  से  पानी  पीने  के  लिए  वहां  पर

 सिस्टम  यह  है  कि  दलित  बच्चे  को  कोई  दूसरा  सामा्य  जाति  का  बच्चा  पानी

 ऊपर  से  उसके  मुँह  में  डालता  संयोग  से  उस  दिन  कोई  सामन्य  जाति  का  बच्चा
 उस  दलित  बच्ची  को  नहीं  बच्ची  को  प्यास  लगी  थी  तो  उसने  अपने  आप
 बर्तन  से  पानी  जैसे  ही  उसने  पानी  निकाला  तो  दूसरे  लोगों  की  बात
 तो  क्लास  का  जो  टीचर  वह  देख  रहा  था  और  वह  वहां  से  दौझ्  हुआ
 आया  और  उस  बच्ची  को  पीटने  के  बाद  उसकी  आंख  में  उंगली  डाल  जिसकी
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 वजह  से  उस  बच्ची  की  एक  आंख  खत्म  हो  अब  वह  बच्ची  मद्रई  अस्पताल
 में  भर्ती  इसके  बाद  कहते  हैं  कि  कलेक्टर  ने  इस  घटना  की  इन्क्वायरी  बिठाई

 अध्यक्ष  यह  समस्या  कलेक्टर  की  इन्क्यायरी  की  नहीं  समस्या

 यह  है  कि  आजादी  के  48  साल  के  बाद  भी  इस  देश  में  इस  तरह  की  घटनाएं  होती

 हैं  और  वह  भी  एक  स्कूल  में  सामान्य  जाति  के  विधार्थियों  क ेलिए  अलग-अलग

 बर्तन  रखे  जाएं  और  दलित  बिद्यार्थियों  क ेलिए  अलग  बर्तन  रखे  यदि  प्यास

 से  तड़पती  कोई  18-20  साल  की  5  साल  की  एलीमेंट्री  स्कूल  की  बच्ची  गर्मी

 और  प्यास  के  कारण  अपने  आप  बर्तन  से  पानी  ले  ले  तो उसकी  आंख  फोड़  दी

 जाती  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  ज्यादा  शर्मनाक  घटना  इस  देश  में  दूसरी  नहीं

 हो  हम  यहां  पर  पालियामेंट  में  बैठकर  हयूमन  राइटस  की  बातें  करते

 लेकिन  यह  एक  ऐसी  घटना  है  जो आज  भी  हमारे  देश  के  सामाजिक  तंत्र  क ेखोखलेपन

 को  उजागर  करती  अध्यक्ष  अभी  तक  उस  टीचर  के  खिलाफ  कोई  कार्रवाई

 नहीं  की  गई

 श्री  बाद  में  बोल  सकते

 श्री  एम०आर०  कादम्यूर  जनाएनन  :  यह  सच  नहीं  मैं  इस  पर

 आपत्ति  करता  हूँ  मैं  आपत्ति  करता  हुँ  कि  यह  सच  नहीं

 यह  खबर  स्टेटसमेनਂ  में  छपी  यह  हिन्दूਂ  और  इंडियन  एक्सप्रेसਂ
 में  नहीं  छपी  वह  अखबार  की  खबर  के  आधार  पर  बोल  रहे  मैं  दावा  करता

 हूँ  कि  ऐसा  कुछ  नहीं  हुआ

 श्री  रामदिसात्त  पासवान  :  मैंने  तथ्यों  की  जाँच  कर  ली

 श्री  एन>आर०  कादम्वूर  जनादनन  :  उनको  तमिलनाद  के  बारे  में  क्‍या

 जानकारी  वह  सभा  को  भ्रमित  कर  रहे

 श्री  राजविसात  पासकान  :  ठहरिये  एक  सर  ,  ऐसी  में  ।।
 '

 संसद  सदस्य  आज  से  दस  साल  ए०  आई०  ए०  डी०  एम०  डी०  एम०

 के  लोग  मीनाक्षीपुरम  गये  थे  जहां

 पर  धर्म  परिवर्तन  की  घटना  घटी  इसी  छूआछूत  को  लेकर  घटना  घटी

 जब  हमने  वहां  एक  चाय  वाले  से  पूछा  कि आप  चाय  दलित  को  क्यों  नहीं  पिलाते

 तो  उसमे  कह्म  कि  चाय  पिला  दूँगा  तो  हमारी  दुकान  में  आग  लगा  दी

 वह  लड़का  जो  धर्म-परिवर्तन  करके  मुसलमान  बना  था  उस  लड़क॑  ने  कहा  था  कि

 पासवान  साहब  11  एम०  पी०  मिलकर  जब  आप  हमें  चाय  नहीं  पिला  सकते  हैं

 तो  क्यों  पूछने  आएं  है  कि  हम  किस  घ॒र्म  में  इसलिए  सरकार  की  बात  नहीं

 श्री  एन०आर०  कादम्यूर  जनारदगन  :  आप  *“द  स्टेट्मेनਂ  में  छपी  खबर  के

 आधार  पर  बोल  रहे

 श्री  रामकिसात  पासलनः  इसीलिए  मैं  कहता  हूं  कि आज  भी  जो  इस  तरह
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 की  घटनाएं  हैं  इसकी  निंदा  होनी  चाहिए  और  मैं  पूरी  जवाबदेही  के  साथ  यह  बात

 कह  रहा

 यह  ए०आई०ए०डी०एम०  के०  अथवा  डी०एम०के०  अथवा  जनता  दल

 अथवा  कांग्रेस  से  संबद्ध  प्रश्न  नहीं  यह  सामाजिक  व्यवस्था  का  प्रश्न

 हैं

 श्री  एम०आर०  कादम्बूर  जनार्दनन  :  आप  तमिलनाइ  में  जाकर  खुद  देखिये
 कि  पूरे  राज्य  में  डा०  अम्बेडकर  की  कितनी  प्रतिमाएं  लगी  हुई  हैं  हमारे

 यहां  तमिलनाडु  में  पूरे  देश  की  तुलना  में  डा०  अम्बेडकर  की  अधिक  प्रतिमाएं  लगी

 हुई  हैं

 श्री  रामकिलास  पासक्षम  :  आप  विषय  को  बदल  क्‍यों  रहे  हैं  ?

 श्री  एम०आर०  कादम्बूर  जनार्दनन  :  आप  मुद्दे  को  तोड़  मरोड़  रहे  आप
 इसको  साम्प्रदायिक  मुद्दा  बना  रहे  यह  ठीक  नहीं

 श्री  पी०  जी०  नारायणन  :  यह  सच  नहीं
 हमको  स्थिति  स्पष्ट  करने  की  अनुमति

 श्री  रामबिलास  पासबान  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  आग्रह  करूंगा
 कि  सदन  इस  तरह  की  घटना  की  निंदा  क्या  पार्लियामेंटरी  इस  संबंध
 में  इंक्वारी  करेंगे  कि  क्या  एक्शन  लिया  गया  ?  उनके  परिवार  के  लोगों  को  धमकाया
 जा  रहा  है  जिन्होंने  एफ०  आई०  आर०  दर्ज  करवाई  ।  लेकिन  इस  टीचर  के  खिलाफ
 कोई  एक्शन  नहीं  हुआ  |  इसलिए  मैं  आग्रह  करता  हूं  कि  सरकार  सदन  में  वक्तव्य

 यह  बहुत  गंभीर  48  साल  की  आजादी  के  बाद  इस  तरह  की  घटना  को

 बर्दाशत  नहीं  किया  जा  सकता

 भ्री  एम०आर०  काादम्थूर  जनार्दमन  :  महोदय  यह  सच  नहीं  मैं  आपत्ति
 करता  हूँ  कि  वह  सभा  को  भ्रमित  कर  रहे

 श०  आर०  मल्लू  :  यह  एक  अति  गम्भीर  मामला
 जासि  के  आधार  पर  इस  प्रकार  भेदभाव  करमा  एक  अत्यन्त  गम्भीर  मामला

 संसद  को  इसे  गम्भीरतापूर्यक  लेना  यह  एक  राज्य  अथवा  स्थानीय  सरकार
 से  संबद्ध  मामला  नहीं  *

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  ए०आई०ए०डी०एम०के०  के  एक  सदस्य  को  भी  बोलने
 की  अनुमति  हमको  समझना  चाहिये  कि  यह  किसी  एक  सरकार  के

 खिलाफ  आरोप  नहीं  यह  एक  सामाजिक  बुराई

 श्री  एप०आर०  कादम्बूर  जनार्दनन  :  सभा  में  सिर्फ  सच्चाई  ही  व्यक्त

 करनी  चाहिये

 श्री  ए०  अशोकराज  :  बालिका  के  चिकित्सा  खर्च  हेतु
 माननीय  मुख्य  मंत्री  ने  25,000  रुपये  स्वीकृत  किये

 अध्यक्ष  महोदय  ?  श्री  आप  इसको  अच्छी  प्रकार  से  व्यक्त  नहीं

 कर  पा  रहे  कृपया  श्री  वाजपेयी  जी  को  बोलने  दीजिये  ।

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी
 :  अध्यक्ष  यह  प्रश्न  केवल

 एक  प्रदेश  का  नहीं  हैं  और  किसी  विशेष  सरकार  का  भी  नहीं  सारे  देश  में  और

 विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंअभी  छुआछूत  विद्यमान  पीने  का  पानी  अलग-अलग

 रखा  जातां  यह  ठीक  है  कि  यह  पद्धति  निरन्तर  कम  होती  जा  रही  सुधार

 हो  रहा  लेकिन  जिस  तरह  की  घटना  सेलम  में  उस  तरह  की  घटनाएं  होती

 रहती  इस  बार-घटना  प्रकाश  में  आ  गई  इसलिए  सारे  देश  का  ध्यान  खींच

 रही  कई  प्रदेशों  क ेसचिवालय  अगर  मैं  गलती  नहीं  करता  हूं  तो  शैड्यूल्ट
 कास्ट  और  शेड्लड  ट्राइब्ज  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  इस  बात  का  जिक्र  है  कि सचिवालय

 पंचायतों  चाय  की  दुकानों  में  आम  तरीका  है  कि  बर्तन  अलग  रखते  हैं  और

 उन  बर्तनों  के आधार  पर  वर्गीकरण  होता  है  दुकानदार  कहता  है  कि  अगर  ऐसा

 न  करें  तो  हमारी  दुकान  में  और  लोग  नहीं  इसलिए  हमें  बर्तन  अलग  रखने

 पड़ते  हमारे  तमिलनाडु  के  मित्र  उत्तेजित  न  हों  यह  सारें  देश  का  कलंक  है  लेकिन

 एक  छोटी  सी  लड़की  इस  बात  पर  घायल  कर  दी  हमारे  मित्र  कह  रहे  हैं  कि

 ,  डी०एम०  जांच  कर  रहे  जांच  होनी  चाहिए  और  इस  बारे  में  जांच  के  परिणाम

 से  सदन  को  अवगत  कराया  जाना  चाहिए  ।  ऐसी  घटनाएं  वातावरण  बनाने  का  अवसर

 देती

 यह  किसी  एक  पार्टी  की  आलोचना  करने  के  लिए  नहीं  है  लेकिन  शरीर  में

 कहा  दर्द  उसकी  तरफ  सारे  शरीर  का  ध्यान  चला  जाता  है  और  वह  दर्द  किस

 तरह  से  यह  अवसर  इस  तरह  की  घटनायें  होने  पर  विचार  करने  के  लिए
 मैं  रामविलास  पासवान  जी  को  धम्यवाद  देता  हूं  और  बातों  में  तो  नहीं  मगर  उन्होंने
 ठीक  मामला  उठाया  मैं  तमिलनाडु  के  मित्रों  से कहूंगा  कि  वह  इसे  किसी  एक
 पार्टी  का  मामला  न  बनायें  ।  इस  तरह  की  घटनायें  हो  रही  हैं  और  वे  बंद  होनी  चाहिए  ।

 सारे  सदन  की  एक  स्वर  से  आवाज  जायेगी  तो  उसका  असर

 श्री  सैफुद्दीन  औपरी  :  अध्यक्ष  यह  एक  अति  गंभीर  मामला

 है  और  सारा  सदन  इसकी  निंदा  करता  यह  आवश्यक  है  कि  सरकार  इसके  बारे

 में  रिपोर्ट  मंगवाए  और  उसको  सभा  पटल  पर  दूसरे  श्री  वाजपेयी  जी  ने  कहा

 कि  यह  प्रथा  सारे  देश  में  विधमान  है  और  सचिवालय  इमारतों  तथा  पंचायत  कार्यालयों

 में  पानी  और  अन्य  चीजों  के  लिए  पृथक  बर्तन  रखे  जाते  मैं  चाहता

 हूँ  कि उन  जगहों  का  पता  लगाने  के  लिये  जहाँ  यह  प्रथा  जारी  है  और  उसको  तत्काल

 खत्म  करने  हेतु  एक  कार्यालय  का  गठन  किया  जाना  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  अगर  यह  घटना  वास्तव  में  हुई  है  तो  उक्त  स्कूल  के  दोषी  शिक्षक

 को  जिसने  नन्‍हीं  बालिका  को  इस  प्रकार  की  क्षति  पहुँचाई  है  उसको  उदाहरणात्मक

 सजा  दी  जानी

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  अध्यक्ष  अभी  पासवान

 जी  ने  जो  मामला  वह  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  तमिलनाडु  में  ऐसी  घटना

 आज  पहली  बार  नहीं  हुई  ऐसी  घटनायें  विगत  4-5  वर्षों  में  अनेक  बार  हुई

 हुसूर  और  तसन्दूर  कांड  भी  वहीं  की  देन  थी  और  उस  पर  इस  हाऊस  में  काफी

 देर  तक  आपने  स्वंय  चर्चा  भी  करायी  काफी  दबाव  पड़ने  प्र  भी  यह  बात

 अभी  तक  प्रकाश  में  नहीं  आयी  निश्चय  ही  यह  देश  के  लिए  दुर्भाग्यपूर्ण  बात
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 अभिशाप  है  और  कानून  का  खुला  उल्लंधन  पांच  साल  की  एक  लड़की  प्यासी
 रह  जाये  और  उसकी  क्लास  अध्यापक  उसकी  आँखे  निकाल  इससे  अधिक
 गम्भीर  बटना  नहीं  और  कोई  महीं  हो  सकती  इस  मामले  कौ  जांच  होनी

 यदि  हमारे  तमिलनाडु  के  मित्र  चैंलेंज  कर  रहे  हैं  और  बार-बार  यह  कह
 रहे  हैं  कि ऐसी  घटना  हुई  है  और  हम  इसकी  जांच  करवा  रहे  हैं  तो  मैं  उनसे  पूछना
 चाहता  हूं  कि  ऐसी  घटना  हुई  ही  नहीं  तो  जांच  किस  बात  की  करवा  रहे  हैं  और

 कलैक्टर  कहाँ  जाकर  करवा  रहा  है  ?  संसदीय  कार्य  मंत्री  जी  बैठे  हुए
 वह  या  गृह  मंत्री  जी  इस  घटना  के  बारे  में  पता  लगाये  और  1-2  दिन  में  वक्तव्य
 दें  क्योँकि  यह  हरिजनों  और  अछूतों  का  मामला  इतना  ही  नहीं  यह  संविधान
 की  खुले  आम  हत्या

 श्री  ए०  अशोकराज  :  अध्यक्ष  मुझे  दुख  है  कि  हम  लोग  सिर्फ  प्रेस

 में  छपी  खबरों  के  आधार  पर  सभा  में  यह  सब  वक्तव्य  दे  रहे  मैं  अपनी  पार्टी

 की  सरकार  का  बचाव  नहीं  कर  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपकी  पार्टी  की  सरकार  पर  किसने  दोषारोपण  किया

 श्री  ए०  अशोकराज  :  खैर  कुछ  भी  हो  ,  श्री  पासवान  जी  कह  रहे

 अध्यक्ष  महोदव  :  आपकी  पार्टी  की सरकार  के  ऊपर  किसने  दोषारोपण  किया

 श्री  ए०  अशोकराज  :  खैर  कुछ  भी  हो  हमें  इसके  लिए  दुख  जब  मुख्य
 मंत्री  को  सुचना  मिली  कि  बालिका  को  इस  प्रकार  की  क्षति  अर्थात  पहुँचाई
 गई  है  तो  उन्होंने  तदकाल  जिलाधीश  को  खुद  अस्पताल  जाने  के  लिये  मुख्य
 मंत्री  जी  ने  तत्काल  बालिका  के  इलाज  हेतु  २5,000  रुपये  की  धनराशि  भी
 बालिका  को  चिकित्सा  के  लिये  तत्काल  मद्रास  भी  ले  जाया  गया
 हम  लोग  सिर्फ  प्रेस  में  छपी  ख़बरों  के आधार  पर  सभा  में  वक्तव्य  दे  रहे  किसी
 ने  भी  स्वयं  छानबीन  नहीं  की  हमको  इस  सब  की  जानकारी  सिर्फ  प्रेस  में  छपी

 ख़बरों  से  मिल  रही

 श्री  एम०आर०  कादम्यूर  जनार्दमन  :  अध्यक्ष  यह  लोग  तमिलनाडु
 में  अनुसूचित  जाति  और  अन्य  जाति  के  लोगों  के  बीच  साम्प्रदायिक  दंगे  भड़काना
 चाहते  यह  विरोधी  दलों  का  षड़्यंत्र  ह ैऔर  वह  वहां  कोशिश  कर  रहे  मैं

 माननौय  सदस्यों  को  नम्नता  पूर्वक  बताना  चाहता  हूं  कि  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  आरक्षित

 निर्वाचन  क्षेत्र  वह  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  स्वयं  आकर  स्थिति  का  मूल्यांकन  कर

 सकते  अगर  वह  किसी  भी  चाय  की  दुकान  पर  एक  भी  पृथक  बर्तन  को  पाते

 हैं  तो  पैं  अपने  पद  से  इस्तीफा  देने  के  लिए  तैयार

 जल  संसाधन  मंत्री  और  संसदीय  कार्य  मंत्री  विधाचरण  :  अध्यक्ष

 यह  वास्तव  में  एक  निंदात्मक  घटना  है  और  मैं  इसकी  पुरजोर  निंदा  करता

 हम  निःसदिह  तमिलनाडु  सरकार  से  पूछताछ  करेंगे  और  तथ्यों  को  फ्ता

 हम  उन  सदस्यों  से  भी  तथ्य  माल्ुम  जो  कि  इस  घटना  के  बारे  में  सूचना

 देना  चाहते

 श्री  वाजपेयी  जी  ने  ठक  ही  कहा  है  कि  पूरे  देश  में  इस  तरह  की  घटनाएं
 होती  रहती  कहीं  पर  ऐसी  घटनाएं  अधिक  होती  हैं  और  कहीं  पर  कम  होती
 हैं  ।  ऐसी  निंदनीय  घटनाओं  में  शामिल  व्यक्तियों  क ेखिलाफ  विभिन्न  सरकारों
 द्वारा  सख्त  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  और  इन  घटनाओं  के  खिलाफ  जोरदार  जनमत

 अति  आवश्यक  मुझे  इस  बात  की  ख़ुशी  है  कि  ऐसी  घटना  के  खिलाफ  सभा

 उत्तेजित  है  और  सभा  में  इसके  विरूद्ध  सभी  एकमत

 मैं  माननीय  सदस्यों  से  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  कि  वह  उत्तेजित

 होने  के  बजाय  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जबजाति  और  अन्य

 संस्थाओं  जो  कि  इस  प्रकार  की  सामाजिक  बुराहयों  को  दूर  करने  में  लगे  हुए
 सहयोग  जहाँ  लक  इस  घटना  का  प्रश्न  है  हम  राज्य  सरकार  से

 पूछताछ  करेंगे  और  कोशिश  करेंगे  कि  भविष्य  में  ऐसी  घटना  की  पुनरावृत्ति  न

 श्री  विश्वनाथ  शर्मा  :  अध्यक्ष  पैं  झांसी  में  रहता  हूं  और  सब

 को  मालूम  है  कि  महारानी  लक्ष्मी  बाई  झांसी  की  और  उन्होंने  प्रथम  स्यतंत्रता

 संग्राम  का  नेतृत्व  किया

 अध्यक्ष  झांसी  का  पुराना  नाम  बलंवत  नगर  है  जो  शताब्दी  में

 बसायी  गयी  नगरी  यहां  पर  गुसाईवों  का  मन्दिर  और  विशाल  भवन

 ये  राष्ट्र  की  धरोहर  मेरा  सरकार  से  आग्रह  है  कि  यदि  प्रधम  स्वतंत्रता  संग्राम

 की  कहीं  यादगार  बनानी  हो  तो  वह  झांसी  में  ही  बनानी  यह  बहुत  ही  खेद

 का  विषय  है  कि  गत  मई  और  जून  महीने  में  वहां  के  गुसाईपुरा  मोहल्ले  में  छोट

 और  बड़े  उनके  बड़े  बावड़ियां  उम्हें  तोड़ा
 वहां  पर  कामर्शियल  लोगों  ने  अपने  भवन  बनाने  के  लिए  विधालय  को  तोड़ा
 यह  दुख  की  बात  है  कि  तत्कालीन  सरकार  के  नुमायंदे  वहां  उपस्थित  पुलिस
 वहां  खड़ी  हुई  थी  जिनके  सामने  यह  सब  हुआ  वहां  के  नागरिकों  ने  मिलकर

 कलेक्टर  को  लिखा  समाचार  पत्रों  में  छपा  है  ।  मेरा  मानव  संसाधन  मंत्री  से

 आग्रह  है  कि  वे  भारतीय  पुरातत्व  विभाग  से  कहें  कि  इस  बात  की  जांच  की  जाये

 और  उन  स्थानों  को  संरक्षण  दिया  जाये  तथा  उन्हें  राष्ट्रीय  स्मारक  घोषित  किया

 श्री  मोहम्मद  अशी  अशरफ  फातमी  :  अध्यक्ष  मैं  आपके  माध्यम

 से  एक  अहम  सवाल  सरकार  के  सामने  रखना  चाहता

 पिछले  दिनों  इलेक्शन  कमीशन  मे  इलेक्क्षन  रिफार्म्स  क ेसिलसिले  यह  अहम

 एलान  किया  कि  फोटो  पहचान  पत्र  बनायें  जायेंगे  ताकि  देश  में  इलेक्शन्स  के  दौरान

 जो  रिगिंग  होती  उसे  रोका  लेकिन  आज  जो  भी  फोटो  पहचान  पत्र  बन

 रहे  उसमें  भी  बड़े  पैमाने  पर  रिगिंग  हो  रही  क्या  आप  रिंगिग  के  बारे  में

 सोच  सकते  हैं  ?  सरकारी  अफसरों  के  बयान  के  मुताबिक  4  फोटो  पहचान  पत्र

 गलत  बन  रहे  हैं  लेकिन  उसके  फौरन  बाद  गिल  साहब  का  बयान  आया  कि  टिल्ली

 में  20  परसेंट  गलत  पहचान  पत्र  बने  हैं  जिसके  लपेटे  में  मैं  खुद  आ  गया

 अध्यक्ष  मेरे  पास  ऐसे  4  फोटो  पहचान  पत्र  जिनको  हैम  सदन
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 के  सामने  रखना  चाहता  हूं  और  आपको  दिखाना  चाहता  हूं  कि  मेरे  छुद  के  फोटो

 पहलान  पत्र  में  मैं  अपनी  तस्वीर  खुद  नहीं  पहचान  सकता

 मामला  यही  जब  मेरी  बीबी  ने  आईडेण्टिटी  कार्ड  देखा  ......

 अध्यक्ष  महोदवः  कहीं  आपकी  जकानी  की  तस्वीर  तो  नहीं  है  इस  पर  ?

 श्री  मोहम्भद  असी  अशरक  फातनी  :  अध्यक्ष  मैं  बूढ़ा  हो  गया  जब

 से  मेरी  बीवी  न ेउसका  आईडिण्टिटी  काई  देखा  तो  उसने  कहा  कि  दूसरी  बीबी  कहां
 से  आ  गई  ?  तलाक  तक  मामला  पहुँच  गया  अध्यक्ष  मेरे  पड़ोस  में  किरन
 बेदी  रहती  हैं  और  किरन  बेदी  जो  कि  पूरे  हिन्दुस्तान  मे  अखबारों  मैगजीन्स  में
 बराबर  छपती  रहती  उनके  आइडेण्टिटी  कार्ड  पर किसी  और  की  तस्वीर  इतनी
 भौण्डी  है  कि  जब  उन्होंने  देखा  तो  उन्होंने  कहा  कि  मैं  इतनी  खराब  नहीं  हो  गई

 मैं इससे  अच्छी  दिखती  यह  तस्वीर  कैसे  आ  गई  ?  लेकिन  मामला  हमारे
 आईडिण्टिटी  काई  के  गलत  छपने  का  नहीं  हिन्दुस्तान  के  आने  वाले  चुनावों  पर
 यह  असर  मेरा  कहना  था  कि  गिल  साहब  क्रे  हिसाब  से  कोई  20  प्रतिशत
 गलत  आईहिण्टिटी  कार्ड  बन  गए  मैं  समझता  हूं  कि  चाहे  सत्ता  पार्टी  हो  या  चाहे

 आईडेण्टिटी  कार्ड  बनाने  काला  इलेक्शन  ने  जाने  किन  ताकतों  के  साथ
 मिलकर  वह  सांठ-गांठ  कर  रहा  आने  वाले  इलैक्शन  पर  इसका  काफी  बुरा  असर

 पड़ेगा  ।  अध्यक्ष  मैं कभी  आईहेण्टिटी  काई  के  लिए  अपनी  फोटो  खिचवानें  नहीं
 गया  लेकिन  मेरा  आईडेण्टिटी  कार्ड  बनकर  आ  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 हिन्दुस्तान  के  अंदर  आगामी  चुनावों  में  जाली  फोटो  पहचान  पत्र  के  जरिये  दिल्ली
 पर  कब्जा  करने  की  साजिश  पैं  चाहता  हूं  कि इस  पर  एक  कमीशन  बैठाया

 जाए  और  कमीशन  बैठाकर  पूरी  जांच  कराकर  व्हाइट  पेपर  सदन  के  सामने  रखा

 जाए  और  इलेक्शन  कमीशन  का  जो  कथन  है  कि  आईडेण्टिटी  नो

 अगर  ऐसे  आईडिण्टिटी  कार्डर्ज  से इलेक्शन  हुआ  तो  मैं  समझता  हूं  कि
 किस  तरह  की  पार्लियामेंट  बनेगी  और  किस  तरह  की  हुकूमत  बनेगी  वह  आप  समझ
 सकते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  जब  मैंने  इलेक्शन  कमीशन  को  कमप्लेण्ट  की
 तो  मेरे  पास  उनका  एक  लेटर

 अध्यक्ष  महोदयः  मैं  इनकी  अनुमति  नहीं  दे  रहा  आप  समाप्त

 श्री  मोहम्भद  अली  अशरफ  फातमी  :  वह  बहुत  गंभीर  मामला  उन्होंने
 लेटर  में  लिखा  कि  अगर  आपने  अपना  आइडेण्टिटी  कार्ड  नहीं  बनबाया  तो  आपका
 माम  ब्लोटर  लिस्ट  से  निकाल  दिया  बड़े  ताग्जुब  की  बात  है  कि  जब  मैंने
 उसके  लिए  ऐप्लाइ  ही  नहीं  किया  तो  कैसे  नाम  निकाल  दिया  जाएगा  ?  इस  पर

 एक  कमीशन  बैठाया  यह  पूरे  मुल्क  का  मामला  आने  कले  इलेक्शन  अर्जुन
 सिंह  जी  की  मेहरबानी  से  जल्दी  भी  हो  सकते  इसलिए  इस  पर  जल्दी  से  जल्दी

 एक  कमीशन  बैठाकर  जांच  करायी  जाए  और  इसकी  रिपोर्ट  सदन  के  सामने  लायी

 यह  बहुत  ही  अहम  सवाल

 श्री  क्िलासराब  सममाषराय  गुड्ेवार  :  अध्यक्ष  मैं  एक

 महत्वपूर्ण  प्रश्न  की  और  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  में  केन्द्रीय

 सरकार  ने  अमुसूचित  जाति  और  जनजाति  तथा  पिछड़े  वर्गों  के आरक्षण  का  एक  -

 कानून  सरकारी  कर्मचारियों  के लिए  अमल  में  लाने  हेतु  बनाया  न्यायालयिक

 कर्मचारियों  के  लिए  यह  कानून  कुछ  ही  राज्यों  में  लागू  किया  गया  बाकी  राज्यों

 में  यह  कानून  अमल  में  नहीं  लाया  जा  रहा  अभी  महाराष्ट्र  में  भी यह

 कानून  न्यायपालिका  कर्मचारियों  के  लिए  लागू  नहीं  किया  गया  1972  से  25

 वर्ष  बीतने  के  बाद  भी  न्‍्यायालयिक  कर्मचारियों  के  साथ  अन्याय  हो  रहा  उन्हें

 उनके  हक्ल  से  वंच्ति  किया  जा  रहा  अंत  में  मेरा  विधि  और  न्याय  मंत्री  से  अनुरोध
 है  कि  जिन  राज्यों  में  यह  व्यवस्था  अमल  में  नहीं  लायी  जा  रही  उन  राज्यों  में

 इसे  शीघ्र  अमल  में  लाने  हेतु  व्यवस्था

 श्री  हरिन  पाठक  :  अध्यक्ष  इंडियन  ऑयल  कार्पोरेशन  की

 देश  की  सबसे  बड़ी  रिफाइनरी  बड़ौदा  के  पास  कोहली  में  एक  बड़ी  दुर्घटना  शुक्रवार
 की  सुबह  साढ़े  तीन  बजे  वहां  50  लाख  लीटर  की  क्षमता  वाले  एक  टैंक  में

 अचानक  बहुत  बड़ी  आग  लग  गई  ।  देखते  ही  देखते  उसके  पड़ोस  में  50  लाख  लीटर

 की  क्षमता  वाले  एक  और  टैंक  में  आग  लग  अचानक  आग  ने  इतना  बड़ा

 स्वरूप  ले  करीब  सौ  करोड़  रुपए  का  नुकसान  इसमें  आग

 बह  अखबारों  के  जरिये  हम  जानते  जो  कारण  दिया  जाता  है  कि अचानक

 साढ़े  तीन  बजे  सीआईएसएफ  का  एक  हंस्पैक्टर  जीप  में  जीप  स्टार्ट  करने

 के  कारण  उसके  पीछे  से  जो  स्पार्क  उससे  आग  लग  यह  मानने  वाली

 बात  नेहीं  हमारे  गुजरात  तथा  देश  के  लिए  एक  बात  हुई  कि  उस  दिन  सुबह
 विण्ड  उस  रिफाइनरी  के  पीछे  आईपीसीएल  के  प्लाण्ट  की  तरफ  नहीं

 उसमें  इतने  पोहजन्स  कैमिकल्स  का  इस्तेमाल  किया  जाता  है  कि  अगर  उसका

 विंड  डायरेक्शन  साउथ-वेस्ट  के  बजाय  वेस्ट-ईस्ट  में  होता  तो  इस  देश  में  भोपाल

 से  भी  खतरनाक  घटना  घट  मैं  आपके  माध्यम  से  जानना  चाहूंगा  कि  दो-तीन

 दिनों  में  अखबारों  से  पढ़ते  रहे  हैं  उसका  असली  कारण  क्‍या  है  ?  हमारे  मन  में

 शंका  उसका  कारण  सबोटेज  ही  होना  सबोटेज  के  कारण  भी  होगा  |

 विद्वेष  प्रतिकारी  प्रवृत्ति  क ेकारण  भी  हुआ  इसलिए  मेरी  मांग  है  कि  इसकी

 ज्युडिशियल  ईंक्वायरी  कराई

 अध्यक्ष  मैं  दूसरी  बात  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूँगा  कि  उसके

 बिल्कुल  पड़ीस  में  जवाहरनगर  इंडस्ट्रीयल  एस्टेट  सरकार  के  रासायनिक  पैट्रो

 कैमिकल्स  डिपार्टमेंट  ने  सर्वेक्षण  किया  उसके  मुताबिक  55  बड़ी  यूनिटस्‌  ऐसी

 हैं  जिनमें  जहरीली  गैस  और  जहरीले  कैमिकल्स  का  इस्तेमाल  किया  जाता  आज

 नहीं  तो  कल  अगर  सरकार  ठीक  तरह  से  प्रिवेटिव  पैजर्स  नहीं  लेती  जिसके  कारण

 से  जो  गैस  और  कैमिकल्स  में  घटना  अगर  देखती  नहीं  है  तो  बड़ा  खतरा  हो

 जाएगा ।  मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  यह  जो  50-55  जबाहर  नगर  इंडस्ट्रीयल  एस्टेट

 में  यूनिट्स ह ैउसकी  भी  रिपोर्ट  रखी  जाए  और  इस  घटना  की  पूरी  जांच  की

 अध्यक्ष  महोदव  :  क्या  सरकार  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करना  चाहती  है  ?

 श्री  हरिन  फठ्क  :  इस  देश  में  बहुत  बड़ी;घटना  घटी
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 शी  चिलाभरण  शुक्श  :  हम  तथ्यों  का  पता

 मध्यक्ष  मलेदय  :  आप  सभा  को  तथ्यों  से  अवगत

 श्री  वियायरण  शुक्स  :  जी

 थी  इन्द्रजीत  युप्त  :  मैं  जिस  मुद्दे  को  उठाना  चाहता  हूँ  इसकी

 सूचना  आपको  पहले  ही  दे  दी  गई  मुझे  दुख  है  कि  ऐसा  मामला  इस  प्रकार
 से  शून्य  काल  में  उठाना  पड़  रहा  मेरे  विचार  में  यह  अधिक  उपयुक्त  होता  यदि
 सरकार  ने  स्वयं  अथवा  आपने  सभा  को  इसकी  पुनः  सुचना  दी  कल  यानि
 6  अगस्त  को  इसकी  वर्षगांठ

 अध्यक्ष  मह्लेदव  :  हम  इसकी  चर्चा  कर  रहे

 श्री  इ्च्रजीत  गुप्त  :  कहाँ  ?  क्‍यों  ?

 ;  अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  पर  नेताओं  की  बैठक  में  आज  चर्चा  करने  जा

 रहे

 श्री  इन्द्रजीत  गुस्त  :  यह  कल  कल  हिरोशिमा  में  बम  गिराये  जाने  की

 वर्षगांठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ठीक  तरह  से  होना

 श्री  इन्दजीत  गुप्त  :  मैं  चाहता  था  कि.उल्लेख  किया  बहुत  समय
 पहले  भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  कुछ  कहना  ही  बंद  कर  दिया  इन  दिनों  इन
 मामलों  में  वह  कुछ  भी  नहीं  कह  रही  मुझे  मालूम  नहीं  क्यों  ?

 अध्यक्ष  मह्लेदद  :  आप  ठीक  कह  रहे  हैं  और  आपने  मुझे  कल  भी  बताया

 हम  आज  चर्चा  करने  जा  रहे  यह  9  अगस्त  को  हो  सकता  है  क्योंकि
 9  अगस्त  को  भी  बम  गिरायाँ  गया

 श्री  इन््रजीत  गुप्त  :  9  अगस्त  को  दूसरा  बम  नागासाकी  पर  गिराया  गया

 अध्यक्ष  महरोदयः  हम  6  अगस्त  अथवा  9  अगस्त  को  कर  सकते  इसीलिये
 हम  सोच  रहे  6  अगस्त  को  अवकाश  अगर  आप  इस  प्रकार  से  उठाना
 चाहते  हैं  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  हम  ठीक  प्रकार  से  भी  कर  सकते

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्तः  क्या  मैं  इसको  आश्वासन  के  रूप  में  ले  सकता

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  ऐसी  अपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  क्योंकि  मैं  यह

 आश्वासन  नहीं  देने  जा  रहा  आपको  मेरी  बात  का  तछएपर्य  समझना

 श्री  इनाजीत  मुप्त  :  मुझे  तात्पर्य  समझ  में  नहीं  आता  हैं  क्योंकि  देश  के

 जनप्रतिनिधियों  के  रूप  में  हम  इसकी  अभिलाषा  नहीं  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  सदस्यों  के  लिए  यह  उचित  नहीं  है  कि  वह  पीठासीन
 अधिकारी  से  आश्वासन  देने  के  लिए  मैं  कह  चुका  हूं  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण

 व्यय  आपने  यह  बात  कही  है  और  आपका  कहना  ठीक  भी  है  और  हम  आपकी
 भाषनाओं  का  ध्यान

 श्री  इनाजीत  गुप्त  :  ठीक  मैं  इंतजार  मैं  देखूँगा  कि  आप  क्यो
 निर्णय  करते

 श्री  री०  जी०  माराकणनः  श्रीलंका  की  नौ-सेना  द्वारा  भारतीय  मछुआरों  पर
 अक्सर  आक्रमण  किये  जाते  पिछले  सप्ताह  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  लिये
 गये  पांच  मुछआरों  को  कोडईक्कराई  के  पास  श्रीलंका  की  सेना  ने  विमान  से  बम

 गिराकर  निर्ममता  से  मार  डाला  ।  इस  आक्रमण  से  तमिलनाओ  के  लोगों  में  शोक  और

 भय  की  लहर  दौड़  गई

 पुनः  यंत्रीकृत  मछली  पकड़ने  वाली  नावों  पर  गोलियां  दागने  का  एक  अभ्य

 मामला  प्रकाश  में  आया

 ऐसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  श्रीलंका  की  सेना  द्वारा  हमारे  मछुआरों  की

 समय-समय  पर  हत्या  की  जाती  मछुआरों  के  मामलों  को  भारत  सरकार  बिल्कुल
 गंभीरता  से  नहीं  लेती  हमारी  मुख्य  मंत्री  ने  इस  बारे  में  प्रधान  मंत्री  महोदय  को

 अनेक  पत्र  लिखे  लेकिन  सरकार  मछुआरों  की  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  अपने  कर्शष्य

 में  असफल  रही  अतः  अपने  मछुआरों  की  हत्या  रोकमे  के  लिए  श्रीलंकाई  सरकार

 के  साथ  यह  मामला  उठाने  के  लिए  तत्काल  कुछ  कदम  उठने  कौ  आवश्यकता

 मछुआरों  को  सुरक्षा  प्रदान  करना  सरकार  का  कर्त्तष्य  इसके  भारत

 सरकार  ने  प्रभावित  मछुआरों  को  दिए  जाने  वाले  मुआवजे  की  अन्लानक  रोक  दिया

 एक  वर्ष  पहले  तक  भारत  सरकार  प्रभावित  मछुआरों  को  मुआबजा  देती

 अब  इसे  बन्द  कर  दिया  गया  अतः  मेरा  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  प्रभावित  *

 मछुआरों  को  मुआवजे  की  अदायगी  पुनः  बहाल  करें  ....  यह  बहुत
 गंभीर  मामला  ऐसा  अक्सर  हो  रहा  लैकड़ों  मछुआरे  मारे  जाते  सरकार

 कोई  कार्यवाही  नहीं  कर  रही  यह  अति  गंभीर  मामला  है  .....

 अध्यक्ष  महरेदव  :  मैं  सरकार  से  इस  मामले  पर  भली-भांति  विचार  काने  के

 लिए

 श्री  पौ०जी०  नारायणन  :  यह  कोई  साधारण  मामला  नहीं

 श्री  एम०आर०  कादम्यूर  जनार्दनन  :  रोज  हत्यायें  हो  रही  सारे  सदन
 को  इस  मामले  का  समर्थन  करना  मैं  सरकार  से  जवाध  चाहता  मैं  सारी
 सभा  में  तमिलनाडु  के  अपने  गरीब  मछुआरों  के  क्‍्चाव  के  जो  श्रीलंका  की

 आक्रमण  में  दिन-ग्रतिदिन  मर  रहे  आगे  आने  का  अनुरोध  करता

 श्री  शरद  यादव  अध्यक्ष  जो  मामला  उठाया  गया  है  वह

 बहुत  गंभीर  मामला

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  कारण  है  कि  मैंने  सरकार  से  इस  पर  विचार  करने

 के  लिए  कहा



 शा

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  अध्यक्ष  देश  की  अकल्लीयतों
 के  साथ  बुरा  सलूक  हमे  रहा  है  उसका  वर्णन  आपकी  इजाजत  से  करना

 जो  बहुत  महत्वपूर्ण  आपको  इसकी  जानकारी  है  कि  स्पेशल  प्रोटेक्श्नन  ग्रुप  और

 नेशनल  सिक्योरिटी  गार्ड  के  जो जवान  बी7एस०एफ०  व  सी०आर०पी०एफ०
 से  लिए  जाते  हैं  वे  देश  के  वी०वी०>आई०पीज०  की  सिक्‍योरिटी  करते  जेड

 सिक्योरिटी  और  तमाम  मुल्क  की  जो  डिग्नेटरीजू  हैं  उनकी  सिक्‍योरिटी  में  जाते

 लेकिन  बड़े  अफसोस  की  बात  है  कि  7400  के  करीब  जवानों  की  इस  फोर्स  में  रखा

 मेरे  पास  बिल्कुल  कन्फर्म  रिपोर्ट  है  और  मैंने  इस  संबंध  में  होम  मिनिस्टर  से
 बात  की  थी  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपने  इस  बारे  में  कोई  प्रश्न  क्यों  नहीं  दिया  ।  ताकि  सरकार

 आपके  सभी  प्रश्नों  और  अनुपूरक  प्रश्नों  का जवाब  दे  आप  अचानक  ही

 सरकार  से  इस  बारे  में  पूछ  रहे  आप  कुछ  उद्धत  कर  रहे  हैं  और  पढ़  रहे
 *  इस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 श्री  जगभीत  सिंह  बरार  :  जी  महोदय  ।  मैं  गृह  मंत्री  जी  से  मिला
 मैं  यह  बात  उनके  नोटिस  में  लाया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  प्रश्न  यह  कोई  तात्कालिक  मामला  नहीं

 यह  एक  ऐसा  मामला  है  जो  काफी  समय  से  चला  आ  रहा

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  यह  तात्कालिक  महत्व  का  मामला  है  क्योंकि  मैं

 सिर्फ  एक  प्रश्न  उठाना  चाहता

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  पहले  से  ही  घल  रहा

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  जिन  7400  लोगों  को  रोजगार  दिया  गया  उनमें
 से  एक  व्यक्ति  भी  वहां  अल्पसंख्यक  समुदाय  का  नहीं  है  ।  उनमें  से  तो कोई  मुसलमान

 न  ही  सिकक्‍्ख  न  ही  इनमें  से  कोई  भी  उसमें  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  मेरी  बात  भी  आप  आड़े  दे  रहे  आप
 किसी  रिपोर्ट  में  से  पंढ़  रहे

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  मैंने  इसकी  जांच-पड़ताल  कर  ली

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मामला  उठाने  के  लिए  यह  उपुयक्त  अवसर  नहीं

 आपने  सरकार  को  नोटिस  नहीं  दिया  आप  सभा  में  इतना  महत्वफर्ण  मामला

 उठा  रहे  सभा  से  बाहर  इस  मामले  का  क्‍या  प्रभाव  है  ?

 श्री  जगनीत  सिंह  बरार  :  यह  सविधान  का  उल्लंधन  है  और  देश  के  संविधान

 की  धारा  12(2)  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसीलिए  आपको  रखना  चाहिये  कृपया  संक्षेप

 में  कृपया  ये  सभी  बातें  उद्धत  मत

 7  1995  272

 श्री  जगमीत सिंह  बरार  :  आपने  कहा  कि  बोला  नहीं  मैंने होम  मिनिस्टर

 श्री  पायलट  जी  से  मिलकर  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  काई  तरीका  नहीं  आपको  लिखित  रूप  में  सूचना
 देनी

 श्री  जनभीत  सिंह  बरार  :  यह  उनके  नियंत्रण  में  मैंने  उनसे  पूछा  था और

 उन्होंने  कहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपको  इसे  लिखित  रूप  में  देना  पड़ेगा  । आप  उनसे  मौखिक

 रूप  से  बातचीत  करके  यह  नहीं  कह  सकते  कि  आपने  उनसे  बात  कर  ली  इसके

 लिए  नियम  बनाये  गये  इस  प्रकार  का  प्रश्न  भी  पूछा  जा सकता  आप  यह

 बताते  हुए  कि  अनेक  सदस्य  इस  प्रश्न  को  उठाना  चाहते  सूचना  दे  सकते  हैं

 और  उत्तर  प्राप्त  कर  सकते  अगर  आप  प्रत्येक  सदस्य  की  इच्छानुसार  सभा  की
 कार्यवाही  चलाना  चाहते  हैं  तो  यह  बहुत  मुश्किल

 श्री  जगमीत  सिंह  बरार  :  आप  जो  कुछ  कहते  मैं उससे  सहमत  आपका

 बहुत-बहुत

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  खड़े  हुए  कृपया  संक्षेप  में  बोलिये  और  बैठ

 इन  सभी  चीजों  को  उद्धृत  मत

 श्री  जगमीत  सिंह  बरारः  मैं  कुछ  भी  उद्धत  नहीं  मैं  केवल  इतना
 ही  कहना  चाहता  हूं  कि  52  प्रतिशत  जवान  सेना  और  अन्य  आर्ध-सैन्य  बलों  से

 लिये  जाते  मैं  निदेशक  का  नाम  नहीं  लेकिन  जब

 के  किसी  पत्रकार  ने  विशेष  रूप  से  यह  पूछा  कि  जिन  7400  लोगों  को  रोजगार
 दिया  गया  उनमें  से  अल्पसंख्यक  समुदायों  का  कोई  भी  व्यक्ति  नहीं  है  और  उसका
 उसर  क्‍या  उसका  उत्तर  ठीक  महोदय  मैं  उद्धृत  नहीं

 मेरी  यही  गुजारिश  होगी  कि  अकल्लीयतों  ने  देश  के  लिए  बहुत  कुर्बानियां
 की  देश  के  विधान  के  अनुसार  लिंग  के  आघार  पर  किसी  के
 साथ  कोई  बेइंसाफी  नहीं  होनी  इसलिए  इसकी  थोरो  इंक्वायरी  करके  जो
 जवान  माइनोरिटी  से  हैं  उनको  भी  इसमें  मौका  दिया  जाना  चाहिए  क्योंकि  यह  बहुत
 हम्पोटेंट  ऑर्गेनाइजेशन

 श्री  विधाचरण  शुक्ल  :  ऐसे  संवेदनशील  मामले  को  उठाने  का  यह

 बहुत  ही  गलत  तरीका  हैਂ  धर्म  अथवा  अल्पसंख्यकों  अथवा  बहुसंख्यकों  के  आधार

 पर  सुरक्षा  संबंधी  मामलों  पर  निर्णय  नहीं  लिया  जाता  यह  बिल्कुल  गलत  आरोप

 है  और  इस  प्रकार  का  आरोप  और  आक्षेप  सभा  में  किसी  सदस्य  को  नहीं  लगाना

 मैं  उस  रिपोर्ट  में  सन्निहित  सुझावों  का  कड़ा  विरोध  करता  मेरा  सुझाव
 है  कि  सौहाद्रता  का  माहौल  बनाये  रखने  के  लिए  यह  अच्छा  है
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 श्री  जममीत  सिंह  बरार  :  वह  इसका  महत्व  कम  करना  चाहते

 वह  इस  को  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ....

 अध्यक्ष  पह्लोदय  :  आप  अपना  प्रश्न

 श्री  जममीत  सिंह  बरार  :  मैं  सरकार  के  विरुद्ध  आरोप  क्यों  लगाऊंगा  ?
 वह  इस  बात  से  परेशान  क्यों  हैं  कि  मैं  सरकार  पर  आरोप  लगा  रहा  उनका

 कहना  है  कि  मैं  सरकार  पर  आरोप  लगा  रहा

 श्री  विधाचरण  शुक्स  :  यह  अच्छे  सम्बन्ध  बनाये  रखने  में  उपयोगी  नहीं
 इससे  बिल्कुल  गलत  संदेश  जाता  तथ्यों  की  जानकारी  सदस्य  महोदय  को

 भी  नहीं  हमें  तथ्यों  की  जांच  पड़ताल  करनी  वह  जो  कुछ  कह  रहे
 वह  बिल्कुल  गलत

 वक्तव्य  देने  से  पहले  हमें  जांच  करनी  ऐसा  नाजुक  बक्तव्य  इस  तरह
 से  नहीं  दिया  जाना  मैं  इस  मामले  को  कार्यवाही  वृतान्त  से  निकालने  का

 अनुरोध  करूँगा  ताकि  ....

 श्री  रामबिलास  पासवान  :  सभा  को  यह  भी  स्पष्ट  है  कि  74,000  व्यक्तियों
 में  से  कोई  भी  अल्पसंख्यक  समुदाय  में  से  नहीं  है  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरा  विचार  यह  एक  बहुत  ही  नाजुक  मामला  इसे

 बहुत  सावधानी  से  सुलझाना  अब  यदि  इसे  सभा  के  ध्यान  में  लाया  गया
 है  कि  स्थिति  यह  है  तो  इसकी  सावघानीपूर्वक  जांच  करने  और  यदि  सुधार
 की  कोई  गुंजाइश  है  तो  ऐसा  किया  जाना

 श्री  इ्द्रजीत  मुप्त  :  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  कि  इस  मामले  को  कार्यवाही

 वृत्तान्‍्त  से निकाल  दिया  जाना

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हसे  कार्यवाही  वृतान्त  से  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  सही  तरीके  से  निपटाया  यदि  प्रत्पेक  सदस्य

 अपनी  बात  पूरी  करना  चाहे  तो  यह  ठीक  नहीं

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  राष्ट्रीयकृत  उद्योगों  के

 निजीकरण  की  ऊजो  नीति  जो  सरकार  ने  अपनाई  इसके  बारे  में  काफी  विवाद  बना

 हुआ  उस  पर  संसद  में  व  संसद  के  बाहर  चर्चा  चलती

 मैं  आपके  सामने  एक  दूसरा  महत्वपूर्ण  विषय  उपस्थित  करना  चाहता

 ऐसा  लगता  है  कि  कापरेटिव  इंस्टीट्यूशन्स  का  भी  प्राइवेटलाइजेशन  करने  की  सरकार

 ने  एक  नई  नीति  बनाई  मुंबई  में  डेवलपमेंट  कापरेटिव  एक  बहुत  बड़ा  बैंक

 उस  बैंक  में  लगभग  एक  हजार  करोड़  के  डिपाजिट्स  50  हजार  के  उसके  शेयर

 होल्डर्स  हैं  और  उसकी  52  ब्राचिस  किसी  भी  कापरेटिव  इंस्टीट्यूशन  को  बंद

 करके  उसको  प्राइवेट  कम्पनी  करने  का  कोई  कानूनी  प्रावधान  नहीं  है  लेकिन  फिर
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 भी  गवर्नमेंट  ने  डेवलपमेट  कापरेटिव  बैंक  को  डेवलपमेंट  क्रेडिट  बैंक  करके  रजिस्टार
 किया  है  इसके  साथ  ही  रिजर्व  बैंक  ने  जो  पहले  का  बैंकिंग  लाइसेंस  वहीं  लाइसेंस
 उनको  दिया

 मैं  आज  सदन  में  यह  प्रश्न  इसलिए  उपस्थित  करना  चाहता  हूं  कि  अगर

 एक  बार  कापरेटिव  बैंक  का  इस  प्रकार  से मिजीकरण  कर  दिया  गया  तो  बाक्ती
 के  जो  अर्बन  वैंक्स  उन  सब  में  भी  यह  हो  जो  कापरेटिव  शुगर  फैक्ट्रियां

 कापरेटिव  मिल्क  एसोसियेशस्स  उन  सबमें  भी  यह  हो  सरकार  की

 इस  बात  की  गंभीरता  को  कि  वह  इसके  बारे  में  क्या  कर  रही  उस

 पर  एक  बयान  देना  सौभाग्य  से  वित्त  मंत्री  जी  यहां  बैठे  हुए  अगर

 वे  इस  पर  कुछ  कहेंगे  तो  उचित

 विस  मंत्री  मनमोहन  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य
 श्री  राम  नाईक  ने  एक  बैंक  विशेष  के  मामले  को  उठाया  जिस  तरह  से  उन्होंने
 तथ्यों  को  प्रस्तुत  किया  मैं  बहुत  सम्मानपूर्वक  कहता  हूं  कि  उससे  मामले  की

 सही  स्थिति  पता  नहीं  चलती  एक  सहकारी  विकास  बैंक  था  और  वह  महाभहिम
 श्री  आगा  खान  के  सहारे  से  चलता  श्री  आगा  खान  यहां  दो  वर्ष  पहले  आए
 थे  और  उन्होंने  कहा  था  कि  वे  इस  बैंक  को  अनुसूचित  बैंक  में  बदलना  चाहते  हैं

 ताकि  वे  भारतीय  लोगों  की  सेवा  कर  सकें  और  अपनी  नीति  के  एक  भाग  के  रूप

 में  अल्पसंख्यकों  की  बड़े  पैमाने  पर  रोवा  कर  सकें  ।  इसलिए  उनकी  सहमति  से  और

 उनके  द्वारा  ऐसा  कहने  पर  हमने  उस  बैंक  को  सहकारी  बैंक  से  अनूसूचित  बैंक

 में  बदल  दिया  ।  इसलिए  इस  दृष्टि  से  यह  कहना  कि  हम  सहकारी  बैकों  का  निजीकरण

 कर  रहे  हैं  गलत

 श्री  राम  नाईक  :  अनूसूचित  बैंक  एक  भिन्न  मामला  एक  सहकारी  बैंक

 अनुसूचित  बैंक  हो  सकता  लेकिन  उसे  संयुक्त  स्टाक  कम्पनी  बना  दिया  गया

 यह  मेरा  निवेदन  कृपया  इस  बात  की  जांच

 औ  भमणभोहन  सिंह  :  यह  सब  बैंकों  के  प्रोमोटरों  के  कहने  पर  किया  गया

 श्री  रामनाईक  :  इसमें  45,000  शेयर-धारक  उनका  क्या  हुआ  ?

 अध्यक्ष  मद्लोदय  :  मेरा  विधार  हमने  इस  पर  40  मिनट  लगा  दिए  अब

 एक  अन्य  मद  अर्थात  सभापटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  पर  विचार  करना

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 महावत्तन  न्यास  1965  के  अंतर्गत  अधितुचनाएं

 जल-भूतस  परिवहन  मंताशय  के  राज्य  मंत्री  जनदीश  :  मैं

 निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 महापत्तन  स्यास  1965  की  धारा  124  की  उपधारा  (4)  के  अंतर्गत
 निन्‍ननलिखित  अधिसुचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रजी

 (1)  सा०का०नि०  417  जो  १३  1995  के  भारत  के  राजपत्र
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 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विशाखाफ्तनम  फ्तन  न्यास

 की  और  सहबद्ध

 |994  का  अनुमोदन  किया  गया

 (१)  सा०का०नि०  420  जो  24  1995  के  भारत  के  राजपम्र

 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विशाखाफ्तनम  न्यास  गोदी

 1994  का  अनुमोदन  किया  गया

 (3)  सा०का०नि०  522  जो  27  1995  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कांडला  फ्तन  न्यास  की

 1994  का  अनुमोदन  किया  गया

 (4)  सा०का०नि०  545  जो  12  1995  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  मुम्बई  फ्तन  म्यास  का  प्ररूप
 और  1995  का  अनुमोदन  किया  गया

 में  रखे  देखिए  संख्या  7979/95]

 12.40  ५४  म०१०

 सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी  समिति ह
 दसकों  प्रतिवेदन

 अध्यक्ष  सभा  की  बैठकों  से  सदस्यों  की  अनुपस्थिति  सम्बन्धी

 समिति  ने  4  अगस्त  1995  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गए  अपने  दसवें  प्रतिवेदन

 में  सिफारिश  की  है  कि  निम्नलिखित  सदस्यों  को  उनके  सामने  दर्शाई  गई  अवधि

 के  लिए  सभा  की  बैठकों  से  अनुपस्थिति  की  अनुमति  दी  जाए  :-

 (1)  श्री  प्रवीण  डेका  24.4.95  से  3.6,95  तक

 (2)  श्री  राजाराम  शंकरराव  माणे  $1.7.95  से  17.08.95  तक

 (3)  श्री  आर०  जीवरत्नम  $1.75  से  14.08.95  तक

 (4)  श्री  श्याम  लाल  कमल  $1.7.95  से  25.08.95  तक

 (5)  कुमारी  उमा  भारती  31.7.95  से  25.08.95  तक

 क्‍या  सभा  समिति  द्वारा  यथा  संस्तुत  अनुमति  देती  है  ?

 अमेक  माननीय  सदस्य  :  जी  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  प्रदान  की  जाती  सदस्यों  को  तदनुसार  सूचित
 कर  दिया

 12.41  भ०  प०

 शुह  कार्य  सम्बन्धी  समिति

 इक्कीसभों  प्रतिवेदन

 श्री  किरिप  चलिहा  :  मैं  अविक्रय  विधेयक  ,  1989

 के  बारे  में  गृह  कार्य  संबंधी  समिति  के  इक्कीसवें  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता

 नन्‍ननीनननीननननननन  आन  न्‍त+ न

 7  1995

 12.41  #  ब०  प०

 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1995-96

 बित  मंत्री  मममोहन  :  मैं  वर्ष  1995-96  के  बजट  के

 संबंध  में  अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  दशनि  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रजी

 प्रस्तुत  करता

 में  रखा  देखिए  संख्या  एल०टी०  7979/95]

 12.42  म०प०

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 ._  हिमाचल  प्रदेश  की  पनविजली  परियोजनाओं  को  स्वीकृति  दिये  जाने

 की  आवश्यकता

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुख़तानपुरी  :  अध्यक्ष  हि०प्र०  में  पन  बिजली

 दरियाओं  और  नदियों  से  पैदा  करने  हेतु  20  हजार  मेगावाट  की  क्षमता  हिमाचल

 राम्य  सरकार  ने  नई  नीति  के  मुताबिक  प्राइवेट  लोगों  को  उत्साहित  करने  हेतु  कुछ
 योजनाएं  भारत  सरकार  की  स्वीकृति  के  लिए  भेजी  हैं  परन्तु  अभी  तक  राज्य  सरकार

 को  इसकी  मंजूरी  प्राप्त  नहीं  हुई  जितना  इसमें  समय  अधिक  लग  रहा  उससे

 सारे  प्रोजेक्टों  पर  जो  धन  ब्यय  उसके  निर्माण  व्यय  में  भी अधिक  खर्च  आएगा
 और  पढ़े-लिखे  युकक-युवतियां  जो  इन  प्रोजक्टों  मे ंकाम  करके  अपनी  आर्थिक

 स्थिति  को  सुदृढ़  कर  सकते  हैं  और  उद्योगों  का  विस्तार  भी  हो  ग्रामीण  क्षेत्रों

 को  बिजली  अधिक  मात्रा  में  मिल  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा

 कि  इसकी  जो  भी  हिमाचल  राज्य  सरकार  से  विद्युत  संबंधी  योजनाएं  प्राप्त  हुई
 उन  सबकी  स्वीकृति  तुरन्त  दी  ताकि  जो  लोग  इस  क्षेत्र  में  प्रोजेक्ट  लगाना

 चाहते  उन्हें  काम  करने  में  कोई  कठिनाई  न  आए  और  यह  पन  बिजली  योजना
 का  कार्य  एक  निश्चित  अवधि  में  समाप्त  हो

 बिहार  के  सीमावरती  जिले  दरभंगा  और  फोरक्तिगंज  के  बीच

 सड़क  का  निर्माण  शीज्र  पूरा  किये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सूर्व  नारायण  यादव  :  अध्यक्ष  उसरी  बिहार  का  सहरसा

 एक  सीमावर्ती  जिला  है  जिसकी  सीमा  पड़ोसी  देश  नेपाल  से  लगती  वर्ष  1962
 में  जब  चीन  के  द्वारा  भारत  में  आक्रमण  किया  गया  था  और  उस  वक्त  सुरक्षा  सेनाएं
 सीमाक्ती  सड़क  न  होने  के  कारण  सभय  से  नहीं  पहुँच  पा  रही  थीं  तो  तत्कालीन
 प्रधान  मंत्री  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  ने  इस  कमी  को  महसूस  करते  हुए  कश्मीर  से
 लेकर॑  असम  तक  सीमा  क्षेत्र  में  एक  सड़क  बनाने  का  निर्णय  लिया  था  और  उसी
 के  अनुसार  कश्मीर  से  दरभगा  तक  तथा  फारबिसगंज  से  असम  तक  एक  सड़क
 का  निर्माण  परन्तु  यह  सड़क  कोसी  नदी  में  पुल  न  बनाए  जाने  के  कारण
 दरभंगा  से  फोरबिसगंज  तक  जो  एक  बहुत  ही  छोटा  सा  हिस्सा  वह  ३0  वर्ष

 गुजर  जाने  के  बाद  भी  अभी  तक  पूरी  नहीं  हो  सकी
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 इस  सड़क  दरभंगा  से  फारबिसगंज  के  पूरे  न  होने  से  सुरक्षा  सेनाओं  को
 अत्यधिक  चक्कर  काटकर  जाना  पड़ता  हैं  जिसमें  समय  एवं  व्यर्थ  में  घनराशि  खर्च
 होती  इस  सड़क  के  बनने  से  जहां  सीमाचर्ती  क्षेत्र  में  सुरक्षा  होगी  वहीं  इस  क्षेत्र
 की  जनता  जो  कि  आवागमन  न  होने  के  कारण  परेशान  रहती  उसे  भी  सुविधा
 हो

 अत  :  मेरी  भारत  सरकार  से"यह  मांग  है  कि  वह  विशेष  परिस्थिति  में  दरभंगा
 से  फारबिसगंज  तक  के  इस  छूटे  हुए  भाग  को  अविलम्ब  बनाए  जिससे  कश्मीर  से
 लेकर  असम  तक  एक  सुरक्षित  सड़क  बन  सके  और  वही  सहरसा  दरभंगा  जिले  की
 सीमावर्ती  जनता  को  भी  अपने  आवागमन  में  सुविधा  हो  सके  ।  इस  कारण  इस  अति

 महत्वपूर्ण  सीमावर्ती  सड़क  का  निर्माण  कार्य  अविलम्ब  कसया

 उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों में  विशेषतः  पड़ी  तथा  चमोली  जिखें  में  पेपजल
 की  समस्या  का  स्कायी  समाधान  ढूंढे  जाने  की  आवश्यकता

 मेजर  जनरल  भुगन  चन्द्र  खज्यूरी  :  अध्यक्ष

 उत्तर-प्रदेश  के  पर्वतीय  पौड़ी  एवम्‌  चमोली  जनपदों  में  पेयजल  का
 संकट  लगातार  गहराता  जा  रहा  इन  जनपदों  में  करीब  तीन  चौथाई  गांवों  में

 अभी  तक  पेयजल  का  भारी  संकट  व्याप्त  हालांकि  सरकारी  आंकड़ों  के  अनुसार
 बहुत  से  गांवों  को पेयजल  उपलब्ध  कराया  जा  चुका  है  पर  वास्तव  में  पेयजल  उपलब्ध

 नहीं  अधिकतर  गांवों  में  पेयजल  योजनाएं  अस्त-य्यस्त  पड़ी  हैं  और  1991  के

 भूकम्प  के  बाद  अभी  तक  ठीक  नहीं  की  गई

 लोगों  को  पेयजल  प्राप्त  करने  हेतु  पहाड़ों  में  चार  से  पांच  किलोमीटर  की

 दूरी  तय  कर  घाटियों  तक  जाना  पड़ता  आजकल  इस  भंयकर  बरसात  में  भी
 लोगों  को  पेयजल  नहीं  मिल  रहा  मेरे  जनपद  पौड़ी  व  चमोली  में  पेयजल  संकट

 का  एक  प्रमुख  कारण  पानी  का  स्तर  अत्यधिक  गहराई  में  होना  भी  इन  जनपदों
 में  गंगा  यमुना  जैसी  नदियों  का  कोई  महत्व  नहीं  रहता  किसी  भी  पेयजल  योजना
 के  निर्माण  के  लिए  पथ्पिग  सैट  लगाना  पड़ता  जिसपर  अत्यधिक  घनराशि  व्यय
 होती

 न्‍

 इन  जनपदों  में  पेयजल  का  संकट  ग्रीष्म  काल  में  और  भी  अधिक  बढ़  जाता

 जबकि  प्राकृतिक  स्त्रोत  भी  सूख  जाते  लोगों  को  एक  बाल्टी  पानी  प्राप्त

 करने  हेतु  भी  पूरा  दिन  व्यतीत  करना  पड़ता  मैं  इस  समस्या  को  पहले  भी  कई

 बार  उठा  चुका  हूं  पर अभी  तक  कोई  भी  ठोस  कदम  सरकार  द्वारा  नहीं  उठाया  गया

 अतएव  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पेयजल  संकट  से  ग्रस्त  इन

 जनपदों  में  इस  समस्या  के  शीघ्र  निराकरण  हेतु  पौढ़ी  गढ़वाल  और  चमोली  जनपदों

 के  लिए  एक  विशेष  केन्द्रीय  समिति  का  गठन  करें  और  एक  ठोस  सर्वव्यापी  पेयजल

 योजना  इन  दोनों  जनपदों  के  लिए  बनाएं  और  यहां  पेयजल  संकट से  ग्रस्त  गांवों

 का  शीघ्र  सर्वेक्षण  करवाया  जाय  तथा  उन  ग्रामों  में  पेयजल  उपलब्ध  करवामे  हेतु
 प्रतिवर्ष  लक्ष्य  रखा  जाय  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  यह  कार्य  युद्धस्तर  पर  किया

 बिहार  के  चतरा  और  गया  जिसों  के  मांदों  को  कस  सेना  के

 उपयोग  के  लिये  अधित्रहीत  किये  आने  से  तेकने  की  आवश्यकता

 ओऔ  उपेन्त  साथ  कर्क  :  अध्यक्ष  ज्ञात  हुआ  है  कि  बिहार

 राज्य  के  अन्तर्गत  देश  के  अति  पिछड़े  जिले  चतरा  और  गया  के
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 ईमामगंज  प्रख॒ण्डों  के  सैकड़ों  गांवों  को  सरकार
 सेना  के  इस्तेमाल  के  लिए  अधिग्रहीत  करने  जा  रही  सेना  के  अभ्यास  के  लिए
 पहले  रांची  और  पलामू  जिले  के  कुछ  गांबों  को  उजाड़ने  का  प्रस्ताव  किन्तु  स्थानीय
 लोगों  के  विरोध  के  कारण  शायद  स्थान  का  बदलाव  किया  जा  रहा  है  और  अब

 हमारे  लीक  सभा  निर्वाचन  क्षेत्र  चतरा  के  अधिकांश  हिस्से  को  इसकी  चपेट  में  लिया
 जा  रहा  जिससे  सैंकड़ों  गांव  और  लाखों  व्यक्ति  प्रभावित  होने  वाले  समाचार-पत्रों
 के  माध्यम  से  इस  बात  की  जानकारी  मिलते  ही  सम्बन्धित  गांदों  में  खलबली  मची

 हुई

 अतः  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  स्थिति  स्पष्ट  करे  तथा  इस  कदन

 को

 राजस्थान  में  कस  पर  आधार्ति  विजसीबरतों  की  स्कापना  करने  हेशु
 प्रदेश  को  प्रषणमिकता  के  आयार  पर  प्रतकृतिक  मैस  की  उपलब्धता

 सुनिश्चित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  दाऊ  दवाल  जोशी  :  माननीय  अध्यक्ष  राजस्थान  पिछड़ा
 मरू  प्रदेश  उसकी  अपनी  नदियां  न  होने  से  बिजली  के  मामले  में  आज  थी  उसे

 अन्य  राज्यों  से  मंहगी  बिजली  लेने  को  मजबूर  होना  पड़ता

 वह  ठीक  है  कि  राज्य  सरकार  के  प्रयत्नों  स ेबीकानेर-नागौर  बेसिन  में  भारी

 तेल  के  अनुमानित  100  मिलियन  टन  के  भण्डारों  को  विकसित  करने  हेतु  राज्य

 सरकार  द्वारा  प्रयत्न  किये  जा  रहे  यह  निश्चित  किया  जा  रहा  है  कि  राज्य  प्राप्त

 पैट्रोलियम  का  शीघ्र  विकास  राज्य  में  ही किया  देश  के  पश्चिम  तट  के  पास

 समुद्र  के  नीचे  तेल  व  गैस  के  बड़े  भण्डार  जिसमें  तेल  के  उत्पादन

 के  साथ-साथ  गैस  भी  निकलती  गैस  के  समुचित  उपयोग  की  व्यवस्था  सरकार

 द्वारा  नहीं  की  जा  सकी  इस  कारण  गैस  को  समुद्री  सतह  पर  ही  जला  दिया

 जाता

 समुद्र  के  नीचे  पाये  जाने  वाले  गैस  के  भण्डार  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की  सम्पत्ति

 यह  एक  ऐसी  प्राकृतिक  सम्पदा  जिसका  समुचित  उपयोग  सम्पूर्ण  देश  की  उन्नति

 के  लिए  किया  जाना  राजस्थान  में  ऊर्जा  के  साधन  न  होने  से  गैस  को

 प्राथमिकता  के  आधार  पर  राष्ट्रीय  नीति  के  अनुसार  राजस्थान  प्रदेश  को  उपलब्ध

 कराने  की  आवश्यकता  जिससे  वह  गैस  आधारित  बिजलीधरों  का  निर्माण  कर

 बिजली  के  मामले  में  आत्मनिर्भर  हो

 माननीय  अध्यक्ष  नियम  577  में  यह  भी  व्यवस्था  है  कि  इस  नियम

 के  अम्तर्गत  उठाये  गये  मामलों  का  प्रत्युत्तर  तत्सम्बन्धी  विभाग  हमें  लेकिन  खेद

 का  विषय  है  कि  जब  से  मैं  सांसद  बना  पश्चीसों  मामले  मैंने  नियम  $77  के

 तहत  उठाये  परन्तु  एक  प्रत्युत्त  के  अलावा  कोई  प्रत्युतर  किसी  भी  मंत्राखय

 मे  नहीं  भेजा  इसको  भी  आप  देखने  की  कृपा

 जलपाईगुड़ी  झिले  के  मयनागुद्गी  ब्लाक  मुख्याक्य  में  एस०टी०है०

 सुक्कि  उपसब्य  कराये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  जितेन  नाथ  दात  मैं  सरकार  का  ध्यान  इस  तथ्य

 की  ओर  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  मिनागुड़ी  जलपाईगुड़ी  जिले  में  ब्लाक

 मुख्यालय  है  फ़िर  भो  इस  में  अभी  भी  एस०टी०डी०  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  यह

 एक  बड़ा  व्यवसायिक  केन्द्र  है  और  इसमें  बहुत  से  शैक्षिक  सरकारी  कार्यालय
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 अस्पताल  आदि  यहां पर  इलैक्ट्रानिक  एक्सचेंज  पहले  से  ही  मीजूद  इस  क्षेत्र

 के  लोग  इस  मुदृदे  पर  बहुत  उत्तेजित
 हु

 अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  इस  संबंध  में  तत्काल  कदम  उठाने  का  अनुरोध
 करता  हूं  ताकि  मिनागुड़ी  के लोग  एस०टी०डी०  सुविधा  का  लाभ  उठा

 12.51  म०प्र०

 प्रसूति  प्रसुविधा  विधयेक

 राज्य  सभा  द्वारा  जारी

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  प्रसूति  प्रसुविधा  विधेयक  पर  आगे

 चर्चा  श्रीमती  सरोज  दुबे  अपना  भाषण  जारी  .

 12.52  म०प०

 श्रीमती  सरोज  दुबे  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  अपने  वक्तव्य
 को  आगे  बढ़ाते  हुए  कहना  चाहती  हूं  कि जो  यह  अधिनियम  आया  है  यह  बहुत
 सीमित  उद्देश्य  को  लेकर  आया  लेकिन  बड़ी  चतुराई  से  भरा  हुआ  इसके
 तहत  मेडिकल  टर्मिनेशन  आफ  प्रेगनेंसी  में  6  सप्ताह  का  वेतन  सहित  अवकाश

 स्वीकृत  किया  गया  तथा  टयूबेक्टॉमी  आपरेशन  में  दो  सप्ताह  का  वेतन  सहित

 अवकाश  स्वीकृत  किया  गया  यह  बहुत  कम  गर्भधारण  और  फिर
 प्रसव  के  नारी  शरीर  बहुत  जटिल  प्रक्रिया  से  गुजरता  इसी  दौरान  उसे

 केयर  और  विश्राम  की  जरूरत  होती  जब  प्रसव  के  बाद  नारी  की  गोद  में  नवजात

 शिशु  आ  जाता  है  तो  वह  सारी  पीड़ा  को  भूल  जाती  लेकिन  एमटीपी  के  बाद

 वह  शारीरिक  रूप  से  नहीं  ,  मानसिक  रूप  से  भी  आहत  होती  ऐसे  में  उसको

 पुनः  स्वास्थ्य  लाभ  करने  के  लिए  समय  की  आवश्यकता  होती  इसी  तरह  से

 ट्यूबेक्टॉमी  में  केवल  दो  सप्ताह  का  अवकाश  दिया  गया  यह  भी  समय  बहुत
 ही  कम  डाक्टरी  रिपोर्ट  के अनुसार  भी  इसमे  कम  से  कम  45  दिन  आराम  की
 जरूरत  सरकार  ने  इस  पर  गम्भीरता  से  विचार  नहीं  मैंने  इसीलिए  शुरू
 में  कहा  था  कि  इसमें  प्रसूति  विशेषज्ञ  की  राय  ली  जाती  तो  यह  कमी  इस  बिल
 में  नहीं  रहती  ।

 ड्यूटी  ज्वाइन  करने  का  मतलब  यह  नहीं  होता  है  कि  बह  घर  से  उठे  और

 इयदी  ज्वाइन  कर  उसका  मतलब  यह  होता  है  कि  वह  पहले  घर  के  कामकाज
 को  उसके  बाद  घर  से  पैदल  फिर  बस  या  स्कूटर
 आदि  पर  बैठकर  यात्रा  करने  के  बाद  कार्यालय  फिर  वहां  सीढ़िया  घढ़ेगी
 और  दफ्तर  जाकर  आठ  घंटे  काम  उसके  बाद  पुनः  यही  प्रकिया  अपनाकर
 वह  घर  ऐसी  स्थिति  में  क्या  आपने  यह  नहीं  सोचा  कि  उसको  पूरे  आराम
 की  जरूरत  क्योंकि  एमटीपी  के  बाद  उसको  नया  जीवन  मिलता  उसको
 नारी  शक्ति  की  जरूरत  होती  इसलिए  आपको  मानसिक  और  शारीरिक  रूप

 से  टूटी  हुई  नारी  के  बारे  में  इतनी  हृदयहीनता  से  विचार  महीं  करना  आपने
 अपनी  हृदयहीनता  पर  पर्दा  डालने  के लिए  कहा  है  कि  अगर  प्रसूति  अवकाश  ज्यादा
 देगें  तो उसको  कोई  काम  पर  नहीं  अगर  आप  जनसंख्या  नियंत्रण  का  बोझ

 महिलाओं  पर  डालना  चाहते  हैं  तो आप  कानून  द्वारा  उनको  सरकारी  नौकरियों  और
 :

 सार्वजनिक  तथा  निजी  संस्थाओं  में  80  प्रतिशत  आरक्षण  उपलब्ध  इससे
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 महिलाओं  को  काम  की  कमी  नहीं  होगी  और  वह  आवश्यकतानुसार  आराम  भी

 कर

 मेटरनिटी  बेनिफिट  संशोधन  बिल  के  पीछे  जो  सरकार  की  जनसंख्या  नियंत्रण

 की  भावना  छिपी  है  उसके  सुधार  का  जामा  पहनाकर  आप  यहां  पेश  रहे  लेकिन

 इसमें  आपकी  नीयत  बहुत  ठीक  नहीं  लगती  आपकों  मालूम  है  कि  परियार  का

 आकार  महिला  तय  नहीं  करती  पुत्र  प्राप्ति  की  लालसा  में  बार-बार  महिला

 को  परिवार  के  लोग  एमटीपी  के  लिए  मजबूर  करेंगे  ।  क्योंकि  आज के  युग  में  नये-नये

 वैज्ञानिक  विकास  हो  चुके  जिसके  कारण  गर्भ  में  ही  सेक्स  का  परिक्षण  करा

 लिया  जाता  है  और  यह  देख  लिया  जाता  है  कि  यदि  गर्भ  में  कन्या  है  तो  उसकी

 गर्भ  में  ही  घ्रृण  हत्या  कर  दी  जाती  ऐसी  परिस्थितियों  में  आप  दो  बच्चों  के

 नाम  की  जिम्मेदारी  महिलायों  पर  थोपना  चाहते  हैं  या  फिर  बालिका  के  भ्रूण  की

 हत्या  को  ज्यादा  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  ?  क्या  यह  आपका  मातृत्व  पर  क्रूर  प्रहार

 नहीं  नारी  को  मेडिकल  बेनिफिट  अमेंडमेंट  बिल  1995  के  कुचक्र  में  आपने  अल

 दिया

 लेकिन  आपने  इस  मामले  में  पुरूषों  को  बिल्कुल  स्वतंत्र  रखा  मैं  आपसे

 यह  जानना  चाहती  हूं  कि अगर  आप  परिवार  को  सीमित  रखना  चाहते  अगर

 आप  नारी  को  मेडिकल  टर्मिनेशन  ऑफ  प्रेगनेंसी  की  सुविधा  देकर  कुछ  बेनिफिट

 देना  चाहते  हैं  तो  जैसाकि  मैंने  अभी  बताया  कि  परियार  का  आकार  वह  नहीं  तय

 करती  पुत्र  प्राप्ति  की लालसा  में  बार-बार  उसका  एम०टी०पी०  कराया  जायेगा

 तो  इससे  उसका  शरीर  खोख़ला  हो  जायेगा  लेकिन  अगर  उसी  चक्र  में  आप  पुरुष
 वर्ग  को  भी  डाल  दें  तो  काफी  स्थिति  नियंत्रण  में  आ  सकती  जैसा  कि  अन्य

 सोशलिस्ट  कंट्रीज  तथा  स्केन्डीनेवियन  कंट्रीज  स्वीडन  वगैरह  में  होता  है  क्योंकि

 वहां  पर  पेटरनिटी  बैनेफिट  एक्ट  लागू  उसी  प्रकार  से अगर  इस  में  आप

 पुरुष  को  भी  लायेंगे  तो  क्या  इससे  नारियों  को  कुछ  रिश्लीफ  नहीं  मिलेगा  ? आजकल

 संयुक्त  परिवार  नहीं  होते  जब  भी  महिलायें  प्रसूति  के  लिए  अस्पताल  में  जाती

 पुरुष  को  ही  घर  में  उसकी  देखभाल  करनी  पड़ती  है  अतः  उसे  भी  अवकाश
 दिया  जाना  चाहिए  और  अगर  इसी  के  साथ-साथ  अगर  तीसरा  बच्चा  होता

 तो  इससे  दो  बच्चे  के  नार्मस  को  आघात  पहुंचता  अगर  पुरुष  को  भी  आप  कानूनी
 शिकंजे  में  लाये  कि  टू  चाईल्ड  नॉर्मल  तोड़ने  पर  उसको  भी  नौकरी  में  एडवर्स  एंट्री

 कर  दी  जायेगी  या  उसका  प्रमोशन  रोक  या  उसका  इंक्रीमेंट  गेक  तभी

 आप  अपने  उद्देश्य  में  सफल  हो  लेकिन  आप  अगर  इसमें  केवल  महिलाओं

 को  ही  इसका  शिकार  बनाना  चाहते  हैं  तब  इस  बात  को  एक  सीमा  के  बाद  महिला

 संगठन  और  महिला  सांसद  भी  बर्दाशत  नहीं  कर  पायेंगी  क्योंकि  आपने  बहुत  अच्छा

 स्वरूप  देकर  अमेन्‍्डमेंट  को  पेश  किया  उसमें  औरत  के  आपकी  जो

 बदनीयती  वह  झलकती  परन्तु  यह  जो  आपने  तीसरे  बच्चे  के  ऊपर  नारी

 को  चेतावनी  दी  है  कि  उसको  मेटरनिटी  सुविधा  नहीं  देंगे  तो  यह  आपका  नारी

 के  ऊपर  बहुत  अधिक  अन्याय  क्योंकि  जिस  बात  में  नारी  स्वंतत्र  नहीं  उस

 पर  अगर  आप  नियंत्रण  करना  चाहेंगे  तो  नारी  के  ऊपर  यह  क्रूर  हमला

 बालिका  भ्रूण  हत्या  को  भी  इससे  प्रोत्साहन  मिलेगा  क्योंकि  पुत्र  प्राप्ति  की  लालसा

 में  आप  जानते  ही  हैं  कि  नारी  के ऊपर  कितने  अत्याचार  होते  हैं  और  सामाजिक

 अध्यक्ष  बह्लेदय  :  कुछ  किया  गया  है  और  आप  कुछ  और  देने के  लिए
 कह  रही  यही  बात

 ~-
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 श्रीमती  सरोज  दुबे  :  तो  इसलिए  मैंने  यह  कहा  कि  इस  अमेंडमेंट  के  जरिये

 आप  जो  महिलाओं  के  ऊपर  वार  कर  रहे  यह  उसके  तन  मन  को  क्षत-विक्षत
 कर  1991  में  आप  मेटरनिटी  बैनिफिट  एक्ट  लाये  थे  और  आप  इतने  साल

 के  बाद  1995  में  इसमें  अमेंडमेंट  लाये  लेकिन  यह  केवल  आर्गेमाइज्ड  सैक्टर
 के  लिए  आर्गेनाइज्ड  सैक्टर  में  आठ  या  साढ़े  आठ  प्रतिशत  महिलायें  काम

 करती  मैं  आपसे  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  असंगठित  क्षेत्र  में  काम  करने  कली

 हमारी  जो  बहनें  हैं  और  जो  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  चल  रही  आपको  मालूम
 सड़कों  खेतों  बिल्डिंग  बनाने  में  जहां  पर  ये  महिलायें  काम  करती

 वहां  पर  उन्हें  कोई  प्रसूति  सुविधा  नहीं  होती  है  जब  उन्हें  लेबर  पेन  होती  हैं  तो
 वे  वहीं  पर  ही  किसी  झाड़ी  के  पीछे  या  किसी  मिट्टी  केडेर  के  ऊपर  बच्चे  को

 जन्म  देती  और  फिर  उसे  घिथड़ों  में  लपेटकर  सुला  देती  हसियां  या  खुर्पी
 से  उसकी  नाल  काटकर  $-4  घंटे  आराम  कर  फिर  सुलाकर  काम  पर  चली  जाती
 हैं  क्योंकि  अगर  वे  काम  पर  नहीं  जायेगी  तो  उनको  ठेकेदार  काम  से  निकाल

 अतः  बीड़ी  उद्योग  का  काम  करने  खेतों  में  कटाई  व  रोपनी  करने  वाली

 महिलाओं  को  भी  अगर  आप  इस  घेरे  में  ले  आते  हैं  तो  ज्यादा  अच्छा  होता  क्योंकि

 आजाद  भारत  में  जो  भी  नारी  बच्चे  को  जन्म  देती  यह  राष्ट्र  की  धरोहर  है  और

 राष्ट्र  की धरोहर  की  हिफाजत  करना  आपकी  जिम्मेदारी  इसलिए  मेरा  आपसे

 यह  भी  अनुरोध  है  कि  इसे  आप  असंगठित  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली  महिलाओं
 के  लिए  भी  लागू  करें  क्योंकि  आपको  याद  रखना  पड़ेमा  कि  चाहे  किसी  बच्चे  का
 जन्म  भव्य  नरसिंग  होम  में  या कालीन  बिछे  बातानुकूलित  कमरे  में  हो  या किसी
 नाली  के  किनारे  किसी  गरीब  मां  की  कोख़  से  किसी  बच्चे  का  जन्म  या

 किसी  मिट्टी  के  ढेर  के  ऊपर  किसी  बच्चे  का  जन्म  ये  सारे  बच्चे  राष्ट्र  क ेनागरिक
 हैं  और  राष्ट्र  तभी  स्वस्थ  होगा  जब  वहां  के  बच्चे  और  वहां  की  अमानत  जो  कि

 राष्ट्र  की  धरोहर  वह  स्वस्थ  इसलिए  मेरा  आपसे  मेरा  अनुरोध  है  कि

 इसको  आप  असंगठित  क्षेत्र  में  भी  मेटरनिटी  बैनिफिट  एक्ट  लागू  करने  का  प्रयास

 करें  ताकि  मातृत्व  की  गरीमा  का  विभाजन  न

 1.00  भ०प०

 हर  मां  को  यह  गौरव  प्राप्त  हो कि  उस  देश  के  लिए  जिन  बच्चों  को  भी

 जन्म  दिया  उनकी  देखभाल  सरकार  कर  रही

 जहां  तक  बच्चों  की  देखभाल  का  प्रश्न  अगर  आप  महिलाओं  से  काम

 लेना  चाहते  तो सभी  फैक्ट्रियों  क ेपास  क्रव  की  सुविधा  प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  ही  महिलाओं  को  दो  बार  कच्चों  को  दूध  पिलाने  की  सुविधा  भी  दी

 जानी  केवल  बच्चों  को  जन्म  दे  देना  ही  बहुत  बड़ी  बात  नहीं  होती

 उनका  उचित  पालन  भी  सबसे  बड़ा  काम  होता  दूध  के  लिए  विलखते  बच्चे

 को  छोड़कर  महिलायें  काम  पर  जाती  जो  कि  महिलाओं  के  लिए  वेदना  पूर्ण
 स्थिति  होती  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  क्रव  की  सुविधा  और  बच्चों  को
 दो  समय  दूध  पिलामे  के  लिए  छुट्टी  देने  की  सुविधा  को  भी  लागू  करना

 अगर  आप  महिलाओं  को  प्रसूति  के  समय  हर  प्रकार  की  सुविधा  देना  चाहते  हैं

 और  पूरी  तरह  से  रिलीफ  देना  चाहते  तो आपको  इस  बिल  पर  विस्तार  से  विचार

 करना  होगा  और  जिसके  अन्तर्गत  आपको  क्रच  की  सुविधा  भी  देनी  पड़ेगी  तथा

 .  महिलाओं  द्वारा  बच्चों  को  फींडिग  कराने  की  भी  सुविधा  देनी  मैं  यह  भी
 न गई हज  कहना  धाहती  यह  अमेंडमेंट  शिशु  आहार  अधिनियम  1992  की  भी  अवहेलना

 .._
 करता  रहा
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 बच्चेशों  क ेलिए  पौष्टिक  और  सर्वोत्तम  आहार  मां  का  दूध  होता  इसलिए
 आपको  इस  ओर  भी  ध्यान  देना  इसके  साथ  ही  पेटरनिटी  बैनिफिट  को

 लागू  करना  होगा  तथा  अन-आऑर्गेनाइज्ड  सैक्टर  को  भी  इसके  अन्तर्गत  लाना  होगा  ।

 इतना  सब  कुछ  करने  पर  ही  आप  देश  की  महिलाओं  के  साथ  न्याय  कर

 मैं  यह  भी  कहना  चाहती  इसमें  अगर  आपने  प्रुष  वर्ग  को  शिंकज़े  में  नहीं

 तो  आप  महिलाओं  के  साथ  न्याय  नहीं  कर  अगर  महिलाओं  के

 साथ  अन्याय  तो  हम  सब  उसको  बर्दाशत  नहीं  कर
 पायेगी

 ।  बार-बार  थोड़ी
 सी  सुविधा  के  नाम  पर  एमटीपी  और  टुबैक्टोमी  करवाने  के  नाम  पर  कुछ  अवकाश

 देने  का  प्रलोभन  उनके  ऊपर  अत्याचार  जिसको  वे  बरदाशित  नहीं  कर  पायेंगे  ।

 इसलिए  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि आप  यह  जो  संशोधन  विधेयक  लाए  इसके

 लिए  आपको  धन्यवाद  दिया  जा  सकता  लेकिन  जो  इसमें  कमियां  उनको

 आपको  दूर  करना  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  महिला  राष्ट्र  के  नागरिक

 को  जन्म  देती  है  अतः  उनकी  सम्पूर्ण  सुविधा  के  बारे  उनके  सम्पूर्ण  इलाज  और

 पौष्टिक  आहार  की  सुविधा  के  बारे  विचार  होना  केवल  यह  छोटा  सा

 अमेंडमेंट  लाकर  और  अपनी  पीठ  थपथपाने  से  महिलाओं  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता

 आपने  इस  बिल  में  तीसरे  सुधार  की  बात  भी  कही  जब  भी  किसी  महिला

 को  एमटीपी  या  टूयूबेक्टामी  में  काम्पलीकेश्नन्स  पैदा  तो  आप  उस  महिला

 को  वेतन  सहित  एक  माह  की  छुटूटी  और  लेकिन  अगर  बीमारी  लम्बी  हो

 तो  क्या  आप  बीमार  महिला  को  बीच  में  ही  काम  पर  बुला  मेरे  विचार

 से  इसमें  अगर  यह  कर  देते  कि  डाक्टर  के  सर्टिफिकेट  के  आधार  पर  अवकाश

 अधिक  भी  दिया  जा  सकता  अवकाश  के  साथ  आपको  पूरे  पौष्टिक  आहार

 की  सुविधा  भी  आपको  देनी  चाहिए

 इन  शब्दों  क ेसाथ  इस  बिन  के  प्रावधानों  से  सहमत  न  होते  हुए  जो

 आपने  कदम  उठाया  उसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देती  हूं  और  आपसे

 अमुरोध  करती  हूं  कि  इस  बिल  पर  आप  विस्तार  से  विचार  मेरे  विधार  से

 इस  बिल  में  महिलाओं  के  मातृत्यथ  की  गरिमा  व  अधिकार  पर  हमला  किया  गया
 है  और  आर्गेनाइम्ड  व  अनऑर्गेनाइम्ड  सैक्टर  को  विभाजित  किया  गया  हैं  वरन

 मातृत्व  की  गरिमा  को  विभाजित  किया  है  इसको  दूर  किया  जाना  इस

 बिल  में  यह  संशोधन  और  इसका  उद्देश्य  तभी  सार्थक  हों  सकता  जब  महिलाओं

 पर  हो  रहे  क्रूर  हमलों  को  दूर

 अध्यक्ष  मह्रोदव  :  सभा  2  म०प०  पर  पुनः  समयेत  होने  के  लिए  स्थगित

 होती  है

 1.04  बठप  ०
 मनन ननमंतन%क्‍  नम  मम  3»  न+  मम  लिए

 तत्पश्वात  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2  म०प०  तक  के  लिए
 स्थगित  हुई

 2.10  भ०प१०

 2.00  म०प०  गणपूर्ति  के  लिए  घंटी  बजाई  गणपूर्ति  नहीं

 2.03  म०प०  गणपूर्ति  के  लिए  पुनः  घंटी  बजाई  गई  लेकिन  गणपूर्ति  नहीं  हुईं  ।

 ३.०6  बजे  म०प०  पर  गणपूर्ति  के  लिए  पुनः  घंटी  बजाई  गई  लेकिन  फिर  भी

 गणपूर्ति  नहीं  तत्पश्चात  महासचित  ने  निम्नलिखित  घोषणा
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 2.11  चण्प०

 गणपूर्ति  के  अभाव  में  सभा  की  बैठक  स्थगित  करने

 संबधी  घोषणा

 महासचिव  :  गणपूर्ति  नहीं  अतः  सभा  की  बैठक  नहीं  हो  सकती  है  और

 हम  तब  तक  सभा  की  कायवाही  शुरू  नहीं  कर  सकते  हैं  जब  तक  गणपूर्ति  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  निर्देश  दिया
 है  कि सभा  की  बैठक  2.25  म०प०  पर

 2.11  १५  गम०प०

 तत्पश्यात  लोक  ख्रभा  2.25  म०ष०  तक  के  लिए  स्वनित्त  हुई

 2.26  म०प०

 झोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  बाद  2.28  बजे  म०प०  पर  पुनः  समभचेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रसृति  प्रसुविधा  विधेयक

 राण्य  सभा  द्वारा  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  हा०  बसंत  पवार  को  बोलने  के  लिए  आमंत्रित

 करता

 इस  विधेयक  के  लिए  एक  घंटे  का  समय  आवंटित  किया  गया  अनेक

 माननीय  सदस्य  इस  विधेयक  पर  विस्तार  से  चर्चा  कर  चुके  महिला
 सदस्यों  ने  इसमें  बहुत  बड़ा  योगदान  दिया  अतः  यदि  सुसंगत  बातें  हो  तो  कृपया
 आप

 डझअ०  बसत  पदककर  ः  मैं  केवल  दस  मिनट  का  समय  लुंगा
 उससे  अधिक

 उपाध्यक्ष  सबसे  पहले  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हू ंकि  आपने  मुझे
 प्रसृति  लाभ  विधेयक  पर  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  का  अवसर

 मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  विधेयक  महिलाओं  के  रोजगार  को

 विनियमित  करने  के  लिए  लाया  गया  मूल  अधिनियम  अर्थात  प्रसृति  अधिनियम

 1961  और  एमटीपी  अधिनियम  1971  पर  गौर  करना  मूल  अधिनियम  में

 गर्भवात  होने  के  मामले  में  दस  सप्ताह  क ेअवकाश  का  प्रावधान  अब  इसे  एमटीपी
 के  लिए  बढ़ाया  जाना  नलबंदी  कराने  वालों  के  लिए  दो  सप्ताह  का  अवकाश
 और  गर्भपात  के  बाद  या  नलबम्दी  या  एमटीपी  के  बाद  होने  वाली  किसी  बीमारी

 के  मामले  में  चार  सप्ताह  का  अककाश  जिसे  एमटीपी  के  लिए  कट़ाया  गया

 बूल  अधिनियम  में  जैलाकि  कहा  गया  स्तनपान  के  लिए  कार्य  में  अन्तराल

 की  कोई  व्यवस्था  नहीं  लेकिन  संज्ञोधन  करने  कले  विधेयक  में  लेक  के  दौरान

 स्तनपान  के  लिए  सेवा  के  दौरान  दो  अन्तरालों  की  अनुमति  दौ  गई  बच्चे  के

 सवा  साल  का  होने  तक  माता  क्रेच  में  जाकर  उले  स्तनफ़न  करा  सकती  संशोधन
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 करने  वाले  विधेयक  में  यह  प्रावधान  किया  गया

 दूसस  अति  महत्वपूर्ण  प्रावधान  यह  है  कि  गर्भपात  या  एमट्रीपी  या

 नलबंदी  के  बाद  महिला  की  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  मृत्तक  कार्यरत  महिला  को  उसकी

 मृत्यु  होने  की तिथि  तक  का  लाभ  दिया  जाता  पूरा  लाभ  दिया  गया  कुछ
 प्रतिष्ठानों  में  250  रुपये  का  मेडिकल  बोनस  भी  शामिल  किया  गया  है  जिसे  बढ़ाया

 जाना  लेकिन  यह  भी  एक  परन्तुक  नियोक्ता  पर  एक  प्रतिबंध  यदि

 कोई  महिला  प्रसूति  अवकाश  पर  है  तो  नियोक्ता  उसे  नौकरी  से  नहीं  निकाल  सकता

 लाभ  मांग  किए  जाने  के  बाद  48  घंटे  के  अंदर  दिया  जाना  अन्यथा

 नियोक्ता  को  2000  से  5000  रुपये  जुर्माने  सहित  तीन  माह  से  एक  वर्ध  की  सजा

 हो  सकती  1961  के  मूल  अधिनियम  में  ये  प्रावधान

 जिस  संशोधन  की  चर्चा  हम  यहां  पर  कर  रहे  वह  मर्भ  से  चिकित्सीय

 समापन का  प्रावधानः्भी  जोड़ने  के  बारे  में  संशोधन  का  दोहरा  उद्देश्य  प्रथम  परिवार

 या  महिलाओं  के  कल्याण  और  बच्चों  के  कल्याण  को  बढ़ावा  देना  और  साथ  ही

 जनसंख्या  नियन्त्रण  के  बारे  में  सोचना  है  क्योंकि  एमटीपी  का  पिछले  कुछ  दिनों

 से  बच्चों  क ेठीक  नियोजन  व  उनके  बीच  ठीक  से  अन्तर  रखने  के  लिए  बहुतायत
 प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ताकि  बच्चे  अच्छा  पालनपोषण  व  अच्छा  स्वास्थ्य  पा

 यदि  लगातार  बच्चों  का  जन्म  होता  है  तो  पूर्ण  बच्चा  हमेशा  ही  स्तनपान  से  वंचित

 हो  जाता  है  और  इसीलिए  उसकी  कम  ही  देखभाल  हो  पाती  इसलिए  यह  विधेयक

 लाया  गया  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  सरकार  को  यह  प्रावधान  बहुत  पहले

 ही  लाना  चाहिए  इसमें  अब  बहुत  अधिक  देर  हो  चुकी  किंतु  कोई  बात

 नहीं  वे  महिलाओं  के  कल्याण  के  दृष्टिकोण  से  ही  सोच  रहे  मैं  सरकार  को  बधाई

 देता

 श्री  दिलीप  भाई  संघाजी  :  व्यवस्था  का  प्रश्न  सभा  में  गणपूर्ति
 नहीं

 डा०  कक्‍संत  पयार  :  यहां  व्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  उन्हें
 गम्भीरता  से  मत

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जब  कोई  माननीय  सदस्य  गणपूर्ति  का  प्रश्न
 उठाता  है  तो  उस  पर  विचार  करना  पीठासीन  अधिकारी  का  कर्त्तव्य  है  कि  यह एक

 पूर्वोदाहरण  हमारे  मित्र  ने  गणपूर्ति  का  प्रश्न  उठाया

 घन्टी  बजाई  जा  रही

 अब  गणपूर्ति  हो  गई  डा०  क्संत  पवार  अब  अपना  भाषण  जारी  रख
 सकते

 जअ०  कलत  पकरः  मैं  जनसंख्या  नियन्त्रण  और  परिवार
 कल्याण  के  क्थिय  पर  चर्चा  कर  रहा  हमारी  सरकार  ने  जो  लक्ष्य  निश्चित  किया
 है  उसे  सन्‌  2001  तक  प्राप्त  किया  जाना  यह

 जन्मदर  को  प्रति  हजार  21  तक  नीचे

 शिशु  मृत्युदर  को  प्रति  हत़र  60  तक  से  नीचे  जाना  जो  अति  महत्वपूर्ण
 बात

 मृत्युदर  को  प्रति  हजार  9  तक  नीचे  ले  और

 राष्ट्रीय  प्रजनन  दर  को  1%  पर

 इस  उद्देश्य  से यह  संशोधन  बहुत  लाभकारी  हम  2011  तक  यह  आशा

 कर  रहे  हैं  कि जनसंख्या  100  करोड़  होगी  और  अभी  हम  विश्व की  16%  जनसंख्या
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 रखते  हैं  जो  विश्व  के  214%  भाग  पर  हमें  जनसंख्या  नियंत्रण  के  दृष्टिकोण
 से  सोचना  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  महिलाओं  और  बच्चों  को  स्वास्थ्य  देना
 यह  लाभ  महिलाओं  को  खान  प्रसूति  लाभानवयन  1941  और  बम्बई

 प्रसृति  लापान्यवन  1929  के  अन्तर्गत  दिया  दोनों  ही
 अधिनियमों  को  निकाल  दिया  गया  है  क्योंकि  लाभ  केवल  उस  आधार  पर  दिया
 जाता  था  कि  कामगार  महिलाओं  को  शारीरिक  मेहनती  कार्य  करना  पड़ता  है  और
 जिससे  शारीरिक  थकान  के  कारण  गर्भपात  होने  की  सम्भावनाएं  रहती  हैं  इसी  कारण

 इसे  वापस  ले  लिया  गया  है  और  अब  प्रसूति  लाभान्वयन  1961  सभी
 महिलाओं  को  लाभ  प्रदान  कर  रहा

 यह  अधिनियम  उन  कामगार  महिलाओं  के  लिए  है  जो  बहुत  से  संगठनों  में
 काम  करती  इसके  मुख्य  उद्देश्य  प्रसव  पूर्व  या  शिशु  प्रतिरोधी  देखभाल  की
 जानी  जिससे  परेशानियों  से  बचा  सके  और  सामान्य  रूप  से  बच्चे  का  जन्म  हो  जाए
 और  बच्चे  को  स्वस्थ्य  रखा  जा  सके  और  उसके  पोषक  आहार  को  बनाए  रखना
 और  शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  यही  इसका  मुख्य  उद्देश्य  है इसीलिए  जन्म

 के  पहले  आराम  ही  आवश्यकता  होती  है  और  6  सप्ताह  की  अवधि  का  आराम
 दिया  गया  जन्म  के  बाद  बच्चे  की  देखभाल  के  लिए  और  स्तनपान  के  लिए
 भी  आराम  आवश्यक

 एमटीपी  के  मामलों  में  भी मानसिक  और  शारीरिक  आघात  से  बाहर  आने
 के  लिए  आराम  आवश्यक  है  और  ठीक  से  पोषक  खुराक  की  भी  आवश्यकता  होती

 इसलिए  इस  संशोधन  का  प्रस्ताव  किया  जा  रहा

 यह  केवल  संगठित  क्षेत्र  के  लिए  ही  लागू  होता  है  और  मेरी  प्रार्थना  यह  है
 कि  इसे  असंगठित  क्षेत्र  क ेलिए  भी  लागू  किया  जाना  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  मां
 ही  वर्षों  तक  सारे  कार्यों  की जननी  होती  हमारी  सभ्यता  के  अनुसार  हम  महिलाओं
 को  सबसे  ऊँचा  सम्मान  देते  हम  महिलाओं  का  सम्मान  करते  वह  विश्व
 की  जननी  मैं  प्रसभ्न  हूँ  कि सरकार  महिलाओं  को  30%  आरक्षण  और  अन्य
 लाभ  भी  देने  पर  विचार  कर  रही  महिलाओं  को  रोजगार  में  अभी  आरक्षण
 दिया  जाना  है  जो  सभी  सेवा  क्षेत्रों  और  शस्त्र  सेनाओं  में  भी  होना

 मैं  इस  विधेयक  के  बारे  में  कुछ  बातें  सुझाव  स्वरूप  रखना  चाहता  यह

 विधेयक  केक्ल  उन्हीं  कारखानों  या  प्रतिष्ठानों  पर  लागू  होता  है  जिस  में  30  मजदूर
 काम  करते  क्योंकि  बहुत  सी  छोटी  फैक्ट्रियों  में काम  करने  वाली  महिलाएं  इस
 लाभ  से  वंचित  हो  इसे  ऐसी  फैक्ट्रियों  या  प्रतिष्ठानों  में  लागू  किया  जाना

 चाहिए  जहां  पर  कम  से  कम  केवल  10  मजदूर  हों  ।  यह  सुविधा  अवश्य  ही  दी  जानी

 मेरी  दूसरी  प्रार्थना  है  कि यह  लाभ  ग्रामीण  फार्म  मजदूरों  या  कृषि

 मजदूरों  और  असंगठित  क्षेत्र  के  मजदूरों  को  दिया  जाना

 मेरी  तीसरी  प्रार्थना  यह  है  कि  नलबंदी  कराने  वाली  ग्रामीण  महिलाओं  को

 सरकार  200  रुपये  प्रतिमाह  देती  हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  यह  धन  क्यों  दिया

 जा  रहा  यदि  वे  प्रतिदिन  की  मजदूरी  क ेआधार  पर  काम  करती  हैं  तो  यह  उनकी

 मज़ूदरी  की  प्रति  पूर्ति  करता  यदि  कोई  आई  यू  डी  का  मामला  है  तो  केवल

 तीन  रुपये  ही  दिए  जाते  यह  अधिनियम  ग्रामीण  महिलाओं  पर  लागू  नहीं  होता

 मेरी  भारत  सरकार  से  यह  प्रार्थना  है  कि  नलबंदी  के  लिए  दी  जानेवाली  रकम

 200  रुपये  से  बढ़ाकर  840  रुपये  कर  दी  जानी  चाहिए  और  यहाँ  तक  कि  इसे  एमटीपी

 मामलों  में  भी  दिया  जाना  चाहिए  |  यह  लाभ  सभी  महिलाओं  को  दिया  जाना  चाहिए
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 जो  गर्भ  के  चिकित्सीय  नलबंदी  और  अकाल  प्रसव  से  गुजरती  कामगार
 महिलाओं  के  कार्यस्थल  के  पास  शिशु  सदन  भी  बनाए  जाने

 मेरी  अगली  प्रार्थना  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  को  सभी  राज  सरकारों  से  अनुरोध
 करना  चाहिए  कि  वे  इस  अधिनियम  को  सभी  औद्योगिक  वाणिज्यिक
 उपक्रमों  और  कृषि  क्षेत्र  में  भी  लागू

 मेरा  अगला  अनुरोध  है  कि  यदि  एमटीपी  मादा  गर्भ  निवारण  के  लिए  ली

 गई  हो  तो  महिलाओं  को  कोई  लाभ  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  और  वास्तव  में  चिकित्सीय

 गर्भ  का  चिकित्सीय  समापन  अधिनियम  के  अंतर्गत  दण्ड  भी  दिया  जाना

 हमारे  पास  लगभग  एक  सी  मेडिकल  कालेज  और  लगभग  550

 जिला  अस्पताल  एमटीपी  के  लिए  हमारा  बजट  प्रावधान  केवल  150  लाख  रु०

 ही  इसलिए  हम  एमटीपी  प्रक्रिया  को  नियंत्रित  करने  अथवा  लोकप्रिय  बनाने

 में  सक्षम  नहीं  इसीलिए  मैं  अनुरोध  कस्ता  हूँ  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  अवश्य

 विचार  करे  और  इन  रोगियों  की  देखभाल  के  लिए  प्रत्येक  अस्पताल  में  एमटीपी
 की  एक  अलग  इकाई  स्थापित  करें  ताकि  एमटीपी  और  अधिक  लोकप्रिये  बन  सके  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  पैं  प्रसूति  लाभ  विधेयक  का  पूरी  तरह

 समर्थन  करता  हूँ  और  मैं  पुनः  यह  अनुरोध  करता  हूँ  कि  इसे  अंसगठित  क्षेत्र  विशेषकर

 कृषि  क्षेत्र  में  काम  करने  वाली  ग्रामीण  महिलाओं  के  लिए  अवश्य  लागू  किया

 श्री  सैयद  शहाबुद्दीन  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का

 समर्थन  करता  हूँ  तथा  इस  संबंध  में  केवल  दो  बालें  संक्षेप  में  कहना  चाहता

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  हमारे  समाज  में  महिलाओं  का  उनके  जीवन  के  हर  स्तर

 पर  सामाजिक  एव  आर्थिक  शोषण  हो  रहा  है  तथा  कई  बार  तो  भ्रूण  के  स्तर  पर

 ही  यह  उत्पीड़न  प्रारम्भ  हो  जाता  एक  माननीय  सदस्य  ने  अभी-अभी  देश  में

 हो  रही  भ्रूण  हत्या  की  घटना  के  बारे  में  जिक्र  किया  जोकि  हमारे  देश  के  कुछ
 हिस्सों  में  बड़ी  तेजी  से  बढ़  रही  है  तथा  मुझे  यह  पूर्ण  विश्वास  है  कि  जनगणना

 के  अधतन  आंकड़ों  उन  विशिष्ट  वर्गों  एवं  विशिष्ट  जिनमें  भ्रूण-रूत्या
 बड़े  सुनियोजित  ढंग  से  की  जा  रही  हैं  -  के  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  हो  जब

 वे  बालिकाएं  शिशु-अवस्था  में  होती  तो  उन्हें  बही  निर्दयतापूर्वक  मारा  जाता  हैं

 तथा  इस  प्रकार  वहां  भ्रूण-हत्या  की  प्रथा  जारी  इस  संबंध  में  प्रकाशित  प्रेस-रिपीटों

 में  दाइयों  एवं  यहां  तक  की  संबंधित  परिबार  वालों  ने  भी  भ्रूण-हत्या  की

 बात  स्वयं  स्वीकार  की  ऐसी  रिपोर्ट  भी  प्रकाशित  हुई  है  कि  कुछ  दिनों  अधवा

 कुछ  सप्ताहों  अथवा  कुछ  महीनों  की  उम्र  की  बालिका  शिशुओं  ही  हत्या  कर  दी

 गई  उदारहण  के  तौर  पर  बिहार  में  भी  बाल-हत्या  किये  जाने  की  पटनाओं  का

 पता  बला  यह  प्रथा  न  केवल  बिहार  में  बल्कि  देश  क॑  अनेक  भागों  में  प्रचलित

 हमारे  समाज  में  लड़की  के  रूप  में  जन्म  लेना  पाप  समझा  जाता

 जन्म  के  थोड़े-समय  लड़की  को  जानबुझ  कर  कुपोषण  का  शिकार  बनाया

 जाता  लगभग  सभी  परिकारों  लड़कों  स ेलड़कियों  के  मुकाबले  ज्यादा  अच्छा

 व्यवहार  किया  जाता  यटि  किसी  परिवार  के  संसाधन  सीमित  तो  लड़की  की

 मां  बेटे  के  पक्ष  में  बेटी  से  भेदभाव  करती  है  और  यदि  परिवार  के  लिए  हरेक

 को  शिक्षा  देना  सम्पव  नही  तो  लड़का  स्कूल  में  शिक्षा  पाने  जाता  लड़की  को
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 स्कूल  नहीं  भेजा  जाता  ।  अनुपातिक  तौर  पर  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  पुरुषों  की

 अपेक्षा  महिलाओं  में  निरक्षरता  की  संख्या  बहुत  ज्यादा  जब  वे  थोड़ा  बड़ी  हो

 जाती  तो  लड़को  को  विवाह  के  लिए  कभी  भी  मजबूर  नहीं  किया  जबकि

 लड़कियों  को  विवाह  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  पतियों  को  तलाक  की  पीड़ा
 का  समाना  नहीं  करना  पड़ता  जबकि  पत्नियों  को  इसकी  पीड़ा  का  सामना  करना

 पड़ता  जब  हम  विघवाओं  के  पुनर्विवाह  की  अवधारणा  का  जिक्र  करते  हैं  तो

 विधुर  व्यक्ति  के  लिए  पुनर्विवाह  करना  बहुत  आसान  होता  लेकिन  हमारी  पीढ़ी
 की  विधवाओं  को  एकाकी  एवं  उपेछित  जीवन  बिताना  पड़ता

 ऐसी  ही  स्थिति  तलाक  के  मामले  में  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  पुरुष  अपनी
 पत्नियों  को  न  केवल  आसानी  से  तलाक  दे  सकते  हैं  बत्कि  तलाकशुदा  महिलाओं

 को  एक  ऐसे  कलंक  का  सामना  करना  पड़ता  जिसे  कि  उन्हें  जीवन  भर  झेलना
 पड़ता  है  तथा  इसकी  वजह  से  ये  पुनर्वियाह  नहीं  कर  सकती  इसके  विपरीत

 विधुर  व्यक्ति  को  तुरंत  नयी  दुल्हन  मिल  जाती  है  और  कई  बार  तलाकशुदा
 औरत  की  बहन  से  उसकी  शादी  कर  दी  जाती  महिलाओं  को  उनके  परिवार
 के  पैतृक  अधिकार  से  भी  वंचित  कर  दिया  जाता  यहां  तक  कि  संशोधित  कानूनों
 के  अतंर्गत  भी  महिलाओं  को  उनके  पति  अथवा  पुत्रों  की  सम्पति  में  उनको
 उचित  अधिकार  नहीं  मिल  रहा

 हम  महिलाओं  को  समानता  कहां  से  देना  शुरू  ताकि  उनके  साथ
 हम  न्यायोचित  एवं  बराबरी  का  व्यवहार  कर  सकें  ?  हम  अपनी  अंगुली  कहां
 महिलाओं  के  प्रति  उसने  जो  थोड़ा  बहुत  कार्य  किया  गया  है  हम  उसके  लिए  सरकार
 के  अभारी  मुझे  न  केवल  विधेयक  का  समर्थन  बल्कि  इस  सुझाव  का  भी
 समथ्थ॑न  करने  में  अत्यंत  खुशी  है  कि  इस  विधेयक  को  अपने  उपलब्ध  संसाधनों  के
 अतंगत॑  ही  असंगठित  क्षेत्र  में  भी  लागू  करना

 जहां  पर  समेकित  क्षेत्र  का  सवाल  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  समूचे  क्षेत्र  को
 इसमें  शामिल  किया  जाना  यहाँ  तक  कि  अगर  किसी  कारखाने  अथवा
 प्रतिष्ठान  अथवा  लाइसेंस  प्राप्त  प्रतिष्ठानों  में  दस  से  कम  व्यक्ति  भी  कार्य  कर  रहे

 तो  भी  महिला  कर्मियों  को  कानून  द्वारा  प्रदत्त  इस  प्रसुविधा  का  लाभ  मिलना
 इसमें  संख्या  की  कोई  सीमा  नहीं  होनी  चाहे  यह  संख्या  तीन  हो

 अधवा  दस  |

 असंगठित  क्षेत्र  यदि  सरकार  कोई  नियत  राशि  वित्तीय  भत्तों  के  रूप  में
 दे  रही  तो  उसे  समय-समय  पर  संशोधित  की  जाने  वाली  न्यूनतम  मजदूरी  से
 संबद्ध  किया  जाना  इस  विधेयक  में  जो  वेतनसहित  छुट्टी  के  दिनों
 की  संख्या  का  प्रावधान  किया  गया  दिनों  की  उस  संख्या  को  न्यूनतम  मजदूरी
 से  गुणा  किया  जाना  चाहिए  और  बह  राशि-जिन  परिस्थितियों  में  यह  विधेयक  लागू
 होता  उनमें  महिलाओं  के  लिए  उपलब्ध  भत्तों  की  राशि/मात्ना  होनी

 इन  दो  सुझावों  के  में  अपने  दल  की  ओर  से  इस  विधेयक  का  पूरा
 समथंन  करता

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विधेयक  का
 समर्थन  करता  हूं  तथापि  यह  विधेयक  सीमित  प्रयोजन  से  लाया  गया  मुझे  इस
 बात  की  भी  खुशी  है  कि  महिला  संगठनों  के  विरोध  के  फलस्वरूप  सरकार  को  महिला

 कमंचारियों  एव  कामगारों  को  यदि  उनके  पास  दो  से  अधिक  बच्चे  तो  प्रसूति

 सुविधा  से  वंचित  रखे  जाने  का  विचार  मजबूर  होकर  वापिस  लेना  पड़ा  परमात्मा

 का  शुक्र  है  कि  वे  यह  समझ  गये  हैं  कि  ऐसा  करना  ठीक  नहीं  होगा  और  इसे  वे

 वापस  ले  हहे
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 मुझसे  पूर्व  बोलने  वाले  मेरे  साथी  डाक्टर  पवार  जी  के  सुझावों  से

 मैं  सहमत  सिवाय  इस  बात  के  कि  जहाँ  झिल्ली  अथवा  महिला  भ्रूण  को  क्षति

 पहुँचाई  गई  उस  मामले  में  दण्ड  दिया  जाना  चाहिए  न  कि  मैं  इस

 बात  से  सहमत  नहीं  हमने  लिंग  निर्धारण  विधयेक  में  एक  सुझाव  दिया

 जिसे  सरकार  ने  स्वीकार  नहीं  किया  हमने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  ऐसे

 परीक्षण  केवल  सरकारी  संस्थानों  में  ही किये  जाने  चाहिए  ।  उस  सुझाव  पर  पुनर्विचार
 किया  जाना  चाहिए  तथा  यह  कि  इस  विधेयक  में  दंड  का  कोई  प्रावधान  करने  की

 बजाय  इस  संबंध  में  पुनः  एक  विधेयक  लाया  जाना

 स्वाभाविक  ही  है  कि  हरेक  अन्य  सदस्य  की  तरह  मैं  भी  यही  चाहती

 हूं  कि  प्रसति-प्रसुविधा  अन्य  क्षेत्रों  में  कार्यरत  महिलाओं  पर  भी  लागू  होनी

 इससे  कुछ  कर्मचारियों  की  मात्र  आठ  प्रतिशत  संख्या  को  ही  लाभ  मिल

 मैं  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  अंतर्गत

 आने  वाली  महिलाओं  पर  प्रसूति-प्रसुविधा  अधिनियम  लागू  क्‍यों  नहीं  ऐसा

 निर्णय  लेने  का कारण  था  ?  अब  मुझे  और  मुझे  विश्वास  है  कि  हम  सभी  को  यह

 विचार  करना  चाहिए  कि  सकल  रूप  से  समाज  का  और  विभिन्‍न  स्तरों  पर  सरकार

 का  यह  और  सामाजिक  उत्तरदायित्य  है  कि  बच्चों  के  पालन-पोषण  का  दायित्व

 मिलजुलकर

 जब  रूस  में  नवम्बर  समाजवादी  क्रांति  सफल  हुई  तो  लेनिन  नें  यह  कहा

 था  कि  महिलाओं  की  बच्चों  को  पालने  एवं  उन्हें  रोजगार  दिलाने  के  दोहरे  बोझ

 से  मुक्ति  दिलाने  में  उन्हें  स्वयं  अपनी  सहायता  करनी  यद्यपि  यह  यह  चाहते

 थे  कि  यदि  महिला  नौकरी  करना  चाहती  तो  हर  महिला  को  नौकरी  मिलनी

 इसलिए  उन्होंने  कार्य  के  स्थानों  पर  बाल-गृहों  में  बच्चों  को  रखने  एवं  कैंटीन  की

 व्यवस्था  की  सरकार  द्वारा  स्थापित  इस  नेटवर्क  के  माध्यम  से  सभी  इच्छुक
 महिलाओं  के  लिए  नीकरी  करना  सम्भव  हुआ  लेकिन  हमारे  देश  में  कितनी

 संस्थाओं  ने  बाल-गृह  स्थापित  किये  हुए  हैं  ?  निजी  मालिकों  की  बात  तो  छोडिये

 यहां  तक  कि  सरकार  द्वारा  भी  विभिन्न  स्तरों  पर  भी  बाल-गहों  की  व्यवस्था  नहीं

 की  गईं  ऐसा  प्रायधान  है  कि  बाल-गृह  होने  तो  आप  इसे  लागू  क्‍यों

 नहीं  कर  सकते  ?  जहां  तक  प्रसूति-प्रसुविधा  का  प्रश्न  यह  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण
 ऐसी  स्थिति  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  कि  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  बाल-गृहों

 की  व्यवस्था  सरकार  को  इसका  अवश्य  ही  कोई  तरीका  दूंढ़ना

 सभी  ने  असंगठित  क्षेत्र  के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  अतः  यह  स्वाभाविक  है

 कि  इस  सुविधा  का  लाभ  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  महिलाओं  को  भी  मिलना  चाहिये

 क्योंकि  इस  क्षेत्र  मे ंसबसे  अधिक  लोगों  को  रोजगार  मिला  हुआ
 इस  असंगठित  क्षेत्र  में  प्रसूति-प्रसुविधा  का  कोई  प्रावधान  नहीं  हैं  तथा  न  ही  किसी

 को  इस  क्षेत्र  में  कार्यरत  महिलाओं  के  लिए  कुछ  करने  की  चिन्ता

 उन्हें  प्रसूति  प्रसूविधा  अधिनियम  के  दायरे  से  बाहर  रखा  गया  मुझे  विदित  है

 कि  आप  यही  कहेंगे  कि  इसका  विस्तार  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाना  लेकिन

 जब  केन्द्र  एवं  राज्यों  क ेकानून  एक  समान  नहीं  हैं  तो कौन-सा  अधिनियम  लागू
 होगा  ?  मेरे  विचार  केन्द्र  सरकार  के  कानून  ही  ऐसी  स्थिति  में  लागू  होने

 ऐसी  स्थिति  आप  इस  लाभ  को  असंगठित  क्षेत्र  तक  क्‍यों  नहीं  बढ़ा  सकते  ?

 यदि  आप  ऐसा  कर  देंते  तो  राज्यों  के  भी इन  कानूनों  का  अनुपालन  करना  पड़ेगा  ।

 अतः  यह  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  की  जानी  चाहिए  कि  आप  ऐसा  करने  जा
 रहे  हैं  यदि

 ऐसा  प्रावधान  तत्काल  इस  विधेयक  में  नहीं  किया  जा  क्योंकि  समय  नहीं

 तो  कम-से-कम  आप  जितनी  जल्दी  हो  सके  विधेयक  में  ऐसा  संशोधन  प्रस्ताव

 तो  पेश  कर  सकते
 ह
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 राज्यों  के अधिनियमों  में  अनेक  खामियाँ  ऐसी  खामियाँ  वहां  क्‍यों  हों  ?

 उदाहरण  के  तौर  पर  महाराष्ट्र  में  मात्र  3.50  रुपये  प्रति  सप्ताह  की  दर  से  8  सप्ताह
 उत्तर  प्रदेश  में  भी  3.50  रुपये  प्रति  सप्ताह  की  दर  से  8  सप्ताह  पंजाब

 में  $.50  रुपये  प्रति  सप्ताह  की  दर  से  12  सप्ताह  का  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  सात

 रुपये  प्रति  सप्ताह  की  दर  12  सेप्ताह  का  प्रसूति  प्रसूविधा  लाभ  दिया  जाता
 मेरे  विचार  से  यह  पर्याप्त  नहीं  मैं  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हूं  कि  यह

 प्रसुविधा  अन्य  क्षेत्रों  में  न्यूनतम  मजदूरी  के आधार  पर  दी  जानी  चाहिये  तथा  कानूनों
 में  ऐसी  खामियों  की  तत्काल  जांच  की  जानी  मुझे  विदित  हुआ  है  कि  मंत्री
 महोदय  ने  कहा  है  कि  वह  राज्य  सरकारों  से  इस  संबंध  में  बैठक  करने  जा  रहे

 मुझे  विदित  नहीं  है  कि आप  उनसे  मिले  हैं  अथवा

 यदि  राज्य  सरकारों  से  बात  नहीं  की  तो  कृपया  तुरन्त  इस  संबंध  में  राज्य
 सरकारों  की  एक  बैठक  बुलाइए  और  हमें  बताइए  कि  इस  बैठक  में  क्या  निर्णय
 किया  गया  है  ताकि  समान  कानून  लाया  जा

 जहाँ  तक  कई  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गये  बेनिफिटਂ  का

 सवाल  मैं  समझती  हूँ  कि  इस  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जाना  चाहिए  क्योंकि
 छोटे  परिवारों  में  यह  सच  है  कि  महिलाओं  के  लिये  बच्चों  की  देखभाल  करना  हमेशा
 संभव  नहीं  होता  है और  इससे  पहले  भी  मैंने  महिलाओं  को  दोहरे  बोझ  से  मुक्त
 करने  के  सामाजिक  में  सहभागिता  करने  की  भी  बात  उठायी

 बेनिफिटਂ  पर  भी  विचार  किया  जाना  मैं  मानती  हूं  कि  ऐसा

 तुरन्त  नहीं  किया  जा  सकता  लेकिन  मुझे  आशा  है  कि  इस  पर  भी  विचार  किया

 जाएगा  ।

 दूसरी  ओर  से  देखा  जाए  तो  यह  लिंग  समानता  का  मामला  भी

 इन  विचारों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करती

 *श्री  एम०आर०  कादम्बूर  जनादनन  :  माननीय  उपाध्यक्ष

 देश  की  महिलाओं  के  लाभार्थ  विधेयक  में  प्रस्तावित  संशोधन  पूरी  तरह
 से  सन्तोषजनक  नहीं  है  परन्तु  तब  भी  इनमें  अब  जो  कुछ  परिवर्तन  किये  जाने  की

 माँग  की  गई  मैं  उसका  स्वागत  करता  यद्यपि  हम  पूरे  मन  से  इसका  समर्थन

 नहीं  कर  पाये  फिर  भी  हम  अखिल  भारतीय  अ्नाद्रमुक  मुप्नेत्र  कंडिगम  की  ओर
 से  कुछ  हद  तक  इसका  समर्थन  करते  हम  2000  के  बाद  के  देश  के  भविष्य

 के  लिए  रणनीति  तैयार  करते  रहे  हैं  और  योजनाएं  बनाते  रहे  देश  का  उज्जवल

 भविष्य  स्वस्थ  शिशुओं/बच्चों  पर  निर्भर  करता  है  जोकि  देश  का  भविष्य  अतः

 हमें  मामलों  को  उपयुक्त  सुविधाएं  देनी  चाहिए  ताकि  वे  स्वस्थ  बच्चों  को  जन्म  दे

 देश  के  भविष्य  के  लिए  स्वस्थ  बच्चों  का  होना  अत्यंत  आवश्यक  यदि

 स्वस्थ  बच्चे  चाहिए  तो  हमें  माताओं  के  स्वास्थ्य  को  सुनिचिश्त  करना  मैं

 समझता  हूं  कि  हम  इस  प्रकार  का  प्रसूति  अधिनियम  इस  आशय  से  लाएं  कि  देश

 में  स्वस्थ  बच्चे  स्वस्थ  माताएं

 हमारी  साथी  माननीय  श्रीमती  मालिनी  भट्टाचार्य  जी  ने  अपने  भाषण  में  कहा
 है  कि  गर्भावस्‍था  के  दौरान  स्कैनिंग  टैस्ट  किया  जाता  ऐसे  परिक्षण  यह  जांच

 हरने  के  लिए  किये  जाने  चाहिए  कि  घ्रूण  स्वस्थ  है  अथवा  नहीं  और  गर्भ  में  शिशु
 पही  स्थिति  में  है  अथवा  परन्तु  इसके  विपरीत  ये  परीक्षण  यह  मालूम  करने

 >
 के  लिए  किये  जा  रहे  हैं  कि  गर्भ  में  जो  शिशु  है  वह  लड़का  है  अथवा  लड़की
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 *मूलतः  तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  |
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 यदि  माता  को  यह  पता  चल  जाता  है  कि  उसके  गर्भ  में  लड़की  है  तो  यह  सुमकर
 उसे  संतोष  नहीं  होता  एक  लड़की  के  पालन-पोषण  की  जो  विभिन्न  सामाजिक

 समस्याएँ  उनको  देखकर  महिलाएं  भ्रमित  हैं  और  आज  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  का

 दुरुपयोग  करते  हुए  ये  गर्भपात  के  लिए  भी  तैयार  हो  जाती

 श्रीमती  गीता  मुखर्जी  ने  बताया  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  12  सप्ताह  का

 प्रसृूति  अवकाश  देती  तमिलनाडु  में  राज्य  सरकार  ।2  सप्ताह  का  प्रसूति
 अथकाश  देती  परन्तु  इससे  अधिक  आवश्यकता  हस  बात  की  है  कि  हम  महिलाओं
 में  इस  तरह  की  जागरुकता  पैदा  करें  कि  ताकि  वे  बालिका  शिशु  को  जन्म  देने
 के  लिए  तैयार  हो  यह  सच  है  कि  बालिका  शिशुओं  को  अच्छा  नहीं  माना
 जाता  इस  तरह  का  दृष्टिकोण  समाप्त  हो  जाना  हमने  इतिहास  में  पढ़ा
 है  कि  वीर  शिवाजी  की  माता  उन्हें  बचपन  में  वीर  योद्धाओं  की  कथाएं  सुनाया  करती

 थीं  इसलिए  शिवाजी  वीर  योद्धा  बने  । ऐसी  कई  लोक  कथाएं  एवं  पौराणिक  कथाएं
 हैं  जिसमें  प्राचीन  युग  के  वीर  योद्धाओं  का  गुण-गान  किया  गया  महिलाओं  को

 गर्भावस्‍था  के  दौरान  इस  प्रकार  की  कथाएं  सुननी  चाहिए  और  माताओं  को  चाहिए
 कि  वे  अपने  बच्चों  को  इस  प्रकार  की  कथाएं  बार-बार  यह  कितना

 प्रभावशाली  हो  सकता  इसे  हमारी  हिन्दु  पौराणिक  कथाओं  में  अच्छी  तरह  से

 बताया  गया  हमारे  पास  अभिमन्यु  जैसे  कई  उदाहरण  पंडित  जवाहर  लाल

 नेहरू  जी  की  पुत्री  श्रीमती  इंदिरा  गोधी  हमारे  बीच  वो  एक  ऐसे  महान  पिता

 की  महान  संतान  थी  जिसने  इस  देश  के  गौरव  को  बढ़ाया  नेहरू  के  घर

 में  एक  पुत्री  ने जन्म  लिया  लेकिन  उन्होंने  इस  देश  पर  शासन  यह  उदाहरण

 महिलाओं  में  बालिका  शिशु  को  जन्म  देने  क ेलिए  आवश्यक  साहस  जागृत  करने

 की  आवश्यकता  पर  बल  उनमें  आत्म-विश्वास  पैदा  करके  उन्हें  ऐसा  करने

 के  लिए  प्रोत्साहित  करना  महिलाओं  में  परिवर्तन  आना  चाहिए  और  यह

 सरकार  का  कर्त्तव्य  है  कि  उनमें  ऐसा  परिवर्तन  लाये  ।  हमारे  पास  इलेक्ट्रोनिक  प्रचार

 माध्यम  सरकार  इसका  उपयोग  कर  सकती

 हमें  अपनी  पौराणिक  कथाओं  एवं  लोक  कथाओं  से  कुछ  कहानियों  को  चुनना
 चाहिए  और  उसे  प्रचार  माध्यम  से  विशेषकर  गर्भावस्‍था  के  दौरान  सुनने  के  लिए

 महिलाओं  को  तैयार  करना  चाहिए  तथ  महिलाएँ  अपने  देश  का  इतिहास  और

 जीवन-मूल्य  सुन  पाएंगी  और  समझ  यह  इसलिए  भी  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि

 अधिकांश  महिलाएँ  अशिक्षित  डा०  वसंत  पवार  जी  ने  अपने  भाषण  में  असंगठित

 क्षेत्र  की महिलाओं  से  संबंधित  समस्याओं  को  उजागर  किया  असंगठित  क्षेत्र

 की  अधिकांश  महिलाएं  अशिक्षित  हैं  ।  वे  समाचार-पत्र  अथवा  पुस्तकें  नहीं  पढ़  सकती

 हैं  और  इसलिए  हमें  उनको  उचित  सन्देश  देने  के  लिए  इलेक्ट्रोनिक  प्रधार  माध्यम

 का  उपयोग  करना  मैं  समझता  हूं  कि  यदि  इसे  सही  माने  में  गम्भीरता  से

 लागू  किया  जाता  है  तो  यह  एक  लाभकारी  योजना  सिद्ध  हो  सकती  मैं  यहां

 पर  यह  कहना  चाहूँगा  कि  मात्र  कानूनों  एवं  अधिनियमों  से  आपेक्षिक  परिवर्तन  नहीं

 लाया  जा  सकता  केवल  हृदय  परिवर्तन  द्वारा  ही  आमूल  परिर्वतन  एवं  सुधार
 लाया  जा  सकता

 इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  तथा  बालिका-शिशु  हत्या  को  समाप्त  करने  के

 लिए  तमिलनाडु  सरकार  ने  अवांछित  बालिका-शिशुओं  को  सरंक्षण  देने  के लिए  एक

 योजना  शुरू  की  उस  योजना  का  नाम  है  बेबी  स्कीमਂ  ।  कुछ  परिवारों

 में  लोग  नहीं  चाहते  हैं  कि  दूसरी  अधवा  तीसरी  संतान  लड़की  इसके

 परिणामस्वरूप  बालिका  शिशु-हत्या  की  घटनाएं  घटती  हैं  मैसाकि  तमिलनाडु के  ललेम
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 एवं  उसिलामपट्टी  के कतिपय  भागों  में  आम  तौर  से  ऐसी  घटनाएं  होती  रहती

 ऐसे  अवांछित  बालिका  शिशुओं  को  किसी  निर्जन  स्थान  पर  त्याग  देने  के  बजाय

 उनको  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  अथवा  सरकारी  अस्पतालों  में  रखे

 गये  पालनों  में  रखा  जा  सकता

 तमिलनाडु  सरकार  ने  उसके  संरक्षण  में  इस  प्रकार  पालने  में  छोड़े  गए  बच्चों

 की  देखभाल  करने  का  दायित्व  अपने  ऊपर  लिया  तमिलनाहु  के  केक्ल  दो-सीन

 भागों  में  ऐसी  प्रथा  है  और  तमिलनाडु  सरकार  ने  अब  तक  150  बच्चों  को  अपनाया

 हमारे  मुख्य  मंत्रीजी  ने  इस  योजना  को  इस  तरह  से  शुरू  किया  है  कि  वहां  पर

 ऐसे  बच्चों  के  लिए  उच्च  शिक्षा  की  व्यवस्था  की  पैं  यहां  पर  इसका  जिक्र

 इसलिए  नहीं  कर  रहा  हूं  कि  इस  योजना  को  तमिलनाडु  सरकार  ने  शुरू  किया

 परन्तु  इसलिए  कि  इस  योजना  को  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  किया  ह ैऔर  अनुमोदित
 किया  हमने  तमिलनाडु  में  पहले  ही  दोपहर  के  भोजन  की  योजना  सफलतापर्वूक
 चलायी  है  जबकि  भारत  सरकार  अब  देशभर  में  दोपहर  के  भोजन  की  योजना  शुरू
 करने  वाली

 यह  पूरे  देश  में  पालना  शिशु  योजना  क्रियान्वित  करने  पर  भी  विचार  कर
 सकती  इसे  हर  राज्य  में  शुरू  किया  जा  सकता  है  और  यही  मेरा  सुझाव  भी

 मैं  आशा  करता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस  सुझाव  पर  उचित  ध्यान

 जहाँ  तक  इस  योजना  को  शुरू  करने  की  बात  है  मैं  केन्द्रीय  सरकार  का  समर्थन
 आजकल  यह  भी  देखने  को  मिलता  है  कि  जो  भी  जांच  संबंधी  सुविधायें

 डाक्टरों  को  उपलब्ध  की  जाती  हैं  व ेउनका  दुरुपफेग  यह  पता  लगाने  के  लिए  करते
 हैं  कि  भ्रूण  लड़का  है  या  लड़की  |  ऐसे  कार्यों  क ेलिए  जांच  नहीं  कि  जानी
 मैं  चाहता  हूं  कि यह  महान  सभा  ऐसे  बच्चों  की  रक्षा  संबंधी  पहलू  पर और  अधिक
 ध्यान  जिन्हें  जन्म  लेंने  से  पूर्व  ही मिटा  दिया  जाता  अशिक्षित  महिलाएं
 आमतौर  पर  लड़की  पैदा  होने  से  धबराती  36  से  40  प्रतिशत  महिलाएं  अशिक्षित
 हैं  और  वे  लड़की  पैदा  होने  से  डरती  हैं  । उनमें  यह  डर  की  भावना  खत्म  होनी  चाहिए  ।
 वे  बालिका  के  पालन-पोषण  के  विचार  से  ही  घबरा  जाती  हमारे  कानूनों  को

 पुरुष  और  महिलाओं  में  भेदभाव  नहीं  करना  हमारा  प्रयास  होना  चाहिए
 कि  महिलाओं  में  विश्वास  पैदा  किया  जाय  और  उन्हें  जीवन  की  वास्तविकता  का

 बहादुरी  से  सामना  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  इस  विधेयक  के  सभी

 मुख्य  पहलुओं  का  स्वागत  करते  मैं  इस  बात  पर  भी  बल  देना  चाहूंगा  कि  यह

 विधेयक  व्यापक  नहीं  उदाहरण  के  लिए  यदि  बिहार  या  पश्चिम
 बंगाल  के  ख़दूर  क्षेत्रों  में  हम  ट्यूबेकटमी  की  बात  करते  हैं  तो  इसे  महिलाये  एकदम
 नहीं  समझ  अतः  यह  उचित  होगा  कि  हम  ग्रामीण  महिलाओं  से  सम्पर्क
 करके  उनकी  भाषा  में  ही  यह  संदिश  दें  ।  हमें  उन  महिलाओं  को  ये  उपाय  और  योजनाएं
 उनकी  अपनी  भाषाओं  भें  समझानी  चाहिए  ।  हम  कई  परिवार  कल्याण  योजनाएं  चला

 रहे  हैं  और  उनके  दुरुपयोग  की  सम्भावना  भी  रहती  गर्भपात  के  संबंध  में  जो

 भी  कानूनी  संरक्षण  प्रदान  किया  जाता  है  उसका  दुरुपयोग  नहीं  होना  मैं

 चाहता  हूं  कि  सरकार  उनके  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  प्रभावी  कदम

 हमें  अपने  यहाँ  माताओं  को  इंदिरा  जी  और  झांसी  की  रानी  जैसी  महान  भारतीय

 महिलाओं  की  सफलता  की  कहानियां  सुनाकर  संसार  की  चुनौतियों  का  सामना  करने

 के  लिए  तैयार  करना  यह  देश  का  कर्त्तव्य  है  कि  इस  तरह  के  संदेश  लोगों

 खासतोर  पर  भारत  की  माताओं  तक

 मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  महिलाओं  विशेषरूप  से  माताओं  को  स्वस्थ  बच्चों

 के  संबंध  में  पर्याप्त  जानकारी  प्रदान  करे  ताकि  हमारे  देश  का  भविष्य  उग्जवल  हो
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 इसके  साथ  ही  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 $.00  म०प०

 श्रीमती  सुमित्रा  महाजन  :  उपाध्यक्ष  यह  संशोधन  विधयेक

 जो  सदन  में  प्रस्तुत  स्वागत  तो  उसका  है  लेकिन  इसमें  जो  तीन  संशोधन

 दिए  उसमें  कही  न  कहीं  ऐसा  लगता  है  कि  इन  संशोधनों  को  रखते  हुए  सरकार

 की  भावना  में  कहीं  खोट  वास्तविक  रूप  से  जो  मूल  अधिनियम  उसमें  साफ

 तौर  से  कहा  गया  है  कि  सामाजिक  सुरक्षा  और  सामाजिक  इन दोनों  बातों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रसूति  प्रसुविधा  1961  को  बनाया  गया

 अब  जो  इसमें  तीन  संशोधन  रखे  गए  उनको  देखने  से  ऐसा  लगता  है  कि  जो

 मूल  विधेयक  मूल  अधिनियम  उसकी  भावना  को  ध्यान  में  नहीं  रख  रहे

 मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  इस  देश  के  स्वस्थ  शिशु  और  स्वस्थ  माता  से  ही  इस  राष्ट्र

 का  निर्माण  होना  यह  भावना  इस  विधेयक  के  तीन  संशोधनों  में  कहीं  तक  भी

 नहीं  दिखाई  देती  इसलिंए  मैं  कह  रही  हूं  कि  वास्तविक  रूप  से  यदि  आप  इस

 बिल  में  सामाजिक  सामाजिक  कल्याण  और  मातृत्व  व  शिशु  की  सुरक्षा  की

 बात  कहना  चाहते  तो  आपको  मुख्य  बातों  की  ओर  ध्यान  देना

 उदाहरण  के  आपने  इस  बिल  में  निरीक्षक  की  बात  कही  है  और  व्यवस्था

 की  है  कि  जहां-जहां  पर  भी  इस  नियम  का  पालन  नहीं  जिन-जिन  क्षेत्रों  में

 वे  जिन-जिन  आफिसिज  में  इन  नियमों  का  पालन  नहीं  वहां  यह  निरीक्षक

 निरीक्षण  करेगा  कि  उस  स्थान  पर  महिला  को  सुविधायें  दी  जा  रही  हैं  या  नहीं  दी

 जा  रही  इसमें  केवल  छुटूटी  की  बात  नहीं  इस  अधिनियम  में  यह  है  कि

 गर्भावस्‍था  के  दौरान  कुछ  काम  हैं  जो  महिलाओं  से  नहीं  कराने  जिनसे  उनको

 तकलीफ  हो  रही  यह  मूल  विधेयक  1961  में  बना  था  और  उसके  बाद  फिर

 1976  में  संशोधन  किया  गया  और  अब  बीस  साल  के  बाद  मन  में  जो  विचार  आया

 है  कि  इसमें  संशोधन  किया  इससे  लगता  है  कि  इसमें  कहीं  ख़ोट  खोट

 यह  है  कि  किसी  न  किसी  तरह  से  पोपुलेशन  को  कन्ट्रोल  करना  है  और  कन्द्रोल

 करने  की  जो  मशीन  हो  सकती  वह  है  स्त्री  । इसके  जरिए  ही  हम  पोपुलेशन  को

 कन्ट्रोल  कर  सकते  यह  वह  खोट  कहीं  न  इस  बिल  को  पढ़ने

 से  लगता  इसलिए  विरोध  होने  के  बावजूद  भी  भलमनसाहत  की  जो  बातें

 उसको  तो  निकाल  लें  और  मूल  बात  जो  नर्सिंग  के  लिए  छुट्टी  तो  वह  छुट्टी
 पर  जा  सकती  बच्चे  क ेपालन  के  लिए  दो  बार  जा  सकती  लेकिन  कया

 क्रेश  की  व्यवस्था  है  यह  बिल्कुल  सही  बात  उठाई  उसके  लिए  हम  क्‍या  कर

 रहे  हैं  ? अधिनियम  का  पालन  उसके  लिए  हम  कया  कर  रहे  हैं  ?  क्रेश  की

 व्यवस्था  कहीं  किसी  सरकारी  आफिस  में  नहीं  है|  मुबबंई  जैसे  शहर  में  घर

 से  $-4  घंटे  का  रास्ता  है  तो  क्या  इसके  लिए  वह  वहां  जा  सकती  कोई  सुविधा
 नहीं  इसकी  हम  कोई  चर्चा  ही  नहीं  करते  केवल  जनसंख्या  पर  नियंत्रण  करना

 है  और  इसके  लिए  मेडीकल  टर्मिनेशन  की  बात  कहीं  इसीलिए  इसके  लिए

 छुट्टी  बढ़ा  दी  गई  और  उसके  उपरान्त  भी  यहां  यह  बात  होती  है  कि  उसमें  अगर

 कन्याभ्रूर्ण  हत्या  है  तो  उसे  सजा  दी  यह  अच्छा-खासा  पुरुष  प्रधान

 सामाजिकता  का  हम  परिचय  दे  रहे  कन्याध्रूर्ण  हत्या  होती  इसमें  मैं  तो  यह

 .  कहूंगी  कि  अगर  हो  सकती  है  तो  हो  लेकिन  क्‍या  इसमें  अकेले  स्त्री  का  दोष

 है  ?  क्या  कभी  कोई  मां  चाहेगी  कि  अपने  ही  बच्चों  को  जन्म  से  पूर्व  मार

 यह  कभी  नहीं  हो  उसके  लिए  सामाजिक  परिस्थितियां  कारण

 हम  यहां  सजा  की  बात  करते  हैं  लेकिन  उस  समय  यह  प्रश्न  नहीं  आता



 यान
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 है  जब  मेडीकल  टर्मिनेशन  में  गर्भपात  होता  है  उसमें  भी  उतनी  ही  शारीरिक  हानि

 होती  जितनी  प्रसव  के  समय  होती  मेरा  कहना  यह  है  कि  उससे  ज्यादा  मन

 की  हानि  होती  है हम  जब  कानून  बनाते  हैं  तो हम  कानून  किसी  मशीन  या  किसी

 पशु  के  लिए  कानून  नहीं  बना  रहे  हम  मनुष्य  के  लिए  कानून  बना  रहे  हैं  और

 उसमें  भी  माता  के  लिए  कानून  बना  रहे  जो एक  मन  को  साथ  लेकर  चलती

 है  और  जब  यह  मन  सशक्त  होगा  तब  आप  कुछ  राष्ट्र  की  बात  कर  सकते

 मैं  चाहूंगी  कि  मूल  अधिनियम  की  भी  कुछ  बातें  हम  इसमें  एक  बात  और

 कही  गई  मैं  केवल  2-5  सुझाव  उसके  बाद  समाप्त  इसमें
 मेडीकल  बोनस  की  कुछ  बातें  मैं  समझ  नही  पाई  जो  मूल  अधिनियम  है  इसमें
 अगर  हम  संशोधन  भी  करना  चाहे  तो  उस  पर  भी  कुछ  सोच  सकते  उसकी

 तो  हमने  कुछ  बात  ही  नहीं  की  मैं  इसलिए  कह  रही  हूं  ,  क्योंकि  यह  जो  संशोधन

 लाया  गया  है  इसमें  भावना  की  खोट  मैं  इसमे  यह  यह  वास्तविकता

 है  कि  पुरुष  को  भी  छुट्टी  की  जो बात  आई  है  यह  सही  6  सप्ताह  के  बाद  जब

 यह  स्त्री  काम  पर  आती  है  तो  6  सप्ताह  के  छोटे  शिशु  को  बह  किस  के  पास

 इसकी  अगर  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  तो  यह  भी  हो  सकता  है  कि  उसके  बाद
 और  6  सप्ताह  के  लिए  उसके  पति  को  छुट्टी  की कोई  सुविधा  होनी  क्योंकि

 लालन-पालन  में  दोनों  का  उतना  ही  हाथ  होता  है  ।  माता-पिता  दोनों  उसके  अधिकारी
 हैं  तो  वास्तविक  रूप  से  इस  पर  कुछ  न  कुछ  सोचना

 असंगठित  क्षेत्र  में  जो महिलाएं  काम  करती  हैं  उनके  बारे  में  तो

 जैसे  हमने  सोचना  ही  बंद  कर  दिया  है  और  वे  सबसे  ज्यादा  ?  परसैंट  गवर्नमेंट

 सर्विसेस  में  हैं  और  बाकी  6  परसैंट  कुछ  कारखानों  में  हैं  लेकिन  बाकी  जो  90  परतैंट
 के  ऊपर  जो  असंगठित  क्षेत्र  में  वही  सबसे  ज्यादा  तकलीफ  पा  रही  इसके
 ऊपर  कैसे  नियंत्रण  किया  जा  उन्हें  भी  कैसे  लुविधाएं  मिल  उसके  लिए
 हम  कोई  संशोधन  लाने  की  बात  नहीं  करते  और  यहां  तक  कि  अगर  मूल  अधिनियम
 में  भी  कुछ  व्यवस्था  है उसका  ठीक  ढंग  से  पालन  करते  हुए  उनको  कैसे  सुविधा
 दी  जा  सकती  है  यह  भी  हम  बात  नहीं  करते  उसकी  भी  कुछ  चर्चा  होनी
 अभी  एक  बात  जो  गीता  दीदी  ने  कही  है  मैं  उसका  समर्थन  करती  हूं  कि अलग-अलग

 राज्यों  मे ंअलग-अलग  प्रकार  के  नियम  मुझे  तो  लगता  है  स्त्री  आखिर  स्त्री  है

 वह  इस  देश  में  कहीं  भी  निवास  करती  उस  मां  को  उतनी  ही  तकलीफ

 अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  तकलीफ  प्रसूति  के  लिए  नहीं  हो  सकती

 इसलिए  इस  बाबत  जो  अधिनियम  है  वह  सभी  राज्यों  में  एक  समान  होना

 मेरा  आखिर  में  इतना  ही  निवेदन  क्योंकि  हमेशा  यह  बात  देखने
 में  आती  है  कि  जब  भी  कोई  स्त्री  के  बाबत  चर्चा  होती  है  तो  कहीं  न  कहीं  मन

 में  खोट  लेकर  के  चर्चा  होती  अभी  जो  बात  शहाबुद्दीन  जी  ने कही  उसका  यहां

 सम्बन्ध  तो  नहीं  है  लेकिन  यह  बात  बिल्कुल  वास्तविक  है  कि  स्त्री  और  पुरुष  दोनों

 की  तरफ  देखने  का  अलग-अलग  नजरिया  मेरा  कहना  यह  है  कि  हम  कानून
 बनाते  जब  हम  कानून  बनाने  के  लिए  बैठे  हैं  तब  तो  मन  में  खोट  लेकर

 नहीं  यह  जो  आपने  इसमें  टयूबेकटामी  आपरेशन  के  लिए  लुविधा  दी  है  यह

 तो  ठीक  है  लेकिन  इस  संशोधन  के  अंतर्गत  आप  जो  सुविधाएं  दे  रहे  हैं  उसमें  मन

 में  जो  खोट  यह  जो  जनसंख्या  बढ़  रही  है  उस  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  स्त्री

 को  या  तो  कुछ  सुविधाए  दे  दो  या  स्त्री  को  प्रताड़ित  कर  मानों  वही  दोषी

 यह  दृष्टिकोण  रख  कर  कृपया  इस  प्रकार  का  संशोधन  मत  वास्तविक  रूप

 से  इस  देश  में  माता  और  शिशु  को  सुविधा  देने  की  दृष्टि  स ेविधेधवक  आना

 हमारे  देश  का  भविष्य  इस  पर  निर्भर  ऐसा  सोचकर  कि  जितने  भी  संशोधन  आप

 अधिनियम  उम  सब  का  हम  पूरा  पूरा  समर्थन  इसका  भी
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 समर्थन  करते  लेकिन  बार-बार  एक  ही  निवेदम  है  कि  इस  देश  की  मातृशक्ति
 की  तरफ  देखने  का  नजरिया

 $.11  ayo

 गीता  नुखर्जी  फैठासीम

 श्री  याइमा  छिंह  युभगाव  :  मैं  प्रसूति  प्रसुविधा
 अधिनियम  में  सशोधन  करने  वाले  विधेयक  का  समर्थन  क्ररता  इस  विधेयक

 का  उद्देश्य  प्रसूति  क ेदौरान  महिलाओं  को  और  सुविधाएं  उपलब्ध  करना  यधपि

 मुझे  विधेयक  की  कतिपय  बातों  पर  आपत्ति  है  कुछ  मतभेद  तथापि  मैं  विधेयक

 का  पूरी  तरह  से  समर्थन  करता

 तो  मैं  यह  बताना  चाहुंगा  कि  इस  पर  कल्याण  सम्बन्धी  स्थायी

 संसंदीय  समिति  में  व्यापक  विचार-विमर्श  हुआ  लेकिन  मुझे  यह  जानकर  आश्चर्य

 हुआ  है  कि  संशोधित  विधेयक  में  स्थायी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  ध्यान

 नहीं  दिया  गया  यदि  सरकार  स्थायी  समिति  की  सिफारिशों  को  गम्भीरता  से

 नहीं  लेती  है  तो  स्थायी  समिति  की  क्या  आवश्यकता  है  और  विधेयकों  को  समिति

 में  विचार-विमर्श  के लिए  भेजने  की  क्या  आवश्यकता  है  ?  यदि  सरकार  सिफारिशों

 को  गम्भीरता  से  नहीं  लेती  है  तो  यह  प्रयास  ब्यर्थ  हो

 हम  सब  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  स्त्री  ही मानवता  की  जननी

 हम  जानते  हैं  कि  माताएं  बच्चों  को  जन्म  देली  हैं  और  यह  भी  स्वीकार  करते

 हैं  कि  यह  माता  ही  अच्छे  समाज  का  सृजन  करती  अतः  ऐसी  महिलाएं  संशोधित

 विधेयक  में  दी  गई  सुविधायें  पाने  की  हकदार  महिलाओं  को  यह  विशेषाधिकार

 भी  इसमें  कोई  कृपा  या  दयालुता  वाली  बात  नहीं  माता  होने  के  नाते  उन्हें  यह

 अधिकार  है  इस  सन्दर्भ  हम  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  प्रसूति  प्रसुविधा  भीर्ष

 के  अन्तर्गत  ये  सुविधायें  मिलनी  ही

 जहां  तक  केन्द्रीय  अधिनियम  के  विस्तार  और  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  मेरी  राय

 है  कि  इसे  पूरे  देश  में  लागू  किया  राज्य  विधान  मंडलों  में  भी  कार्यान्वित  किया

 जाय  भले  ही  वहां  समानान्तर  अधिनियम  लेकिन  केन्द्रीय  अधिनियम  सभी  राज्यों

 में  लागू  होना  चाहिए  ताकि  सभी  जगह  ही  अधिनियम  लागू  हो  सके  ।  कुछ  ऐसे  क्षेत्र

 हैं  विशेषकर  पूर्वोतर  राज्यों  में  जहां  इस  प्रकार  की  सुविधाएं  नहीं  दी  जा  रही  हैं  ।

 ये  सुविधाएं  असंगठित  या  निजी  प्रतिष्ठानों  या  राज्य  संस्थानों  में  भी  उपलब्ध  नहीं

 संस्थानों  के  मामलें  में  वे  निजी  संस्थान  जहां  केवल  महिलाएं  ही  काम  करती

 हैं  ये  सुविधाएं  उन्हें  वहाँ  उपलब्ध  नहीं  इस  प्रकार  जो  महिलाएं  वहां  काम  करती

 उन्हें  नुकसान  होता  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  करूंगा  कि--जब  यह

 अधिनियम  बन  जाये  और  राज्यों  में  लागू  हो  जाये  तो  देश  में  असंगठित  निजी

 प्रतिष्ठानों  के  कार्यरत  महिलाओं  को  ये  सुविधाएं  प्राप्त  हो  यही  मेरा

 अनुरोध

 अब  पैं  उन  विशेष  खंडों  की  बात  करूंगा  जिन्हें  संशोधित  किये  जाने  का

 विचार  जहां  तक  उस  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  जिसमे  प्रसुति  संबंधी  सुविधा  छः

 सप्ताह  के  लिए  देने  का  प्रस्ताव  स्थायी  समिति  ने  इसे  लगभग  दो  महीने  अर्थात्‌
 60  दिनों  तक  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  जहां  तक  दूसरे  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध है  जिसमें
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 नलबंदी  आपरेशन  के  अगले  दिन  से  प्रसुति  सुविधा  को  दो  सप्ताह  की  अवधि  के

 लिए  देने  की  बात  मै  समझता  हूं  कि  इसमें  भी  स्थायी  समिति  ने  इसे  कम  से

 कम  तीन  सप्ताह्  तक  करने  का  प्रस्ताव  किया  है और  यह  तीन  सप्ताह  से  कम

 नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  यदि  के  बढ़ाया  जाता  है  तो  यह  महिलाओं  के  लिए

 लाभदायक  होगा  ।  में  सतुष्ट  भी  नहीं  हूँ  और  खुश  नहीं  हूं  क्योंकि  इन  प्रस्तावों

 पर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  और  इन्हें  इसमें  शामिल  नहीं  किया  गया  इसलिए
 मैं  इस  विधेयक  के  प्रभारी  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहता  हूं  कि  वे  इस  पर  विचार

 करें  और  इसे'दो  सप्ताह  से  तीन  सप्ताह  तक  और  छ  सप्ताह  से  60  दिनों  तक  संशोधित

 करने  का  प्रयास  करें  ।  इससे  इसमें  उल्लिख़ित  महिलाओं  को  और  अधिक  सुविधाएं
 मिलेंगी  ।

 अन्ततः  मैं  एक  बार  फिर  अपील  करना  चाहूंगा  कि  इस  केन्द्रीय  अधिनियम

 को  पूरे  देश  में  लागू  किया  जाय  ।  इन  शब्दों  के  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता

 हूं  और  अपना  भाषण  समाप्त  करता

 श्रीमती  निरिजा  देवी  :  सभापति  मातृत्य  के  सरक्षण
 के  संशोधन  विधेयक  आने  वाला  इसकी  महीनों  से  नहीं  वर्षों  से  चर्चा  हो
 रही  हमें  ऐसी  आशा  बंधी  थी  कि  नारी  का  सर्वोच्च  पद  और  सुरक्षा  व  गरिमा

 ह

 जहां  प्रस्फुटित  होती  वह  मातृत्व  का  पद  मातृत्व  के  पद  को  प्राप्त  करने  के

 लिये  जिन  प्रक्रियाओं  से  गुजरना  पड़ता  उसी  में  प्रसृति  काल  का  समय  है  जिस
 में  कष्टों  स ेगुजर  कर  कोई  भी  स्त्री  इस  सर्वोच्च  गरिमा  को  प्राप्त  करती  कहीं
 न  कहीं  समाज  में  कमी  इन  कमियों  को  देखते  हुए  सन्‌  1919  में  अन्तर्राष्ट्रीय
 सम्मेलन  वहां  भारतवर्ष  की  भागीदारी  नहीं  बाद  में  1929  में  एक  बार
 इस  सदन  में  चिन्तन  हुआ  |  बाद  के  वर्षो  में  सभी  राज्यों  न ेइस  कानून  को
 मद्रास  में  सबसे  पहले  1934  में  कानून  1938  में  बंगाल  1939  में  पंजाब

 1943  में  असम  1944  में  बिहार  में  भी ऐसा  एक  कानून  केन्द्र  सरकार
 ने  केबल  खानों  में  काम  करने  वाली  महिलाओं  के  लिए  1941  में  कानून  बनाया
 और  यहां  सबसे  पहल  196।  में  प्रसूति  सुविधाओं  पर  आधारित  1961  का  एक

 कानून  बना  ।  एक  संशोधन  1978  में  हुआ  ।  इसकी  खामियों  की  ओर  अनेक  महिला
 सगठनों  न  बार-बार  उंगली  जब  यहां  प्रसूति  कानून  आया  तो  हमें  आशा
 बंधी  थी  कि  हम  मातृत्व  को  टुकड़ों  में  बांध  कर  नहीं  बल्कि  समय  दृष्टि  से  देखेंगे
 और  पूरे  देश  की  महिलाओं  के  लिये  कोई  एक  समन्वित  कानून  इस  संशोधन
 विधेयक  से  जितनी  आशा  की  गई  उसकी  बिल्कुल  भी  पूर्ति  नहीं  हो  रही

 इसक  उद्देश्यां  में  पहले  ही  यह  कह  दिया  गया  है  कि  स्त्री  कर्मचारियों  को

 परिवार  कल्याण  उपाय  अपनाने  के  लिये  और  पारित  करने  की  दृष्टि  से  स्वास्थ्य

 और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  अधिनियम  में  संशोधन  के  लिए  कतिपय  सिफारिशें
 की  थीं  ।  यह  कानून  कही  से  मातृत्व  की  गरिमा  को  देखकर  नहीं  किया  गया  है  बल्कि

 यहां  माता  को  या  औरत  को  व्यक्ति  न  देख  कर  वस्तु  देखा  गया  है  और  यह  सोचा

 गया  #  कि  जनसंख्या  वृद्धि  का  कारण  यही  महिलायें  यहां  हम  रोक  या  प्रलोभन

 देकर  उनको  रोकने  के  लिये  उत्साहित  करें  यह  हमारा  चिकित्सकीय  गर्भपात  हो  या

 टयूवक्टामी  इन  सारी  खामियों  से  जहां  भी  परिवार  नियोजन  हो  रहा  यहां

 हम  जनसंख्या  को  रोक  नहीं  पा  रहे  उनको  प्रलोभन  देना  ही  इसका  एकमात्र

 मकसद  लगता  है  ।  मकसद  इसलिये  सीमित  हैं  कि  हम  प्रसूति  और  मातृत्व  की  गरिमा

 को  और  गारवान्वित  नहीं  करते  उसमें  इनका  कहां  तक  साथ  दें  और  कहां  तक
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 साथ  न  इसमें  हमारा  मन  हिचकिचा  जाता  है  ।  प्रसूति  गृह  में  जाने  वाली  महिलाओं

 के  दर्द  और  संताप  और  उसके  बाद  जितनी  वेदनायें  शिशु  कं  पालन-पोषण  में  भुगतनी

 होती  या  उस  माता  जो  इतने  बड़े  प्रसवकाल  की  पीड़ा  झेलकर  माता  का

 पद  प्राप्त  करती  है  उसे  कैसे  सामाजिक  या  स्वास्थ्य  के  सर्दर्भ  मे ंनिजात  आधथिक

 दृष्टि  से  उसे  सहायता  इन  सारे  बिन्दुओं  को  अनदेखा  कर  दिया  गया

 केवल  एक  दृष्टि  अपनायी  गयी  है  कि  महिलायें  ही  जनसंख्या  वृद्धि  का  कारण

 इस  पर  रोक  उसे  लालच  जिस  दिन  यह  थम  जनसंख्या

 वृद्धि  पर  काबू  पाने  में  सफल  हो  यदि  यह  उद्देश्य  भी  मान  लें  तो  पहले

 ही  सीमित  दृष्टि  1961  के  कानून  के  मुताबिक  ऐसी  सभी  कामगर  महिलायें

 जिनका  कार्य  दिवस  80  दिन  हो  जाता  इस  कानून  के  दायरे  में  आ  जाती  हैं  लेकिन

 यहां  पर  यह  कानून  का  दायरा  शिथिल  हो  गया  है  ।  उसके  बाद  हमारे  यहां  पर  महिलायें

 10  प्रतिशत  भी  संगठित  क्षेत्र  मे ंकाम  करने  वाली  नहीं  हैं  लेकिन  यदि  असंगठित

 क्षेत्र  की  भागीदारी  देखें  तो  ४0  प्रतिशत  से  अधिक  महिलायें  कामगर  उनका

 मातृत्व  यहां  पर  नकार  दिया  गया  है  कि  कहां  और  कब  यह  बच्चा  पैदा

 जब  इस  बारे  में  महिला  संगठनों  की  तरफ  से  आवाज  उठने  लगी  तो  एक  सेफ  मदरहुडड
 का  कार्यक्रम  चला  लेकिन  यह  मखौल  बनकर  रह  सेफ  मदरहुड  के  नाम  परे

 कुछ  फंड  या  राशि  या  अनुदान  देकर  हम  निश्चित  हो  जाते  हैं  कि  हमने  मातृत्व  को

 बिल्कुल  सेफ  कर  दिया  है  लेकिन  हमारे  भारत  में  माताओं  का  मातृत्व  अनसेफ

 भूखे  पेट  गर्भावस्‍था  की  स्थिति  में  भूखे  पेट  शिशु  भी  भूखी  मां  के  पेट  से  निकल

 कर  कब  और  कैसे  स्तन  का  दुग्धपान  इसके  लिये  शिशु  चिल्ल्राता  रहता

 इन  बिन्दुओं  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  है  ।  हमने  1992  में  यहां  एक  विधेयक

 पारित  कर  दिया  डिब्बा  बंद  शिशु  आहार  के  लिये  और  सब  पर  यह  लिख  दिया

 कि  यह  स्वास्थ्य  के  लिये  अहितकर  है  ।  हमने  1961  में  एक  कानून  बनाया  था  कि

 15-15  मिनट  के  लिये  दो  बार  माता  को  अपने  बच्चे  को  दूध  पिलाने  के  लिये  छुट्टी
 दी  जायेगी  लेकिन  यह  बात  लगती  तो  बड़ी  मनमोहक  है  परन्तु  यदि  उस  दौरान

 बच्चा  हठला  गया  तो  माता  क्‍या  करे  ?  यह  ठीक  है  कि  15  मिनट  का  समय  बहुत
 कम  है  लेकिन  इस  15  मिनट  का  हम  कैसे  उपयोग  इसके  लिए  सरकारी  दफ्तर

 में  इसके  प्रावधान  के  लिये  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  ढो  असंगठित  क्षेत्रों  की

 बात  तो  दरकिनार  रही  ।  हमारे  यहां  पुरुषों  और  उस  समाज  में  जहां  महिलायें  सिगरेट

 पीती  के  लिये  स्मोंकिंग  रूम  बने  होते  हैं  लेकिन  कामगर  महिलाओं  के  अपने

 शिशु  को  दूध  पिलाने  के  लिये  स्थान  की  व्यवस्था  नहीं  होती  कहीं  भी  माताओं

 का  हित  नहीं  होता  है  बल्कि  किसी  विभाग  के  हित  में  हो  सकताਂ  हमें  आकड़ें
 दिखाये  जा  सकते  हैं  कि  हमने  राष्ट्रीय  स्तर  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  स्‍तर  पर  महिलाओं

 को  इतनी  मदद  मातृत्व  को  मदद  मत  उसकी  गरिमा  को

 इसी  मातृत्व  के  बल  पर  शिशु  स्वस्थ  होते  हैं  और  मां.स्वस्थ  रहती  बच्चे  जब

 स्वस्थ  होंगे  तभी  आपका  राष्ट्र  स्वस्थ  हो  सकता  इसलिये  इस  कानून  का  संबंध

 केवल  माता  और  शिशु  तक  ही  नहीं  है  बल्कि  इसका  संबंध  संपूर्ण  राष्ट्र  से  है  । इसलिये

 मेरा  निवेदन  है  कि  आप  मातृत्व  को  खंड  खंड  में  बांटकर  नहीं  बल्कि  समग्र  दृष्टि
 से  सोधिये  ।  चाहे  मातृत्व  फैक्ट्रियों  में  या चारा  बागानों  में  काम  करने

 वाली  महिलाओं  का  हो  जिनमें  अपने  बच्चों  के  प्रति  ममता  होती  इसलिये  इसी

 माध्यम  से  हम  एकरस  या  एक  समान  सहायता  सब  को  दे  सकते

 और  जो  बातें  हमसे  पूर्ब  वक्ताओं  ने  कहीं  मैं  स्‍्वंय  को  उनके

 साथ  करते  हुये  एक  बात  और  कहना  चाहती  हूं  कि  1961  के  कानून  में  एक  भयानक

 खोट
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 जो  हम  छह  सप्ताह  या  दो  सप्ताह  की  छुट्टी  देते  उसके  अलावा  यह  बात

 कही  गई  है  कि  यदि  शिशु  की  ऐसे  काल  में  मृत्यु  हो  जाती  है  तो  उसी  दिन
 उम्रकी  छुट्टी  समाप्त  मानी  यह  इसकी  धारा  5,  खंड  3  में  पैं  कहना

 चाहती  हूं  कि  उसके  बाद  भी  कई  प्रकार  की  शारीरिक  खामियां  माता  में  रह  जाती
 हैं  और  मानतिक  रूप  से  वह  इतनी  उद्वेलित  रहती  है  उसके  बाद  भी  मुझे  ऐसा  लगता
 है  कि  संपूर्ण  छुट्टी  उसको  मानसिक  रूप  से  स्वस्थ  होने  के  लिए  स्‍मैलनी

 जहां-जहां  भी  कार्यशील  महिलाएं  उनके  लिए  कानून  में  संशोधन
 होने  में  अभी  देर  लेकिन  एक  स्वर  में  सब  जगह  क्रेच  की  मांग  की  जा  रही

 क्रेव  की  मांग  को  इस  कानून  में  संशोधन  के  तहत  जोड़  दिया  जाए  कि  जहां
 भी  कारगर  महिलाएं  जाती  वहां  क्रेच  जरूर  होनी  चाहिए  और  जब  तक  क्रेच
 नहीं  बनती  तब  तक  उन  सारी  कामगर  महिलाओं  को  जो  स्तनपान  कराती
 अपने  घर  से  कायलिय  तक  लाने  ले  जाने  की  व्यवस्था  सरकार  द्वारा  होनी
 मैंने  एक  बार  स्वास्थ्य  विभाग  से  यह  बात  पूछी  उसका  प्रधान  मंत्री  ने  उत्तर
 दिया  था  कि  महिलाओं  और  पुरुषों  की  महिला  कल्याण  में  और  जनसंख्या  नियोजन
 में  क्या  भागीदारी  होनी  इसको  सुनिश्चित  कर  देना  इस  संशोधन
 में  ऐसा  लगता  है  कि महिलाओं  को  फिर  एक  बार  जनसंख्या  वृद्धि  के  लिए  जिम्मेवार
 ठहराया  गया  गर्भधारण  या  जनसंख्या  वृद्धि  में  जितनी  जिम्मेदारी  मां  की  होती

 उतनी  ही  जिम्मेदारी  पिता  की  भी  होती  कहीं  भी  पिता  की  जिम्मेदारी  इस
 संशोधन  के  द्वारा  तय  नहीं  की  गई  है  और  उस  दिन के  प्रधान  मंत्री  क ेआश्वासन
 की  भी  जो  इस  सदन  में  दिया  गया  था  कि  पुरुषों  की कितनी  भागीदारी  होनी

 मुझे  लगता  है  कि  उसको  हम  जरूर  सुनिश्चित  इसकी  अवहेलना  की

 गई  इस  ओर  भी  बिल  पास  करने  से  पहले  दृष्टि  जानी

 पुरुषों  की  जिम्मेदारी  प्रसव  के  उपरान्त  अधिक  बढ़  जाती  उनका
 भी  आप  छुट्टी  दें  और  उनकी  जिम्मेदारी  के  प्रति  उनको  जागरुक  तभी  इस  बिल
 की  मंशा  पूरी  हो  सकती  बिल  में  लगता  है  कि  मैटर्निटी  बैनिफिट  में  महिलाओं
 को  फायदा  नहीं  बल्कि  उनको  एक  वस्तु  मानकर  उस  पर  और  भी  कुछ
 धोपने  के  लिए  उनको  समाज  की  ओर  से  MTP  या  ट्यूबैक्टॉमी  के  लिए  धकेला

 जैसा  हमारे  अन्य  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  MTP  के  माध्यम  से  हमारे  महिला

 शिशु  भ्रूणों  को  खतरा  उत्पन्न  ऐसी  मुझे  भी  शंका  इन  शंकाओं  के  बाद
 भी  मैं  भारी  मन  से  इंस  बिल  का  समर्थन  करती  भले  ही  पूरे  मन  से  नहीं  कि

 संशोधन  को  स्वीकार  करके  एक  बार  फिर  मातृत्व  को  गरिमा  देकर  महिलाओं  को
 और  भी  अधिक  सुविधा  देकर  आप  इस  बिल  को  पास

 श्रीमती  दिल  रुमारी  भण्डारी  :  सभापति  ऊपरी  तौर
 पर  मैं  विधेयक  का  पूरे  मन  से  स्वागत  करती  विधेयक  के  उद्देश्यों  के  बारे  में
 मेरे  माननीय  साथियों  श्रीमती  सुमित्रा  श्रीमती  गिरिजा  श्रीमती  मालिनी

 भट्टाचार्य  और  स्वयं  आपने  अपनी  आशंकाएं  व्यक्त  की  महिलाओं  का  कल्याण
 करने  के  बहाने  से  सरकार  जनसंख्या  नियंत्रण  करने  के  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  चाहती

 मुझे  इस  बात  की  हैरानी  है  कि  सरकार  यह  सब  कुछ  स्वेच्छा  से  कर  रही  है
 अयवा  विश्व  बैंक  और  अन्य  संगठनों  के  दबाव  में  कर  रही  जो  चाहते  हैं  कि
 हम  अपनी  जनसंख्या  को  नियंत्रित

 मैं  गहराई  में  जाना  चाहती  हूं  क्योंकि  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने

 सभी  मुद्दों  को  उठाया  मैं  लिर्फ़  दो  मुद्दे  उतना  चाहती  यह  सभी
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 राज्यों  में  समान  रूप  से  लागू  किया  जाना  यह  अंसगठित  क्षेत्र  में  भी  लागू
 किया  जाना  चाहिये  क्योंकि  विधेयक  देश  की  सिर्फ  8  प्रतिशत  महिलाओं  पर  ही

 लागू  होता  विधेयक  के  गहन  अध्ययन  से  मालूम  होता  है  कि  जिन  महिलाओं
 की  बात  की  गयी  है  वे  पहले  से  ही  शिक्षित  हैं  और  कामकारजी  महिलाएं  और
 उनके  ऊपर  समय  का  दबाव  है  कि  वे  छोटे  परिवार  के  प्रतिमान  को  अपनाएं  तथा
 वे  पहले  से  ही  कई  चीजों  से  प्रभावित  यह  महिलाएं  पहले  से  ही  अधिकांशत:ः
 छोटे  परिवार  के  प्रतिमान  को  अपना  रही  सरकार  अगर  इससे  जनसंख्या  के  लक्ष्य
 को  प्राप्त  करना  चाहती  है  तो  निशाना  ठीक  नहीं  यहां  पर  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करना  चाहती  हूँ  कि  उसको  यह  फायदा  असंयठित  क्षेत्र  को  भी  देना

 देश  में  अशिक्षित  महिलाएं  जिन  लोगों  पर  यह  विधेयक  लागू  होता  है

 उनके  बच्चों  की  देखभाल  भली-भांति  हो  रही  हैं  और  वह  अपने  बच्चों  को  छोटे

 परिवार  के  प्रतिमान  के  बारे  में  शिक्षित  कर  सकते  परन्तु  अशिक्षित  लोगों  में

 जनसंख्या  वृद्धि  तेजी  से  हो  रही  हमारी  देश  की  जनसंख्क्र  वृद्धि  का  यही  प्रभुख
 कारण  है  और  सरकार  को  अपना  ध्यान  इस  ओर  केम्द्रित  करमा

 श्रीमती  गिरिजा  जौ  और  श्रीमती  सुमिआञाजी  ने सच  ही  कहा  है  कि  महिलाओं

 को  बच्चे  पैदा  करने  का  विषय  बनाना  और  उन्हीं  की  जनसंख्या  वृद्धि  का  कारण

 बनाना  ठीक  नहीं  सरकार  भी  इसमें  घेदभाव  कर  रही  आकड़ों  से  फ्ता  चलता

 है  कि  ५6  प्रतिशत  मामलों  में  वंध्याकरण  सिर्फ  महिलाओं  पर  ही  किया  जा  रहा

 सरकार  पुरुषों  को  वंध्याकरण  के  लिए  प्रोत्साहित  क्यों  नहीं  करती  है  ?

 आपने  स्वयं  पुरुषों  के लिए  पितृत्व  छुट्टी  का  भी  सुझाव  दिख  पैं  जानना  चाहती

 हूँ  क्रि  सरकार  पुरुषों  को  क्‍यों  नहीं  ऐसे  कार्यों  के  लिये  प्रोत्साहित  करती  है  और

 उनको  पितृत्व  छुट्ठी  देती  है  ?

 मैं  उन  मुद्दों  पर  विस्तार  से  गहीं  बोलूंगी  जिन्हें  अन्य  सदस्य  पहले
 ही  उठा  चुके

 मैं  इस  विधेयक  का  पुनः  समर्थन  करती  हूँ  और  अपना  भाषण  समाप्त  करती

 श्री  दाऊ  दयास  जोशी  :  सम्माननीय  सभापतिजी,,बिल  कुछ  अच्छा

 इसमें  कुछ  तो  राहत  दी  है  लेकिन  बिल  की  जिस  तरह  से  आलोचना  हुई  है  बह

 भी  विचारणीय

 देश  में  परिवार  नियोजन  की  अहम्‌  भूमिका  है  और  उसमें  यह  बिल  योगदान

 दे  सकता  हमारे  यहां  तो  आयुर्वेद  में  पूरा  एक  तंत्र  कर्णित  उसमें  जिन  8

 अंगों  का  वर्णन  किया  है  उसमें  प्रसूति  तंत्र  और  कौमारभृत्य  विषयों  को  बड़ी  महत्ता

 के  साथ  लिया  गया  है  और  उसक  माध्यम  से  गर्भस्थ  शिशु  के  लिए  विल्तुत  विवेषना

 की  गई

 यदि  गर्भस्थ  शिशु  की आवश्यकता  नहीं  है  तो  उसके  लिए  अनेक  प्रकार  की

 दवाईयों  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  मां  को  किसी  प्रकार  की  वेदमा  न  पूर्व
 में  जो  गर्भपात  अपराध  उसको  सरकार  ने  अपराध  प्रवृति  से  निकालकर

 संवैधानिक  दर्जा  दे  गर्भस्थ  महिला  को  ज्यादा  से  ज्यादा  राहत  किस  प्रकार

 यह  चिन्ता  इस  बिल  के  तहत  की  गई
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 मैं  स्वास्थ्य  मंत्रीजी  से जानना  चाहता  हूं  कि  आपने  हिन्दुस्तान  भर  में  महिलाओं

 के  लिए  अस्पतालों  को  जो  व्यवस्था  की  क्या  उनका  उपयोग  ठीक  हो  रहां

 गांवों  के  अस्पतालों  में  गर्भस्थ  महिलाओं  के  लिए  आयरन  टैबलैटस  की  जो  व्यवस्था

 की  गई  उनका  उपयोग  ठीक  से  हो  रहा  है  या  इसका  एक  बार  सर्वे  तो
 करवाकर  मैं  कुछ  दिन  पहले  अपने  क्षेत्र  में  गया  तो  वहां  की  डिस्पैंन्सरी  में
 हजारों  की  तादाद  में  आयरन  टैबलेटस  बिना  उपयोग  किए  हुए  पड़े

 यह  अच्छा  है  हमने  महिलाओं  को  कुछ  सुविधाएं  दी  हैं  लेकिन  जो  और्गनाइज्ड
 क्षेत्र  नहीं  उनके  लिए  आपने  इसमें  कोई  परिकल्पना  नहीं

 सभी  महिला  सदस्यों  ने  पुरुष  प्रधान  व्यवस्था  की  आलोचना  की  है  स्थायी
 समिति  का  एक  बिल  आपके  पास  आज  उसको  डेढ़-दो  साल  हो  हम
 बिल  ला  रहे  थे  कि  दो  से  अधिक  सन्‍्तान  होने  पर  व्यक्ति  को किसी  भी  कीमत  पर

 चुनाव  के  आयोग्य  घोष्षित  मुझे  लगता  है  कि आप  उस  बिल  को  नहीं  लाएंगे  ।
 समिति  ने  बिल  पास  कर  दिया  लेकिन  सदन  के  एक  माननीय  सदस्य  ने  एक  नोट
 लिखा  कि  यह  शरियत  के  खिलाफ  वह  एक  अच्छा  बिल  लोग  यही  कहते
 हैं  कि  मैम्बर  ऑफ  पार्लियामेंट  या  विधान  सभा  के  सदस्य  अपने  लिए  जो  कानून
 लाते  हैं  उसे  शीघ्र  ही पास  करवा  लेते  हैं  लेकिन  जिनके  कारण  उनपर  प्रतिबंध  लगता

 उस  बिल  को  रोक  रहे  यदि  वह  बिल  यहां  पर  आ  जाता  तो  सदन  की  महिलाएं
 सीधा  आरोप  न  लगाती  ।  आप  इसी  सत्र  में  उस  बिल  को  भी  स्वीकार  करवाएं  जिससे
 महिला  वर्ग  में  यह  कि  हम  इस  बिल  को  स्वीकार  नहीं  न  यह
 बिल  अच्छा  है  लेकिन  इसे  और  अधिक  विस्तृत  करना  आवश्यक  है  ताकि  मां  को
 अधिक  से  अधिक  सुविधा  मिल  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करता

 श्री  गिरपारी  लाल  भार्गव  :  सभापति  मैंने  जो  इस  बिल्ल
 के  संबंध  में  संशोधन  दिए  उनके  संबंध  में  मुझे  कुछ  विचार  व्यक्त  करने  मेरी
 प्राथंना  करना  यह  है  कि  केवल  महिलाओं  को  ही  दंड  पुरुषों  को  भी  दंड  मिलना
 चाहिए  इसका  जिक्र  अभी  माननीय  दाऊ  दयाल  जोशी  जी  ने  भी  किया  मेरी
 राजस्थान  की  सरकार  ने  एक  बिल  पास  किया  जिसमें  कोई  व्यक्ति  चाहे  क्थिन
 सभा  का  सदस्य  चाहे  पंचायत  का  सदस्य  चाहे  सरपंच  चाहे  प्रमुख  हो
 या  नगर-पालिका  का  सदस्य  सदस्य  बन  जाने  के  पहले  का
 दोष  नहीं  यदि  अयूब  खां  जी  के  आठ  बच्चे  तो  वे उस  परिधि  में  नहीं  आयेंगे

 .../  ।

 श्री  अयूब  खां  :  मेरे  नहीं  इनसे  इनके
 कितने  बच्चे  इस  लाइन  में  बैठने  वाले  सब  से  पूछिए  कि  कितने

 इनके  बच्चे  कितनी  बीवियां  यह  भी

 सभापति  महोदय  :  4  बजे  कृषि  नीति  पर  चर्चा  आरम्भ  मैं  आप  सबसे
 अनुरोध  करती  हूं  कि  मुख्य  वाद  विवाद  को  समाप्त  किया

 श्री  गिरघारी  खाल  भागर्ब  :  इसलिए  मेरा  निवेदन  करना  यह  है

 कि  सदस्य  बने  चुनाव  जीत  जाने  के  यदि  बच्चा  पहले  से  ही  गर्भ  में

 तब  तो  उसका  दोष  नहीं  बाद  भें  बच्चा  पैदा  होता  दो  के  बाद  तीसरा

 तो  उसका  जीता  हुआ  चुनाव  चाहे  वह  चुनाव  विधान  सभा  का  हो  या  पंचायत
 का  हो  या  प्रमुख  क़ा  हो  या  नगर-पालिका  का  बह  चुनाव  स्वत  परी  अवैध  हो
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 यह  प्रावधान  हमारी  राजस्थान  की  सरकार  ने  किया  हमारी  राजस्थान

 ने  एक  और  योजना  शुरू  की  है और  वह  योजना  गृह  लक्ष्मी  मान

 लड़की  पैदा  हो  लड़की  का  पैदा  होना  तो  बुरा  नहीं  माना  गया  तो

 उसको  पहले  एक  हजार  रुपए  और  बाद  में  फिर  18  हजार  रुपये  देने  की  व्यवस्था

 यह  पैसा  मैच्योर्ड  जब  तो  उसको  मिल  इसके  लिए  भी  राजस्थान

 सरकार  ने  कदम  उठाया  पहले  यदि  दो  लड़कियां  पैदा  हो  तो  लड़के  की

 समस्या  इसलिए  पैदा  होती  क्योंकि  मेरी  कपाल-क्रिया  कौन  करेगा  ।  कपाल-क्रिया

 के  लिए  तो  लड़का  ही  आवश्यक  वैसे  आज  लड़की  का  उतना  ही  महत्त्व

 जितना  की  लड़के  अब  आप  यह  देख  रहे  हैं  कि  चुनाव  चाहे  वह  चुनाव
 पंचायत  का  हो  या  नगर-पालिका  सभी  स्थांनों  पर  महिलाओं  का  प्रतिनिधित्व

 मौजूद  इसलिए  महिलाओं  और  पुरुषों  में  कोई  अन्तर  नहीं  रह  गया  इसलिए
 मेरा  निवेदन  करना  यह  है  कि  आप  लोक  सभा  में  भी  इसी  तरह  का  बिल

 क्यों  ऐसे  बिल  को  लाना  आवश्यक  हो  गया  लोकसभा  का  शदस्य  होने  के  बाद

 यदि  बच्चा  पैदा  होता  तो उसकी  सदस्यता  समाप्त  हो  तव  जाकर  इसका

 लाभ  होगा  और  वैसे  भी  पुरुषों  को  दंड  मिलना  जरूरी

 जहां  तक  मैडिकल  के  खर्च  की  बात  तो  मैडिकल  में  वास्तविक  जितना

 खर्च  हुआ  उतना  उसको  पूरा-पूरा  मिलना  इस  बारे  में  भी  मैंने  एक  संशोधन

 दिया  दूसरा  संशोधन  सप्ताह  की  छुट्टी  के  बारे  मैडिकल  केयर  में

 जितना  समय  कोई  आवश्यक  नहीं  है  कि  वह  छः  सप्ताह  ही  समय  बढ़
 भी  सकता  है  और  कम  भी  हो  सकता  है  यानि  महिला  ठीक  हो  तो  छः  सप्ताह

 नहीं  बेठ  पाएगी  और  वह  छः  सप्ताह  पहले  भी  काम  पर  आ  सकती  उतना  समय

 दिया  जाना  छः  सप्ताह  की  जब  तक  उसको  मैडिकल  केयर  आवश्यक

 वह  समय  उसको  दिया  जाना  मुझसे  पूर्व  माननीय  सदस्या  कर  रही

 यदि  बच्चा  मर  उस  स्थिति  में  भी  जितना  समय  और  जो  खर्चा  आता

 वह  दिया  जाना
 ॥॒

 मैं  इस  का  समर्थन  तो  कर  रहा  हूं  मेरा  निवेदन  करना  यह

 है  कि  इसमें  सक्षम  डाक्टर  की  बात  कही  गई  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  वह  सक्षम

 डाक्टर  कौन  होगा  ?  आप  किस  को  सक्षम  डाक्टर  मानले  हैं  ?  इसके  अलाबा  माननीय

 सदस्या  कह  रही  थी  कि  अंतराष्ट्रीय  संगठन  में  यह  बात  कही  गई  थी  कि  यदि  गरीब

 महिला  का  गर्भपात  हो  तो  उसका  पड़ौसी  सेवा  नहीं  सेबा  करेगा  उसका

 शादी  के  वक्त  जब  फेरे  लिए  जाते  तो  कहा  जाता  है  कि  मैं  तेरे  सुख-दुःख
 में  साथ  तो  पति  की  जिम्मेदारी  होती  है  कि  वह  उसकी  सेवा  करे  ।

 फेरे  के  वक्त  लड़का-लड़की  साथ  बंधने  के  लिए  हूं-हूं  करते  हैं  और  फेरे  लेते  जाते

 सेवा  भी  उसको  करनी  चाहिए  और  उसको  कानून  में  मान्यता  देनी

 पति  को  ही  उस  महिला  की  सेवा  करने  के  लिए  छुट्टी  का  प्रावधान  हो  तो

 मैं  समझता  हूं  कि  भारतवर्ष  में  जो  7  फेरे  वाला  नियम  है  उसको  भी  निभा  सकेंगे  ।

 अंत  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  संगठित  और  असंगठित  ९  क्षेत्र
 संगठित  क्षेत्र  में  महिलाए  कम  हैं  और  असंगठित  क्षेत्र  में  महिलाएं  ज्यादा  हैं  ।  महिलाएं

 खेती  में  काम  करती  ईंट  का  काम  करने  वाली  बीड़ी  के  मजदूर  हैं  उस  क्षेत्र

 में  महिलाएं  ज्यादा  असंगठित  क्षेत्र  में  जो  महिलाएं  काम  करती  हैं  उनको  भी

 हस  प्रावधान  में  लाया  जाए  और  पति  पतली  दोनों  को  बराबर  की  छुट्टी  दी
 अंत  में  मेरा  कहना  यह  है  कि  जिस  प्रकार  से  महिलाओं  को  2  बच्चे  पैदा  होने  के

 बाद  उसको  नलबंदी  गर्भपात  कराना  आवश्यक  है  उसी  प्रकार  से  पुरुषों
 को  भी  प्रोत्साहन  दिया  जाए  कि  तुमको  भी  हम  चुनाव  में  तुमको  भी
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 | श ए्‌  आईएएस  ऑफिसर  बना  यदि  तुम  नसंबदी  करा  इसलिए  पुरुषों  को

 भी  उतना  ही  दंड  मिलना  क्योंकि  केवल  महिलाओं  ने  देश  में  इस  प्रकार

 का  अपराध  नहीं  किया  इसलिए  इस  कानून  को  पूरे  देश  में  लागू  करें  और  जो

 बात  मैंने  आपसे  निवेदन  की  है  कि  अगर  दो  बच्चों  के  बाद  तीसरा  बच्चा  हो  गया

 तो  चुनाव  अवैध  माना  यदि  आपने  इस  बात  को  लागू  कर  दिया  तो  इस
 चक्कर  में  कई  लोग  आ  आपकी  लोकसभा  में  कई  सदस्य  नये-नये  चुन
 कर  आ  क्योंकि  अभी  तक  तो  हनमें  से  कई  सदस्य  बार-बार  चुनकर  आ

 जाते  इसलिए  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संबंध  में  भी  माननीय  मंत्री  जी  विचार

 आपने  मुझे  बोलने  का  समय  इसके  लिए  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  मंत्री  जी  मेरे  इन  सुझावों  को

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कश्याण  मंत्राखय  में  उपमंत्री  पवन  सिंह
 सभापति  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करते  हुए  मैंने  व्यक्त  किया  था  कि  इस
 विधेयक  को  लाने  का  सीमित  उद्देश्य  देश  में  कामकाजी  महिलाओं  की  प्रसूति

 प्रसुविधाओं  के  संबंध  में  दो  अधिनियम  पहला  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना
 अधिनियम  के  तहत  प्रसूति  प्रसुविधा  दी  जाती  है  और  दूसरा  प्रसूति  प्रसुविधा
 अधिनियम

 मैं  उन सभी  माननीय  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग

 लिया  उन्होंने  देश  में  माताओं  और  बच्चों  की  स्थिति  के  बारे  में  अपने  विचार

 व्यक्त  किये  हैं  और  कई  माननीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  के  विषय  क्षेत्र  से  बाहर

 भी  चंर्चा  की  है  ।  विधेयक  पर  वाद-विवाद  के  दौरान  वे  सोच  रहे  होंगे  कि यह  विधेयक

 स्वास्थ्य  मंत्रालय  द्वारा  लाया  गया  है  लेकिन  यह  स्वास्थ्य  मंऋालय  द्वारा  नहीं  लाया

 गया  मैं  श्रम  मंत्री  की ओर  से  विधेयक  पेश  कर  रही  हूं  जो  कि  दूसरे  सदन  में
 व्यस्त  हैं  और  यह  विधेयक  कुछ  सीमित  प्रयोजनों  हेतु  ही  पुनःस्थापित  किया  गया

 ऐसा  नहीं  है  कि  हम  सम्पूर्ण  प्रसूति  प्रसुविधा  अधिनियम  को  बदलने
 जा  रहे  यह  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  और  अन्य  संगठनों  की  मांग  श्रम

 मंत्रालय  ने  विचार  विमर्श  के  पश्चात  ही  इस  विधेयक  का  प्रारूप  तैयार  किया

 राज्य  सभा  में  यह  विधेयक  2.5.1995  को  पुरःस्थापित  किया  मया  था  और  उसने

 9.5.1995  को  स्थायी  समिति  को  भेज  दिया  गया  स्थायी  समिति  ने  विचार

 विमर्श  के  पश्वात  विधेयक  के  प्रावधानों  को एकमत  से  स्वीकार  किया  है  और  राज्य

 सभा  ने  1.6.1995  को  विधेयक  पारित  कर  दिया  सरकार  ने  राज्य

 सभा  द्वारा  यथापारित  विधेयक  को  यहां  पर  पुरःस्थापित  किया

 कई  सदस्यों  ने  चर्चा  के  दौरान  गर्भाधान  के  चिकित्सीय  समापन  और  प्रसव

 पूर्व  निदान  तकनीक  अधिनियम  के  खण्डों  तथा  दूसरे  सदन  में  स्वास्थ्य  मंत्रालय

 का  लंबित  संविधान  विधेयक  का  उल्लेख  किया  मेरे  विचार  में  ये

 उन  विधेयकों  से  संबद्ध  इस  मामले  में  ये  प्रसुविधायें  नई  नहीं  यह

 उन  कामकाजी  महिलाओं  के  लिये  नयी  हैं  जो  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  तहत

 नहीं  आती  हम  उनको  भी  इसमें  सम्मिलित  करके  उन्हें  ये  प्रसुविधायें  देने  वाले

 यह  सच  नहीं  है  कि  भारत  सरकार  परिवार  नियोजन  के  एक  तरीके

 के  रूप॑  में  गर्भाधान  के  चिकित्सीय  समापन  को  बद्मवा  दे  रही  गर्भाधान  के

 चिकित्सीय  समापन  1971  में  स्पष्ट  रूप  से  यह  उल्लिखित  है  कि  कब

 16  1917  प्रसूति  प्रसुविधा  909

 और  कैसे  कोई  महिला  एमटीपी  करा  सकती  है  और  यह  कौन  संपन्न  कर  सकता
 यह  सब  उसमें  भारत  सरकार  द्वारा  एमटीपी  को  परिवार  नियोजन

 के  एक  साधन  के  रूप  में  बढ़ावा  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  मैं  इसको
 भी  स्पष्ट  करना  चाहती

 कई  सदस्यों  न ेकामकाजी  महिलाओं  के  बच्चों  के  लिये  शिशुगृह  की

 का  उल्लेख  किया  यह  सच  है  कि  बागान  श्रम  अधिनियम  और  कारखाना
 अधिनियम  में  शिशुगृह्ठ  के  लिए  प्रावधान  हैं॥  परन्तु  मानमीय  सभापति  महोदया  की

 चिन्ता  ठीक  है  कि  ये  अधिनियम  उचित  तरीके  से  लागू  नहीं  किये  जाते  पेरे

 विचार  में  माननीय  श्रम  मंत्री  जी  न ेआश्वासन  दिया  है  कि  वह  राज्य  सरकारों  की

 बैठक  बुलाने  जा  रहे  हैं  और  वे  विशेषतः  अधिनियम के  प्रावधानों  पर  चर्चा  करने

 जा  रहे  वे  यह  भी  चर्चा  करेंगे  कि कामकाजी  महिलाओं  के  बच्चों  के  लिए  कहीं

 और  कैसे  शिशुगृह्ठ  उपलब्ध  कराये  जा  सकते  मेरे  विचार  में  अधिकांश  माननीय

 सदस्यों  मे  इसको  शामिल  किये  जाने  का  स्वागत  किया  है  और  जैसा  कि  हम  उन्लेल

 करते  रहते  हैं  श्रम  और  कल्याण  संबंधी  स्थायी  समिति  ने  सरकारी  संशोधन  अनुभोदित
 कर  दिया  पैं  राज्य  सभा  द्वारा  यथा  संशोधित  और  यथापारित  विधेयक

 को  सभा  द्वारा  पारित  किये  जाने  का  अनुरोध  करती

 जहाँ  तक  अन्य  प्रश्नों  की  बात  है  वे अधिकांशतः  परिवार  कल्याण  विभाग

 से  संबद्ध  मेरे  विचार  में  उन  मामलों  पर  थिधार  प्रकट  करने  के  लिए  माननीय

 सदस्यों  को  अवसर  मिलेगा  क्योंकि  इस  संशोधन  के  बड़े  सीमित  प्रयोजन  हैं  ।  इसलिये

 मैं  माननीय  सदस्यों  से इस  विधेयक  का  समर्थन  करने  और  पारित  करने  के  लिये

 अनुरोध  करता

 श्रीमती  मासिगी  भट्टाचार्य  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण

 सभाषति  बहोदव  :  मुझे  दूसरी  मद  से  जिसे  4  बजे  लिया  जाना

 इस  विधेयक  को  समाप्त  करने  के  लिए  सभा  की  अनुमति  लेनी  मेरे  विचार

 से  आप  सभी  इसके  लिए  सहमत

 अनेक  माननीय  सदसस्‍्ष्यः  ठीक

 श्रीमती  षाशिगी  भट्टाक्र्व  :  क्या  मुझे  स्पष्टीकरण  शीघ्र  मिल  सकता
 ?  मेरे  विचार  से  पूर्णतः  अभूतपूर्य  बात  है  कि  बिल्कुल  किसी  अलग  मंत्रालय  का

 मंत्री  किसी  मंत्री  की ओर  से  जवाब  मेरे  विचार  से  सदस्यों  के  मन  में  इस  धात

 को  लेकर  कुछेक  संदेह  हैं  कि  जो  उपाय  श्रम  कल्याण  के  लिए  किये  जाते  उन्हें

 ही  परिवार  कल्याण  के  लिए  अपनाया  जा  राम  निःसंदेह  मंत्री  महोदय  ने  यह

 बात  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  सरकार  की  परिवार  नियोजन  के  एक  नियमित

 उपाय  के  रूप  में  मेडिकल  टर्मिनेशन  ऑफ  प्रगनैन्सी  को  प्रयुक्त  करने  की

 कोई  मंशा  नहीं  चर्चा  के  दौरान  मैंने  इस  प्रश्न  को  उठाया  था  और  मंत्री  महोदय

 ने  हसका  जवाब  दिया  लेकिन  में  उनसे  यह  पूछना  चाहती  हूं  कि  अगर  ऐसा

 है  तो  फिर  उद्देश्यों  और  कारणों  में  इस  वाक्य  का  क्‍या  अर्थ  है

 महिलाओं  को  परिवार  नियोजन  के  उपाय  अपनाने  के  लिए  प्रेरित
 करने  के  लिए  इन  सभी  को  अपनाया  गया

 अगर  आण  इसे  परिवार  नियोजन  के  उपाय  के  रूप  में  नहीं  अपना  रहे  हैं
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 तो  फिर  उद्देश्यों  और  कारणों  में  आपने  यह  वाक्य  क्यों  शामिल  किया  है  ?  मेरे

 विचार  में  परिवार  नियोजन  के  उपाय  के  रूप  में  अगर  एमटीपी  का  प्रयोग  किया

 जाता  है  अथवा  इसे  प्रयुक्त  करने  का  जरा  भी  अर्देशा  तो  यह  बहुत  बुरा

 शी  पवन  सिंह  घाटोबार  :  परिवार  नियोजन  में  महिलाओं  का  स्वास्थ्य
 भी  शामिल  है  क्र्योँंकि  हमारे  देश  की  हजारों  महिलायें  ऐसी  जो  एमटीपी  अपना

 रही  मेरे  पास  इसके  सही-सही  आंकड़े  नहीं  लेकिन  इनकी  संख्या  हजारों  में

 4.00  म०प०

 महिलायें  हजारों  की  संख्या  में  एमटीपी  अपना  रही  लेकिन  इससे  उन्हें

 कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  के  लिए  यह  फायदा  होना  उनके

 लिए  अति  आवश्यक  है  और  इसी  वजह  से  हम  यह  फायदा  अपनी  कामगार  महिलाओं
 जिन्हें  राज्य  कर्मधारी  बीमा  योजना  का  लाभ  नहीं  मिल  रहा  देने  जा  रहे
 इस  विधेयक  का  यही  उद्देश्य

 श्रीमत्ती  मालिनी  भट्टाचार्य  :  यह  अच्छी  बात  है  लेकिन  संदेष्ठ  फिर  भी  बना

 हुआ

 सभापति  मह्मेदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 प्रसूति  प्रसुविधा  अधिनियम  1961  में  और  संशोधन करने  वाले  विधेयक

 /  राज्य  सभा  द्वारा  पर  विचार  किया

 ;  प्रस्ताव  स्वीकृत

 महोदय  :  अब  सभा  विधेयक  पर  खंड  वार  विचार

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  2  और  $  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  १  और  5  विधेयक  में  जोड़  दिये

 खंड  4  -  धारा  9  के  लिए  नई  धारा  का  प्रतिस्थापन

 सभापति  महोदय  :  श्री  राजागोपाल  नायडू  रामासामीजी  क्या  आप  अपने
 संशोधन पेश  कर  रहे

 ह

 श्री  राजागोपाल  नायडू  रामासामी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2  पंक्ति  11-

 के  पश्चात्‌  और  उपगत  वास्तविक  चिकित्सीय  व्ययों  के  अनुरूप
 भत्तेਂ  अंतःस्थापित  किया  (1)

 पृष्ठ  ९,  पंक्ति  11-

 सप्ताहਂ  के  पश्चात्‌  चिकित्सीय  देखभाल  में  व्यतीत  वास्तविक
 अवधि  या  जो  भी  अधिक  होਂ  अंतः  स्कापित  किया  जाये  (2)
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 चिकित्सीय  देखभाल  की  संपूर्ण  अवधि  के  लिए  वास्तविक

 चिकित्सीय  व्यय  तथा  वेतन  प्राप्ति  क ेलिए  इस  विधेयक  में  ब्यवस्था  की  जानी

 अगर  यह  नहीं  दिया  जाता  है  तो  बहुत  सी  महिलाओं  को  कठिनाइयों  का  सामना
 करना  सभी  महिलाओं  के  लिए  समान  अवधि  का  सुझाव  देने  के  स्थान  पर

 इस  विधेयक  को  व्यवहारिक  जीवन  की  सच्चाई  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  ।  मैं  चाहता

 हूँ  कि  माननीय  मंत्री  मेरे  संशोधन  स्वीकार  अगर  उन्हें  स्वीकार  नहीं  किया

 तो  फिर  मैं  उन्हें  स्वीकार  करने  के  लिए  जोर

 सभापति  महोदय  :  श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  जी  पहले  ही  अपने  संशोधनों
 पर  बोल  चुके  क्या  आप  अपने  संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  गिरषारी  लाल  भार्गव  :  जी

 माननीय  मंत्री  जी  ने  मेरी  बात  नहीं  मैं  इसे  वापस  लेता

 सभापति  महोदय  :  श्री  एस  ०पी०  यादव  उपस्थित  नहीं  श्रीमती  सरोज

 दुबे  यहां  नहीं  अतः  मेरे  विचार  में  वह  अपने  संशोधन  पेश  नहीं  कर  रही

 मैं  श्री  राजगोपाल  नायडु  रामासामी  द्वारा  पेश  किये  गये  संशोधन  संख्या

 1  और  2  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखती

 संशोधन  संख्या  और  2  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  अस्वीकृत

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  4  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  4  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  5  -  नई  धारा  का  अंतःस्थापन

 सभापति  महोदय  :  श्री  राजागोपाल  नायडु  रामासामी  जी  क्या  आप  अपने

 संशोधन  पेश  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  राजायोपाल  नायडु  समासामी  :  मैं  ये  संशोधन  पेश  कर  रहा  हूँ  और  सरकार
 ने  इस  पर  विचार  का  अनुरोध  करता

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  2  पंक्ति  15-  *

 आपरेशनਂ  के  पश्चात्‌  डिंब  ग्रन्थि  को  हटाने  के  लिए
 शल्य-चिकित्साਂ  अंतःस्वापित  किया  जाये  1(s)

 पृष्ठ  2,  पंक्ति  17-

 के  पश्चात्‌  उपगत  वास्तविक  चिकित्सीय  व्ययों  के

 अनुरूप  भत्ते  ”  अंतःस्थापित  किया  (4)
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 पृष्ठ  2.  पंक्ति  17-

 सप्ताह  की  कालावधि  के  लिएਂ  के  पश्चात्‌  चिकित्सीय  देखभाल
 में  व्यतीत  जो  भी  अधिक  अंतः  स्थापित  किया  जाये  1(5)

 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  श्री  भार्गव  अपने  संझ्ोधन  पेश  नहीं  कर

 रहे

 श्री  मिरधारी  लाल  भार्मब  :  माननीय  मंत्री  आप  इसे  मान  जाएं  तो  मुझे
 प्रसत्रता  नहीं  मानें  तो  रात  को  मुझे  नींद  नहीं

 सभापति  महोदय  :  इनको  स्लीपिंग  पिल्‍स  लेनी

 क्या  माननीय  सदस्य  संशोधनों  को  पेश  करना  चाहते  हैं  ?

 श्री  राजागोपाल  नायडु  रामासामी  :  मैं  अपने  संशोधन  वापिस  लेने
 के  लिए  सभा  की  अनुमति  चाहता

 संशोपन  3,५,  और  5  सभा  की  अनुमति  से  ,  कापस  लिये

 सभापति  महोदय  :  गिरधारी  लाल  भार्गव  अपना  संशोधन  पेश

 श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  :  मैं  अपना  संशोधन  पेश  नहीं  रहा

 सभापति  महोदव  :  डा०  एस०  पी०  यादव  अनुपस्थित  ।

 श्रीमती  सरोज  अनुपस्थित  ।

 प्रश्न  यह  है

 खंड  5  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  5  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय
 :  प्रश्न  यह  है  :

 “  कि  खंड  6  विधेयक  का  अंग  बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  6  विधेयक  में  जोड़  दिया

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  ।,  अधिनियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का

 अंग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खंड  1  अधिनियभन  सूत्र  तथा  क्यियक  का  पूरा  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 श्री  पवन  सिंह  घाटोकार  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 विधेयक  को  पारित  किया
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 सभापति  नहोदब  :  प्रश्न  यह  है  :

 “  कि  विधेयक  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 प्रारूप  कृषि  नीति  संकल्प  पर  विधार  करने

 संबंधी  जारी

 सभापति  मशोदय  :  अब  माननीय  मंत्री  श्री  बलराम  जाखड़  प्रारूप  कृषि  नीति
 संकल्प  संबंधी  प्रस्ताव  पेश  कर  सकते  हैं

 कृषि  मज्री  बलराम  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 यह  सभा  14  1993  को  सभा  पटल  पर  रखे  गये  प्रारूप  कृषि
 नीति  संकल्प  पर  विचार  करती

 सभापति  में  सोच  रहा  हूं  कि  मैं  इसे  आपके  सामने  रखूं  या  ना
 साल  8  महीने  हो  गये  जब  मैंने  इसे  हाउस  के  सामने  रखा  बार-कर

 प्रार्थना  करने  के  बाद  भी  समय  ही  नहीं  मिल  यह  75  परसैंट  किसानों  के

 मुतालिक  बात  इनके  लिए  हम  रात-दिन  आंसू  बहाले  जब  मैं  इसे  हाउस
 के  सामने  पेश  करने  जा  रहा  हूं  तो  घारों  तरफ  देखता  हूं  तो  मेरा  मन  हसे  हाउस
 के  सामने  पेश  करने  का  नहीं  होता  इसके  द्वारा  75  परलैंट  लोगों  की  उपेक्षा
 की  जा  रही  यह  इतनी  बेइज्जती  है  जिससे  मैं  बर्दाशत  नहीं  कर  पैँ
 क्या  कर्रू  और  किस  से  कहूं  ?

 श्री  चीरेच्  सिंह  मिर्जापुर  :  आप  पीछे  न  देखो  ।

 श्री  बसराम  जाखड़  :  मैं  सब  तरफ  देख  रहा  हुं  ।  मैं  चारों  तरफ  आंख
 उठाकर  देख  रहा  यह  कहने  की  बात  नहीं

 श्री  दीरेक  सिंह  :  मैं  इनकी  बात  का  शत  प्रतिशत  समर्थन  करता  जिन
 बातों  पर  इन्होंने  दुख  प्रकट  उनका  हर  दल  को  समर्थन  करना

 श्री  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  आज  इस  मामले  को  स्थगित  कर
 दिया  जाये  क्यों  कि  देश  के  लिये  इससे  बढ़कर  और  कोई  शर्म  की  बात  नहीं  हो
 सकती  है  ।  हम  किसानों  की  बात  करते  हैं  और  किसानों  क॑  लिये  रोले  और  यहां

 पर  यह  महत्वपूर्ण  कार्य  एग्रीकन्घर  मिनिस्टर  द्वारा  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  मुझ  कहने

 में  कोई  संकोच  नहीं  है  या  मैं  इस  हाउस  में  ऐसे  शब्द  नहीं  कहना  चाघ्ता

 सभाषति  पहोदय  :  मेरे  विचार  से  मं5तीजी  तथा  सभा  क  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त

 की  गई  चिन्ता  निश्चय  ही  पूरी  सभा  तथा  पूरे  राष्ट्र  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  है  ।

 अब  प्रश्न  यह  ह  कि  क्‍या  हम  इस  स्थिति  में  चर्चा  जारी  रखें  अथवा  समाप्स  कर
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 कुछ  माननीय  सदस्य  :  हमें  यह  चर्चा  जारी  रखनी  चाहिए

 सभाषति  महोदय  :  तो  आरम्भ  करें  ।  मेरा  विचार  है  कि  चाहे  स्थिति
 है  फिर  हम  सब  जो  यहां  मीजूद  हैं  चर्चा  क ेलिए  आए  श्री  बलराम

 जाखड़  आपकी  क्या  राय  है  ?  क्या  आप  अपना  वक्तव्य  जारी  रखेंगे  ?

 श्री  राजबीर  सिंह  :  सभापति  यह  देश  का  दुर्भाग्य  है
 कि  देश  को  औद्योगिक  नीति  50-40  साल  पहले  तय  हो  गयी  लेकिन  जब  कृषि
 नीति  की  बात  आयी  हो  तो  जैसा  कृषि  मंत्री  जी  ने  कहा  मैं  उनका  पूर्ण  रूप
 से  समर्थन  करता  हूं  कि  कुछ  लोग  बाहर  जाकर  किसानों  के  मसीहा  बनते  उनके

 लिये  आंसू  बहाते  हैं  लेकिन  आप  चारों  तरफ  देख  लोग  गायब

 श्री  सुदर्शन  रायचौधरी  :  हो  सकता  है  कृषि  नीति  के  मसौदे
 से  सदस्य  संतुष्ट  न  इसीलिए  उन्होंने  अपने  विचार  इस  तरह  से  व्यक्त  किए

 ..  सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  चर्चा  के  लिए  सहमति  हो  गयी  मैंने

 पहले  ही  अपने  तथा  मंत्रीजी  के  विचारों  को  व्यक्त  कर  दिया

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैं  माननीय  सदस्यों  के  विचार  जानकर  हैरान

 हूं  यदि  यह  गलत  है  तब  भी  इस  पर  चर्चा  होनी  यह  बात  पूर्णतः

 अनुचित

 श्री-अनिल  :  यह  हो  सकता  है  कि  इस  अवसर  का  अंतिम

 समय  आ  गया  हो  और  जब  नयी  सरकार  आयेगी  तो  कृषि  की  नयी  पालिसी  कार्य
 ह

 सभापति  महोदय  :  यह  सबके  बारे  में  है  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  हमें  चर्चा
 *  जारी  रखनी  चाहिए  अथवा

 श्री  शोभनादीश्वर  राव  वाइड़े  :  पहले  कृषि  नीति  के  मसौदे  चर्चा

 आरम्भ

 श्री  राजबीर  सिंह  :  आज  इस  बहस  को  स्थगित  न  किया  जाये  ।  ढाई  साल

 ब्राद  नम्बर  आया  है  यदि  स्थगित  कर  दिया  तो  न  जाने  फिर  कब  नम्बर  आयेगा

 मेरा  निवेदन  है  कि  किसानों  की  दशा  खराब  हम  और  आप  बाहर  और  अंदर

 किसानों  के  लिये  रोना  रोंय

 सभाषति  महोदय  :  माननीय  मंत्रीजी  बोल  रहे  वे  अपना  वक्तव्य  जारी

 रख  सकते
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 श्री  श्ञोमानादीश्वर  राब  वाडडे  :  प्रत्येक  सत्र  के  दौरान  इसे  कार्यसूची मे ंशामिल

 किया  गया  था  लेकिन  इस  पर  चर्चा  नहीं  की

 श्री  बलराम  जासड़  :  मेरे  दिल  में  बड़ा  दुख  मैं  सब  की  बात  सुनता

 हू ंसब  की  करता  हूं  और  आज  पौने  तीन  साल  हो  गये  देश  की  इंडस्ट्रियल
 एक्नामिक  पालिसी  और  ऐजुकेशन  पालिसी  आ  गयी

 हर  प्रकार  की  नीति  सामने  आई  जब  हमने  इसे  ठीक  करने  की  कोशिश

 की  तो  किसी  ने  बात  नहीं  किसी  ने  उस  पर  चर्चा  करने  की  कोशिश  नहीं

 कि  और  उन्होंने  कहा  था  कि  यह  बात  इतनी  गलत  है  कि  वे  उस  बारे  में  कुछ  सुनता
 नहीं  चाहते  आप  कितनी  गलत  बात  करते  यह  बात

 महोदया  इसका  लम्बा  इतिहास  यह  सन्‌  1990  में  आरम्भ

 इस  नीति  को  तैयार  करने  का  कार्य  श्री  शरद  जोशी  को  सौंपा  गया

 उन्होंने  कुछ  सुझाव  दिए  इसके  बाद  भानुप्रताप  सिंह  समिति  गठित  की

 इस  पर  पुनः  विचार  किया  कुछ  भी  नहीं  यह  बात  पूर्णतः  समाप्त  हो

 तत्पश्चात्‌  18.6.1992  को  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  प्रस्तुत  कृषि  नीति  के  मसौदे

 पर  मंत्रिमंडल  द्वारा  विचार  किया  गया  और  उसे  मंत्रियों  क ेएक  दल  के  पास  भेज

 दिया  गया  मंत्रियों  क ेदल  की  बैठक  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  17.8.1992

 को  हुई

 इस  मसौदे  पर  मंत्रिमंडल  द्वारा  11.11.1992  को  पुनः  चर्चा  की

 तत्पश्चात्‌  5.3.98  को  इस  नीति  पर  चर्घा  करने  के  लिए  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन

 बुलाया  गया  जिसमें  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  बुलाया  गया  उन्होंने  चर्चा
 उन्होंने  कुछ  सिफारिशें  प्रस्तुत  की  उन्होंने  कुछ  संशोधन  भी  किया  इस
 बात  पर  पूर्णतः  सहमति  हो  गयी  थी  कि  मसौदा  नीति  यह  होनी  चाहिए  और  बाद
 में  हमने  उसका  मसौदा  तैयार

 श्री  बीरेषद्र  सिंह  :  हिन्दी  में  ही  बोला  जाए  तो  अच्छा

 श्री  भगवान  शंकर  राक्त  :  किसानों  की  बात  तो  कम  से  कम  हिन्दी

 में  कहीं  किसान  की  उपेक्षा  हो  रही  किसान  अंग्रेजी  नहीं  जानता  और

 किसान  के  बारे  में  यहां  सारा  काम  अंग्रेजी  में
 हो  रहा

 सभापति  महेदय  :  यह  सदस्य  की  इच्छा  है  वह  किसी  भी  भाषा  में  बोल

 सकता

 .  श्री  बलराम  जाखड़  :  आप  आज्ञा  दीजिये  तो  मैं  हिन्दी  पंजाबी  में  उर्दू

 गुजराती  संस्कृत  में  जिसमें  कहें  उस  भाषा  में  कह
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 मैं  कह  रहा  था  कि  5.5.95  को  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक  में  डिसकस  हुआ  ।

 सभी  मुख्य  मंत्रियों  ने  पूरी  तरह  से  इसका  विश्लेषण  किया  ।  बाद  में  इसमें  कुछ  तद्दीलें

 की  |  कुछ  सुझाव  उन्होंने  दिये  जो  इसमें  डाल  दिय  इसके  पश्चात  14.5.94

 को  यहां  सदन  में  हमने  आपके  सामने  इसको  इस  सारे  का  अर्थ  यह  हुआ
 कि  किस  तरींके  से  किसानों  का  पुनरुत्थान  यह  हमने  जो आज

 तक  कृषि  क्षेत्र  में  नहीं  हुआ  क्योंकि  हम्करी  75  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती
 उनका  निर्वाह  गांव  की  जमीन से  होता  चाहे  खेती  से  किसी  प्रकार  से  भी  वे  संबंधित

 चाहे  वह  मजदूरी  करते  चाहे  किसी  के  साथ  मिलकर  साझेदारी  करते
 लेकिन  सभी  कृषि  पर  निर्भर  कृषि  नीति  लाने  का  हमारा  मकसद  यही  था  कि
 किसी  प्रकार  से  गांव  की  स्थिति  को  सुधारा  जाए  और  गांध्रों  में  रहने  वाले  किसानों
 की  स्थिति  को  सुधारा

 इस  नीति  में  पहली  बात  यह  है  कि  किस  प्रकार  कृषि  का  उत्पादन

 किस  प्रकार  हम  किसानों  को  बताएं  कि  उत्पादन  कैसे  बढ़ाया  जा  सकता  जिस

 भूमि  से  काम  ठीक  नहीं  हुआ  उस  क्षेत्र  को  सुधारा  उनमें  जो  खेती  के
 प्रति  अनिश्चितता  है  और  पीछे  रहने  की  जो  भावना  उसको  दूर  किया  जा  सकता

 जिस  तरीके  से  भूमि  क्षार  हो  रही  जिस  तरह  से  पानी  का  दुरुपयोग  हो  रहा

 है  या  जहां  पानी  नहीं  उनको  किस  तरीके  से  ठीक  किया  किस  प्रकार  पानी
 का  सदुपयोग  किया  किस  तरह  से  खराब  होती  हुई  भूमि  को  लीक  रखा  जा

 भूमि  की  उर्वरता  को  किस  प्रकार  सुरक्षित  रखा  इसके  मुताल्लिक  हमने
 सोचा  किस  प्रकार  से  बायॉटिक  और  प्राकृतिक  चीजों  का  संरक्षण  किया

 जाए  यह  हमने  सोचा  i  फिर  जिस  तरह  से  हमने  सीलिंग  की  और  सीलिंग  करने
 के  बाद  छोटी  छोटी  जोतें  बाद  में  हमारी  आबादी  बढ़ती  32  करोड़  से  93

 करोड़  हो  फिर  जमीनों  का  बंटवारा  होने  उनको  किस  प्रकार  से

 कोआपरेटिव  में  मिलकर  काम  करना  किस  पंकार  से  उनको  अच्छा  उत्पादन

 करने  की  तरफ  हम  लें  जा  सकते  इस  पर  हमने  विचार  उनको  समझा
 सके  कि  कुछ  आदमी  यहां  से  निकालो  और  दूसरे  काम  में  एक  भाई  एक
 काम  करे  तो  दूसरा  भाई  दूसरा  काम  में  लगे  जिससे  वे  अपने  खाने-पीने  की  ठीक

 तरह  व्यवस्था  कर  सकें  और  दूसरे  तरीके  से  पैसा  भी  कमा  सकें  तथा  बेरोजगारी
 भी  दूर  जब  पैदावार  अच्छी  नहीं  होगी  तो  बेरोजगारी  भी  दूर  जब  प्रोडक्शन
 ज्यादा  होगी  तभी  आमदनी  आमदनी  बढ़ने  से  खाने-पीने  क ेसाथन  और

 उसके  पास  आंएगे  और  जो  खाने-पीने  की  वजह  से  कमजोरियां  उसमें  आती  थी

 वे  भी  नहीं  इसके  लिए  हमने  दूध  पैंस-माय

 सेरिकल्चर  को  उन्नत  यह  तो  केप्सुलन  माइक्रो  है इसके  बाद

 जो  बड़ा  कार्यक्रम  होगा  वह  अलग

 एक  माननीय  सदस्य  :  शुगर  कोटेड  में  क्या  है  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  शुगर  कोटेड  की  चिन्ता  मत  पूरा  ही  शुगर  है

 कोटेड  नहीं  इसलिए  145  लाख  टन  उत्पादन  किया  इसलिए  पैं  चाहता  हूं
 कि  इसका  विस्तार  हम  सब  मिलकर  करें  ।  स्टैण्डिय  कमेटी  की  सिफारिश  भी  मेरे

 पास  है  उनके  ऊपर  भी  मैं  सोच  रहा  उसी  को  मैं  राज्य  सभा  में  भी

 बहुत  कुछ  विचार-विमर्श  हुआ  ।  उसमें  भी  वह्मां  जो  कुछ  कहा  है  और  मैं  आपसे  विनती

 करना  चाहता  हूं  कि  मेरी  मंशा  यह  नहीं  है  कि  यह  कोई  मेरी  नीति  है  या  किसी
 -  पार्टी  की  नीति  यह  किसान  की  नीति  है  जो  उनके  शुभ  के  लिए  हम  सारा  काम

 करना  चाहते  इसमें  आप  सबका  सहयोगा  सबकी  राय  उसको

 मिलाकर  हम  प्रारूप  तैयार  करना  चाहते  इस  पर  कोई  विवाद  नहीं  होवा  चाहिए

 16  1917  प्रारूप  कृचि  नीति  संकल्य  310

 क्योंकि  हम  सब  मिलकर  यह  करना  चाहते

 वैल्यु  एडिशन  एग्रीकल्वर  की  बात  हमारे  देश  में  हम  जिस  प्रकार  की

 पैदावार  करते  हैं  उसमें  फल  स्वतः  नष्ट  हो  जाते  ठहर  नहीं  पाते  और

 25  से  $0  प्रतिशत  तक  उनका  नाश  हो  जाता  हम  उनको  किस  प्रकार  से  बचाकर
 चीन  में  कहते  हैं  कि  इतना  प्रोडक्शन  बढ़  वहां  हमसे  ज्यादा  प्रोडक्शन

 नहीं  व ेआलू  को  भी  अपने  खादघान्न  में  शामिल  करते  सब्जियों  को  भी  गिन

 लेते  हमारे  पास  जो  कुछ  भी  है  उसको  हम  किस  तरह  से  बचाकर  बाहर

 के  देशों  में  40  से  60  प्रतिशत  तक  को  डिब्बाबंद  कर  लेते  हैं  और  किसी  तरीके

 से  रख  लेते  स्टोरेज  की  सुविधा  उनके  पास  लेकिन  ये  सुविधाएं  हमारे  पास

 नहीं  हमें  ग्रेड  छोटा-बड़ा  डिब्शाबंद  फिर

 मार्केटिंग  प्रोसेलिंग  की  सुविधा  के  बारे  में  काम  करना

 उसके  लिए  ज्ञान  भी  ये  सारी  बातें  इसमें  रखी  जिससे  छोटे  से  छोटा

 किसान  भी  काम  कर

 मैं  वैस्ट  बंगाल  के  राजपुरा  गांव  में  गया  वहां  मैं  देखकर  आया  कि  वहां

 पहले  5  टन  टमाटर  पैदा  होते  थे  लेकिन  अब  एक  किसान  50  से  60  टन  टमाटर

 पैदा  कर  रहा  लेकिन  60  टन  पैदा  करके  भी  उसको  25  पैसे  प्रति  किलो  मिलेगा

 तो  उसके  पास  क्‍या  टमाटर  से  रस  भी  बनाया  जा  सकता  चटनी  भी

 बनाई  जा  सकती  है  लेकिन  हमारे  पास  साधन  नहीं  इसलिए  इसकी  स्टोरेज

 फैसेलिटी  होनी  एग्रो  प्रोसेसिंग  इण्ड्स्ट्रीज  होनी

 इसके  साथ  किस  तरह  से  कापरेटिव  का  काम  करना  किस  तरह  से  उनमें

 जान  डालनी  किस  तरह  से  ऋण  की  व्यवस्था  करनी  क्योॉँकि  आज  जो  कुछ
 होता  है  वह  पैसे  के  बगैर  कुछ  नहीं  हो  अगर  किसान  के  पास  पैसा  नहीं

 होता  तो  वह  इंसेक्टिसाइड  नहीं  खरीद  न  फर्टीलाइजर्स  छरीद  न

 अच्छे  बीज  खरीद  सकता  ।  इसलिए  उसके  लिए  क्रेडिट  की  बात  करनी

 हमारी  ऋण  की  जो  व्यवस्था  जब  लोन  वेवर  स्कीम  आई  तो  वह  तकरीबम

 समाप्त  हो  गई  उसके  साथ  उसे  दुबारा  रीस्ट्रक्चर  हम  साल  17

 हजार  करोड़  से  हजार  करोड़  तक  पहुंचे  हमास  इरादा  है  कि  अगले  सप्ताह

 २5  हजार  करोड़  तक  हमने  रिजर्व  बैंक  से  भी  यह  करवा  दिया  है  कि  25

 हजारा  करोड़  तक  का  ऋण  किसानों  को  सीधे  अब  देखना  यह  है  कि  स्टेटस

 उसे  कैसे  दिलवा  सकते  इसके  बाद  मैं  12  प्रतिशत  पर  आया  2  लाब्ष  तक

 ऋण  1S  प्रतिशत  पर  मिले  जबकि  दूसरी  इंडस्ट्रीज  को  ।8  प्रतिशत  पर  मिलता

 यह  भी  हम  करना  चाहंते

 एग्रीकल्वरल  रिसर्च  सिस्टम  को  हम  डैक्लप  करना  चाहते  हैं  कि  उसमें  किस

 तरह  से  बायो-फर्टिलाईजर  के  हिंसाब  कैमिस्ट्री

 के  हिसाब  नेचुरल  टैक्नीक  के  हिसाब  से  काम  करवाया  जा  सके  ।  आपको  मालूम
 होगा  कि  हमारा  सबसे  बड़ा  साधन  हमारे  साईटिस्टस  इस  समय  हिन्दुस्तान  भर

 में  28  यूनीवर्सिटीज  उनके  45  रिसर्च  स्टेशन्स  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  जिनमे

 काम  नहीं:होता,  उनको  कैसे  ठीक  किया  यह  भी  हम  करना  चाहते  साथ

 ही  यह  भी  देखना  धाहते  हैं  कि  लोगों  तक  उसका  जान  कैसे  ज्ञान  प्राणति

 बहुत  आपश्यक

 आज  बिहार  के  रामजी  मिले  हमारी  मीटिंग  उसमें  उन्होंने  क्ताया

 कि  वे  वहां  पर  कुछ  कर  रहे  हैं  जिससे  उत्पादन  बहुत  अच्छा  मैंने  काम  कि
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 मैं  तो आपकी  तरफ  आंख  लगाए  बैठा  यदि  बिहार  भी  हरियाणा  आदि

 की  तरह  कुछ  करे  तो  देश  में  अनाज  की  कमी  का  सवाल  नहीं  जैसा  मैंने

 वैस्ट  बंगाल  में  वे  स्वावलम्बी  हो  गए  इसी  तरह  से  बिहार  कहता  है-कि

 उनके  पास  हस  समय  15  लाख  टन  ज्यादा  हो  गया  मुझे  और  क्या

 हमारे  यहां  70  प्रतिशत  लीची  पैदा  होती  मैं  उसका  भी  बंदोबस्त  करना  चाहता

 आपके  गवर्नर  साहब  उसमें  बहुत  इनटरस्ट  ले  रहे  मैंने  रामजी  को  यह  कहा

 कि  हम  यहां  से  जो  भी  पैसा  फर्टिलाईजर  आदि  के  लिए  भेजते  वह  खर्च  नहीं

 हो  रहा  डिपार्टमेंट  उसे  लेकर  बैठ  जाता  वे  खजाने  में  जमा  कर  देते  हैं  और

 कही  और  हेराफेरी  में  लेगा  देते  किसान  को  नहीं

 इस  तरह  से  रेनफैड  में  कितना  पैदा  कर  सकते  यह  भी  देखना  अभी

 तक  हम  वर्षा  पर  निर्भर  करते  बारिश  होगी  तो  अनाज  बारिश  की  तरफ

 देख  रहे  ये  कि  बारिश  नहीं  सुला  पड़  अब  बारिश  हो  गई  है  तो  खेत
 लहलाते  नजर  ड्राउट  प्रोन  एरिया  में  वाटरशैड  प्रोग्राम  बनान  चाहते

 वाटर  के  रीचार्जिंग  का  प्रोग्राम  बनाना  चाहते

 मैं  कल  राजस्थान  गया  वहां  जितनी  बारिश  हुई  उतनी  बारिश  पिछले
 15  सालों  से  नहीं  मैंने  वहां  के  तालाबों  मे ंआज  तक  उतना  पानी  नहीं  देखा  ।

 अब  यह  असर  है  कि  पानी  10  फुट  ऊपर  आ  गया  बरसात  होगी  तो  और  ऊपर

 आ

 इरीगेटेड  एरियाज  एंड  स्ट्रैनथनिंग  इंसटीटयूशनल  फ्रेमवर्क  फॉर  फार्मर्स

 एजुकेशन  एंड  ट्रेनिंग  हम  करना  चाहते  इसके  लिए  480  करोड़  रुपये  की  बजाय

 1800  करोड़  रुपये  दिये  लेकिन  अभी  मेरी  संतुष्टि  नहीं  पै ंआपकी  सहायता
 चाहता  हूं  कि  किस  तरहਂ  से  और  तरीके  इख्तियार  कर  सके  जिससे  किसानों  को

 लाभ  हो  डैमोन्सट्रेशन  प्लॉट  लगा  एक  खेत  में  हो  सकता  है  तो  दूसरे
 में  क्यों  नहीं  हो सकता  ।  हारनैसिंग  ऑफ  साइंटीफिक  रिसर्च  के  अन्तर्गत  साइंटीफिक
 रिसर्च  को  हम  इक्टूठा  करके  उसका  वितरण  करना  चाहते  आपके  यहां  हमने

 सबसे  पहले  कीटन  का  हाईब्रिड  पैदा  किया  ।  लोग  कहते  हैं  कि  बड़े  चौधरी  बने  फिरते
 हैं  कि  करते  हम  करते  लेकिन  हम  किसी  से  कप  नहीं  हैं  आज  साइंस
 ने  हाईब्रिड  सांइस  पैदा  किया

 उसमें  क्या  होगा  कि  मिलियन  हैक्टेयर  जमीन  में  यदि  दो-तीन  साल  में  संकर
 बीज  पैडी  का  बो  तो  15  भिलियन  टन  और  धान  पैदा  होगी  और  हमारे  बारे

 न्यारे  हों  यह  हम  करना  धाहते  इनपुट  के  बारे  में  भी  करना  चाहते
 औरतों  से  संबधित  कार्यक्रम  का  क्‍या  जो  ट्राइबल  एरियाज  में  रहती  उनको

 हम  किसी  तरह  से  लाभ  पहुंचाना  चाहते  ईस्टर्न  स्टेट्स  में  भी कोई  विश्वविधालय
 नहीं  वहां  पहला  कृषि  विश्वविधालय  जाकर  खोला  मणिपुर  इसी  प्रकार

 हम  हर  राज्य  में  एक-एक  कालेज  वहां  फिशरीज  का  भी  इन्स्टीचूट  खोल

 रहे  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  खोल  रहे  इन  सब  को  पनपने  की  आवश्यकता

 लेकिन  इस  काम  में  समय  लगता  एक्सिलरेटेड  डवेलपमेंट  ऑफ  रेनफैड  इरिगेशन

 ऑफ  इसमें  कोई  चीज  कम  पानी  में  हो  सकती  जैसे  बेर  हैं  तथा

 दूसरी  चीजे  रेनफैड  एरियाज  में  ज्यादा  हो  सकती  इसको  भी  किस  प्रकार

 से  पनपाना  यह  भी  देखना  प्लान्टेशन  के  बारे  में  भी  देखना  है  कि  इसको

 किस  प्रकार  से  करें  और  कैसे  खुशबूदार  प्लान्टस  दवाइयों  के  काम  में  आते

 फूड  प्रोतेसिग  एंड  मार्केटिंग  इसको  भी  देखना  फलों  के  बारे  में  किस  प्रकार

 से  करना  इनका  उत्पादन  करने  के  बाद  इसी  प्रकार  एन्क्रेजिग  यूज  ऑफ  मार्जिनल

 छोटी  जो  जमीनें  उनमें  कम  उर्वरा  शक्ति  इसमें  यह  देखना  है  कि  इसका
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 पूरी  तरह  से  किस  प्रकार  कार्याकलप  बाईमास  प्रोडक्शन  करना  चाहते  जिससे

 वहा  चीजें  पैदाः  करने  की  क्षमता  पैदा

 जहां  तक  पानी  की  बात  पानी  का  अधिक  से  अधिक  किस  प्रकार  से

 इस्लैम्नाल  इस  ओर  ध्यान  देना  हमारे  पास  काफी  पानी  है  और  देश  में  80

 प्रतिशत  जमीन  सिंचित  लेकिन  इससे  गुजारा  होने  वाला  नहीं  जिस  प्रकार

 से  हम  अभी  कर  रहे  उससे  कुछ  नहीं  इसलिए  हमें  चाहिए  कि  हम  पानी

 का  ठीक  से  इस्तेमाल  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  उसका  इस्तेमाल  कैसे  कुछ
 लोग  पानी  की  वजह  से  झगड़ा  करते  भूमि  में  कितना  पानी  इसका  कतई

 ज्ञान  नहीं  लेकिन  झगड़ा  करते  जमीन  में  जितना  पानी  उससे  ज्यादा

 अनाप-शनाप  पानी  डालकर  भूमि  की  उर्वरा  शक्ति  को  ही  समाप्त  कर  देना  चाहते

 हैं  और  आने  वाली  पीढ़ी  के  लिए  सब  सत्यानाश  कर  देना  चाहते  इसके  लिए

 भी  एक  नई  टैक्नीक  जिससे  कायाकल्प  हो  यह  भी  मैं  आपके  सामने

 रख  रहा  हूँ  और  आपकी  इसमें  सहायता  चाहता  हर  राज्य  जहां  पर  भी  मैं

 जाता  इर्रिसपैक्टिव  ऑफ  पार्टी  एफिलिएशन  जितने  भी  हमारे  चीफ  मिनिस्टर्स

 वे  मेरे  साथी  मैने  उनसे  कहा  कि  इस  देश  की  प्रगति  से  हम  जुड़े  हुए  हैं  और

 हमारा  यह  धर्म  बनाता  है  कि  हम  किसान  की  रक्षा  करें  और  उन्हें  रास्ता

 जिससे  एक  नया  कायाकल्प  हमें  यह  भी  करना  चाहिए  कि  वे  गन्दी  जगहों

 पर  न  इस  ओर  भी  देखना  इसी  प्रकार  ड्रिप  इरीगेशन  एंड  स्थप्रिकल

 इरीगेशन  के  लिए  हमने  50  प्रतिशत  से  75  प्रतिशत  के  अनुदान  की  व्यवस्था  की

 गिरिजनों  के  हरिजनों  क ेलिए  और  सब  भाईयों  के  लिए  तथा  बहनों  के

 लिए  भी  की  बहनें  जिसके  पास  जमीन  जो  अपने  नाम  से  खेती  करती

 बहन  यह  आपके  कहने  से  किया  आपके  गुजरात  से  नर्मदा  नहर  आ  रही

 आपके  स्वराष्ट्र  और  कच्छ  के  लिए  प्रध्मन  पंत्री  जी  से  मैंने  कहा  था  ।  मैंने  केशव

 भाई  से  भी  कहा  है  कि  अगर  आपने  फल्ड  इरीगेशन  तो  जमीन  का  भट्टा

 बैठ  सत्यानाश  हो  जहां  आप  करनें  गए  थे  आया  कुछ  और

 हो  मया  कुछ  |  इसलिए  मेहरबानी  करके  पानी  का  सदुपयोग  ऐसा

 तो  जहां  एक  एकड़  सिंचाई  होती  वहां  तीन  एकड़  सिंचाई  होगी  और  देश  का

 नक्शा  बदल  जाएगा  और  दुनिया  देखेगी  कि  कोई  काम  करने  वाला  आया  मैंने

 प्रधान  मंत्री  जी  से  मंजूरी  ले  ली  उन्होंने  बलराम  ठीक  आधा

 पैसा  दे  22  करोड़  का  प्रोजैक्ट  ह ैऔर  12  करोड़  दे  प्रौसेसिंग  करने  की

 बात  पीछे  लगे  तो सारा  कुछ  ठीक  हो  देवगौड़ा  जी  से  भी  वात

 तालाबों  में  सिल्टिंग  करें  और  पानी  इकट्ठा  रीचार्जिंग  पानी  नीचे

 से  नहीं  ऊपर  से  आएगा  ।  हम  इसी  तरह  से  करना  चाहते  हैं  और  कल्याण  हो

 इस  देश  में  एक  नया  इतिहास  कायम  अगर  हम  इस  चीज  को  पनपा

 एक  नया  कायाकल्प  होगा  और  इतिहास  लिखा  जाएगा  कि  किसी  वक्त  हिन्दुस्तान
 में  लोगों  ने'समझा

 '

 श्री  अनिल  बसु  :  आप  केवल  गाद  निकालने  की  बात  कर  रहे  लेकिन

 दामोदर  घाटी  निगम  जो  कि  1958  में  गठित  किया  गया  था  और  अन्य  पुराने  जलाशयों
 तथा  उनकी  भंडारण  क्षमता  के  बारे  में  क्‍या  राय  है  ?  हु

 श्री  बलराम  ऊखड़  :  मैं  सभी  चीज़ों  की  बात  कर  रहा  हूं  ....

 क्री  अनिल  बसु  :  आप  तालाबों  से  गाद  निकालने  की  बात  कर  रहे

 लेकिन  पहले  के  निर्मित  जलाशयों  के  बारे  में  क्या  राय  है  ?



 सभापति  महोदय  :  कृपया  हस्तक्षेप  नहीं  कीजिए  ।

 श्री  बलराम  जाखड़  :  आप  मुझे  टोकिए  आप  पहले  मेरी  पूरी  बात

 को  सुन  आप  बार-बार  मुझे  क्‍यों  डिस्टर्ब  कर  रहे  आप

 पहले  मेरी  पूरी  बात  को  सुन  यह  दर्द  की  बात  है  मैं  इसकी  कहानी  कह

 रहा  मैं  किसान  की  बात  नहीं  कर  रहा  भारत  की  आत्मा  की  बात  कर  रहा

 हूं  जिसको  हमें  ऊंचा  उठाना  है  आप  शांति  से  बैठ  कर  मेरी  बात  को  पहले

 हमें  इनक्रीसंग  इरीगेशन  पोटेंशियल  को  सबसे  ज्यादा  इस्तेमाल  करना  है  ।  परसों  मुझसे

 पूछा  गया  था  उस  समय  भी  मैंने  आपको  यकीन  से  कहा  था  कि  जितनी  एकड़  जमीन

 जिसके  पास  जो आपको  सीलिंग  में  एलाऊ  है  उतनी  में  सारी  में  आप  इस  पद्धति
 को  उतनी  का  पैसा  मैं  आपको

 श्री  राभेश्वर  पाटीदार  :  अभी  यह  प्रोविजन  नहीं  -

 श्री  बलराम  जाखड़  :  यह  प्रोविजन  मैं  आपको  बता  देना

 चाहता  हूं  कि  यह  पद्धति  सब  के  लिए  है।इर्रिसपेक्टिव  ऑफ  इसमें  कितनी

 होल्डिग  किस  की  जितना  कानून  आपको  रखने  की  आज्ञा  देता  है  चाहे  10  या

 20  एकड़  मैं  मैसुर  गया  वहां  आज  से  10.12  महीने  पहले  मैं  एक  गांव

 में  गया  वहां  एक  अमदमी  ने  मुझे  दिखाया  कि  मैंने  आपकी  पद्धति
 आप  मेरे  खेत  चल  कर  वहां  12  एकड़  में  से  4  एकड़  उसके  पास  गज्ना  होता

 उसके  2  कुएं  उसने  बताया  कि  24  घंटे  में  जितनी  बिजली  आती

 उसके  4  एकड़  में  गन्ना  होता  अब  उसने  सिंचाई  की  पद्धति  बदली

 थोडा-धोड़ा  पानी  इकट्ठा  करके  सिंचाई  की  और  अब  वह  कहता  है  कि  15  घंटे

 इनको  चलाते  अब  12  के  12  एकड़  में  गप्ना  में  आपको  बताना

 चाहता  हूं  कि  यह  तो  हम  अनुदान  दे  रहे  किसान  अपने  मात्ये  पर  भार  डाल

 रहा  है  और  वह  इस  देश  की  मदद  करना  चाहता  आप  सौ  रुपये  केनाल  में  लगाते

 हो  डैम  में  सी  रुपये  लगाते  हम  आपकी  आमदनी  बढा  रहे  देश  की

 स्थिति  बदल  रहे  हैं  उसके  लिए  हम  तुमको  50  रुपये  दे  रहे  हम  यह  करना

 चाहंते  यह  एक  नया  विकल्प  आया  है  जिसका  हम  सब  को  मिलकर  प्रचार  करना
 ह

 दूसरी  बात  प्रोवाइडिग  इम्पूवड  वरायटी  ऑफ  कि  अच्छा  बीज

 हो  ।  यह  एक  बहुत  अच्छी  चीज  आने  वाली  है  बीज  का  बीज  का  काम  पैदा

 यह  हमारे  किसान  की  किस्मत  हमारे  व्यापार  की  किस्मत  बदलेगा  ।

 इसके  लिए  मैं  शिक्षा  देना  चाहता  सिखाना  चाहता  हम  यंह

 करना  चाहते  हैं  कि  किस  तरीक  से  अच्छे  बीज  दिये  हम  अच्छे  बीज  पनपा

 कर  बाहर  भी  दे  सकते  मेरे  एक  साथी  कहा  करते  थे  मामला  गड़वड़  है  कि  एमारा

 बीज  ही  नहीं  पैंने  उनसे  कहा  कि  अब  ऐसी  कोई  बात  नहीं  हमारे  किसान

 की  स्वतंत्रता  को  कोई  छीने  यह  बर्दाशत  नहीं  किया  जा  हमने  कहा  कि

 अब  हमारा  किसान  बीज  बोएगा  बदलेगा  भी  और  बाजार  में  किसी  को  देना

 चाहे  तो  उसको  देगा  लेकिन  यह  उसकी  अपनी  जिम्मेदारी  पर  होगा  कि  अगर

 वह  बुरा  बीज  ले  जाएगा  तो  यह  बोने  वाले  पर  मेरे  से  जो  सर्टिफिकेट  लेकर

 जाएगा  उसको  हम  कहेंगे  कि  तूने  हमें  खराब  बीज  दिया  अब  यहां  आ  कर  खड़ा
 हो  ........  आप  विदेशी  कप्मनियों  की  चिन्ता  मत  विदेशी

 कम्पनियां  यहां  आपके  अंगूठे  के  नीचे  आने  उनको  हम  यहां  नहीं  आने

 उनको मैं  यहां  मालिक  नही  बनने  दूंगा  यहां  हमारा  राज  आपका  हुक्म  चलेगा  ।
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 देश  के  किसान  की  हित  की  रक्षा  उसका  अहित  कभी  किसी  कीमत  पर  नहीं
 होने  .....  अब  मैं  लोकल  इंस्टीट्यूशन  फार्मिंग  के  बारे  में  बताना

 चाहता  हमारा  जो  विहंगम  हमारा  जो  आगे  बढ़ने  का  मोर्चा  हैं  उसपें  हम
 उनको  सहयोगी  दनाना  चाहते  हमारे  जितने  भी  काम  करने  वाले  किसान  हैं

 हम  उन  सब  को  बमाना  चाहते  उसके  वाद  हमारा  जो  करेक्टिष  टर्मस  ऑफ

 ट्रेड  हमारा  जो  व्यावसायिक  तौर  पर  असंतुखन  है  हम  उसको  ठीक  करना  चाहते

 आज  तक  हमारे  में  पैसा  कम  लगता  पब्लिक  स्पेंडिग  कम  हो  गई  क्योंकि

 शायद  ज्यादा  पैसा  इंडस्ट्री  मे ंमिलता  है  तो  वहां  लोग  जा  रहे

 लेकिन  आधारभूत  यह  है  कि  एक  पालिसी  होनी  हम  तब  तक

 कामयाब  नहीं  हो  जब  तक  किसान  का  भंडारण  भरा  नहीं  किसान

 आपको  भंडारण  नहीं  तव तक  आपकी  पालिसी  कोई  कामयाब  नहीं  हो  सकती  ।

 1990-91  में  आपने  क्‍या  $।  लाख  टन  गेहूं  मंगवा  कर  खाया  जिसमें

 1500  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  गई  सोना  गिरवी  रखना  पड़ा  आज

 14  मिलियन  टन  सुरक्षित  भंडारण  के  लिए  हमारे  पास  $  करोड़  60  लाख

 टन  अनाज  सुरक्षित  भंडारण  के  लिए  आप  जो  मर्जी  किसान  ने  आपको

 पैदावार  करके  दे  दी

 आप  मेरी  बात  सुन  आकड़े  देख  मैं  जो  भी  आंकड़े  दे  रहा

 हूं  सही  करके  दे  रहा  हम  किसान  की  इच्छाशक्ति  बढ़ाना  चाहता  कार्यक्षमता

 बढ़ाना  चाहते  मनोबल  बढ़ाना  चाहते

 स्टोरेज  की  व्यवस्था  भी  बिना  स्टोरेज  के  क्या  हो  सकता  इसके

 लिए  भी  धनराशि  दी  आपने  देखा  होगा  कि  जब  किसान  को  प्रोत्साहन

 दिया  तो  किसान  नकली  स्थिति  से  असली  स्थिति  पर  देश  को  ले  घाटे  की

 जगह  से  भंडारण  की  जगह  पर  ले  आप  देख  सकते  हैं  कि  मिनिमम  सपोर्ट

 प्राइज  क्‍या  मैं  सारे  आकड़ें  आपको  दे  सकता  इसमें  जहां  भी कमी  हो  आप

 उस  चीज  को  भी  इसमें  शामिल  कर  दिया  सारे  ख़र्चें  जोड़लर  और
 20-25  रुपया  किसान  का  मुनाफा  जोड़कर  सपोर्ट  प्राइज  तय  कर  दी  *

 मिनियम  सपोर्ट  प्राइज  तो  किसान  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिए  उससे  अधिक

 यदि  किसान  को  मिलती  है  तो  वह  कहीं  भी  बेच  सकता  काटन  की  सपोर्ट  प्राइज

 1200-1300  रुपए  रखी  गई  लेकिन  काटन  बिका  १५00  रुपये  क्विंटल  की

 दर  गेहूं  का  सपोर्ट  प्राइज  अगर  नहीं  दिया  होता  तो  गेहूं  इस  साल  250  रुपये

 प्रति  क्यिंटल  की  दर  से  जूट  के  लिए  भी  पिछली  बार  20  करोड़

 रुपया  रखा  गया  अबकी  बार  फिर  करेंगे  और  कहेंगे  कि  जूट  क्यों  नहीं  खरीदा

 जाता  ।  यह  बायोशिक्रेहेबल  सल्यानाश  नहीं  करता  बराबर  मिट्टी  मे  मिल  जाता

 यह  काम  हमको  करना  टेक्सटाइल  वाले  मित्रों  स ेबात  करनी  है और  मजबुर

 करना  है  कि  सीमेंट  तथा  अस्य  थैले  बनाने  में  जूट  का  उपयोग  किया

 4.4१  म०प०

 पीटर  जी०  मरबनियांग  प्रीअसीन

 इसके  साथ-साथ  दूध  के  बारे  में  बताना  बाहता  हमें  अपने  मवेशियों  की

 नस्ल  सुरक्षित  रखनी  ऐसी  नस्ल  कही  नहीं  इसको  कभी  जावा  नहीं  करना

 इसमें  छांटकेर  तरक्की  करनी  संकरण  करना  इसमें  अच्छे  से  अच्छे  काम

 किया  इस  काम  के  लिए  +00  करोड़  के  बजाए  1300  करोड़  रुपया  रखा
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 गया  इसी  का  नतीजा  है  कि  17  मिलियन  टन  के  बजाए  इस  साल  6$  मिलियन
 टन  दूध  का  उत्पादन  हुआ  और  आने  वाले  5  सालों  में  यह  7200  करोड़  टन  हो

 जो  दुनिया  में  सबसे  ऊंचा  लेकिन  हमें  इतने  से  भी  संतोष  नहीं
 हमें  और  आगे  बढ़ना  क्योंकि  लोगों  की  गरीबी  दूर  करने  का  यह  सबसे  अच्छा
 साधन  कम  पैसे  लगाकर  इससे  रोजगार  प्राप्त  किया  जा  सकता  इसके  लिए
 हम  सारी  चीजें  करना  चाहते  इसके  बारे  में  आप  लोगों  के  जो  भी  सुझाव
 उन  पर  विचार  किया  जाएगा  ।......  राजवीर  सिंह  जी  भी  इसके  बारे  में

 सुझाव  इस  काम  में  उनका  बहुत  इंटरेस्ट  हमें  अच्छा  लगता  जो  भी  सुझाव
 वे  हमको  पब्लिक  इनवेस्टमेंट  को  भी  एनकरेज  करना  इसके  संबंध

 में  जो कल-कारखाने  लगाना  चाहते  उंसके  द्वारा  35000  करोड़  रुपया  कृषि  क्षेत्र
 में  लगान  की  बात  है  और  2500  के  करीब  कारखानों  का  समझौता  हुआ  जो
 प्रोसेसिंग  फ्लोरीकल्थर  मशरूम  लाइव  स्टाक  फिशरीज  में  इसके
 बारे  में  कोई  कहे  कि  हम  अनाज  पैदा  करने  की  तरफ  ध्यान  नहीं  दे  रहे  मैं  कहना
 चाहता  हूं  कि अनाज  की  सुरक्षा  पहले  किसान  की आमदनी  तभी  ज्यादा
 जब  प्रोडक्शन  ज्यादा  होगा  और  जब  घर  में  अनाज  तभी  उसको  बाहर  भेजने
 की  बात  होगी  ।  वरना  एक  कहावत  “  घर  में  नहीं  दाने  और  अम्मा  चली  भुनानेਂ
 तो  जब  घर  में  कमी  होगी  तो आप  अनाज  बाहर  कैसे  भेज  सकते  हमारा  यही
 प्रयास  होगा  कि  यह  कमी  कभी  भी  न  आप  देखिए  कि  50  मिलियन  टन
 के  बजाए  190  मिलियन  19  करोड़  टन  अनाज  पैदा  किया  गया  और  इसका
 सेहरा  किसान  के  सिर  वैज्ञानिकों  के  सिर  पर  और  आप  सब  के  सिर  पर
 आप  देखिए  कि  12  मिलियन  टन  आयल  सीड  के  स्थान  पर  22.83  मिलियन  टन
 ऑयल  सीड  का  उत्पादन  किया  दालों  की  कमी  इसके  लिए  टैक्नीकल
 मिशन  बनाया  गया  है  और  अन्य  संस्थाओं  से  कहा  गया  है  कि  दालों  के  अच्छे  बीजों
 की  खोज  क्योंकि  वर्तमान  बीजों  से  उत्पादन  कम  होता  है  और  गड़बड़  होती

 इसमें  बीमारी  ज्यादा  लगती  इससे  आमदनी  कम  होती  इसलिए
 किसान  कम  बोता  मैं  इसे  आमदनी  देने  वाला  बनाना  चाहता  कोई  भी  आदमी

 ऐसी  दुकान  नहीं  करता  जोकि  घाटे  की  दुकान  तो  किसान  से  हम  क्‍यों  उम्मीद
 करें  कि  वह  ऐसी  चीज  करेगा  जो  उसे  घाटा  किसान  किसी  का  गुलाम  नहीं
 वह  आजाद  हमारा  किसान  वह  काम  करेगा  जिससे  उसे  फायदा  मैं  चाहता

 हूं  कि  उसे  हमें  अनाज  में  फायदा  उसे  बागकानी  में  फायदा  उसे  पल्सिज  में
 फायदा  ऑयल-सीड  में  फायदा  हम  10  मिलियन  के  साढ़े  चीदह  मिलियन
 पर  पहुंचे  हैं  लेकिन  मेरा  15.5  मिलियन  का  इस  साल  निशाना  है  और  पूरा
 हमारे  बीज  अच्छे

 इसके  बाद  क्रेडिट  की  बात  मैंने  कर  दी  उसको  हम  बढ़ाना  चाहते
 उसके  लिए  कानून  भी  ला  रहे  लॉ-मिनिस्टरी  के  पास  मेरा  बिल  भी  पड़ा
 कोओपरेटिव्ज़  को  मैं  खुली  छूट  देना  चाहता  हूं  जिसमें  कि  व ेअपनी  खुद  जिम्मेदारी
 ले  उनकी  भी  आपकी  तरह  से  चुनाव  लेकिन  इसमें  अड़चनें  आती  हैं
 और  उनको  मैं  दूर  करना  चाहता  बाजार  को  मैंने  खुला  कर  दिया  अब  आप

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  अपना  माल  जहां  चाहे  ले  जा  सकते  किसान  अपना
 अनाज  पंजाब  से  मद्रास  या  मद्रास  से  और  किसी  राज्य  में  जहां  चाहे  ले  जा  सकते

 उसके  लिए  खुली  छूट  इसके  साथ  ही  मैं  क्रॉप-इंश्योरेंस  की  बात  करना  चाहता

 उसका  भी  हमारे  पास  विधान  अभी  मैंने  कैबिनेट  कमेटी  में  यह  मसला  सोचा

 दस  हजार  की  तो  चल  रही  है  लेकिन  मैं  इसको  थोड़ा  ज्यादा  करना  चाहता
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 इसके  लिए  मुझे  बहुत  चिंता  है और  इसमें  रूकावटें  बहुत  मै ंआप  सबकी

 सहायता  चाहता  जब  हमने  कृषि  नीति  बनाई  तो  हंमने  सबको  कृषि
 की  सारी  संस्थाओं  वैज्ञानिको  पक्ष  और  विपक्ष  की  पार्टियों  के  सदस्यों

 चीफ  मिनिस्टर्स  को  बुलाया  जिससे  कोई  यह  न  कह  सके  कि  यह  मेरी  नीति

 आप  जैसी  भी  राय  देगे  उसको  भी  हम  ले  भगवान  की  कृपा  से  हमारे  पास

 आदमभियों  की  संख्या  काफी  है  और  उसका  हमें  उपयोग  करना  हमने  लोगों

 की  मजदूरी  बढ़ाई  बीस  प्रतिशत  मजदूरी  बढ़ी  लेकिन  वह  इसके  मुकाबले
 में  कुछ  नहीं  राजस्थान  में  60  रुपये  रोजाना  मजदूरी  हैं  लेकिन  जब  काम  ज्यादा

 आ  जाता  है  तो  100  रुपये  हो  जाते  मैं  किसान  को  और  काम  करने  वाले  मजदूर
 को  उसका  पूरा  हिस्सा  देना  चाहता  यदि  आप  मजदूर  को  पूरा  हिस्सा  नहीं  देंगे

 तो  काम  नही  चलेगा  ।

 इककल  ने  कहा  था  कि  खेत  के  हर  खोष-ए-गंदूम  को  जला  जिस

 खेत  दहका  को  मयस्यर  न  हो  रोजीਂ  |  सिलिंग  को  करने  की  बात  हम  कर  रहे  हैं

 कि  उसको  भी  लागू  जहां-जहां  सिलिंग  नहीं  हैं  वहां  उसको  इस  तरह
 की  बात  हम  करना  चाहते

 श्री  अनिश  बसु  :  आप  यहां  पर  भूमि  सुधार  तथा-भूमि  सीमांकन  अधिनियम
 की  बात  कर  रहे  लेकिन  पंजाब  सरकार  ने  हाल  ही  में  भूमि  सीमांकन  अधिनियम

 यापस  ले  लिया

 श्री  बलराम  जाखड़  :  मैंने  इस  बात  को  सुनिश्चित  कर  लिया  ऐसा  कुछ
 नहीं  आप  चिंता  मत  देखेंगे  ।  कृषि  नीति  में  एक  बात  डाली  है  कि  जहां

 :
 हमने  किसान  को  प्रतिबद्ध  किया  है  कि  उसके  पास  इससे  ज्यादा  जमीन  नहीं  हो

 सकती  लेकिन  उनको  वह  सब  सुख-सुविधाएं  प्राप्त  होगी  जो  इंडस्ट्री  को  होती

 मैंने  उसे  इंडस्ट्री  का  दर्जा  नहीं  दिया  ह ैलेकिन  सब  सुख-सुविधाएं  उसको  दी
 इसमें  उसको  इन्कम-टैक्स  नहीं  कैपिटल  गेन्स  टैक्स  नहीं  एस्टेट  ड्यूटी
 नहीं  हस  तरह  से  चार  ड्यूटी  जो  हैं  वे  नहीं

 ,_  वह  आपको  पकड़  लेगा  क्योंकि  उसे  पूरा  दिन  खेत  में  रहना  आप  तो

 दुकानदारी  पटियाला  हाउस  आप  उसे  इतना  तो  दो  जिससे  वह  रोटी

 खा  और  कमा  आप  उसे  ऊंचा  उठने  का  मौका

 हम  छोटे  और  मझौले  किसानों  को  ऊपर  उठाना  चाहते  उनकी  हालत

 कई  क्यों  से  ज्यों  की  त्यों  मैं  इनको  ऊपर  उठाने  के  लिए  यर्ल्ड  बैंक  इंडस्ट्रीज
 नाबार्ड  से और  रिजर्व  बैंक  से  पैसा  ले  रहम  हूं  और  अपना  पैसा  भी  उन्हें  दिला

 रहा  उन्हें  हम  कोआपरेटिय  में  डाल  रहे  किसान  अगर  वहीं  काम  करके  वैल्यु
 ऐेडिशन  करे  पैकिंग  करें  और  उसे  बेचें  तो उसको  काफी  लाभ  जो  चीजें

 खराब  हो  रही  उनको  बचाना  आवश्यक  हम  सभी  को  ऊपर  उठाना  चाहते

 आज  वे  हम  से  उम्मीदें  लगा  करे  बैठे  अगर  उनकी  अभी  भी  उम्मीदें  पूरी
 नहीं  हुई  तो  उनको  पूरा  करने  में  और  50  साल  लग  पर्यावरण  के  हिसाब

 से  डिसिल्टिंग  रोकने  के  कटर  रिचार्जिंग  करने  के  लिये  हम  कुछ  कदम  उठा

 रहे  इसके  प्रारूप  के  बारे  में  आप  कुछ  कहना  चाहे  तो  मैं  उनको  इसी

 के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मेरी  बातें  बहुत  देर  तक  बैठ  कर
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 बड़े  ध्यान  से

 श्री  राजबीर  सिंह  :  मैं  मंत्री  जी  से  एक  आश्वासन  चाहता  हम  जो
 रचनात्मक  सुझाव  बहस  के  माध्यम  से  देंगे  क्या  आप  राजनीति  से  ऊपर  उठकर
 उनको  समाविष्ट  करेंगे  ?

 श्री  बलराम  जाखड़  :  यह  राजनीति  नहीं  कृषि  नीति  मैं
 परसों  राज्य  सभा  में  बोल  रहा  था  तो  हमारे  किसी  भाई  ने  कुछ  ऐसी  बात  कह  दी
 जो  कि  मुझे  बहुत  अखरी  |  यहां  भी  किसी  सज्जन  ने  यही  बात  कही  मैंने  उनसे
 कहा  कि  मैं  किसान  का  नक्शा  बदलना  चाहता  आप  मुझे  गाली  क्यों  देते
 मैं  तो किसान  को  सब  कुछ  देना  चाहता  वह  आसमान  से  नही  उतरा  पैराशूट
 से  नहीं  गिरा  वह  भी  मां  के  पेट  से  पैदा  हुआ  उसका  जो  हक  बनता  वह
 हम  उसे  देना  चाहते  अगर  तुम्हारे  पास  पैसा  आ  गया  तो  क्या  तुम  राजा

 महाराजा  तो  नहीं  रस्सी  जल  गई  लेकिन  बल  नहीं  इन  लोगों  ने  तमाशा
 बना  रखा  क्‍या  हम  फुटबाल  कभी  इधर  कभी  उधर

 इसी  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 सभापति  महोदय  :  प्रतिवेदन  सभापटल  पर  रख  दिया  गया

 श्री  अनिस्र  बसु  :  मैं  एक  स्पष्टीकरण  चाहता  6  मार्च  1992  से  8  मार्च

 1995  तक  मसौदा  नीति  में  उल्लिखित  मुद्दों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार

 ने  कया  कदम  उठाए  हैं  ?

 सभापति  महोदय  :  कृपया  जवाब  न

 श्री  बलराम  जाखड़  :  क्‍या  आपकी  बात  सुने  बगैर  ही  ऐचिवपैंट्स  बता

 श्री  अनिल  बसु  :  में  यह  इसलिए  पूछ  रहा  हूं  क्योंकि  मंत्री  जी  ने  योजना

 आयोग  की  सभी  रिपोर्टों  की  सार्वजनिक  रूप  से  आलोचना  की  हैं

 सभापति  महोदय  :  श्री  अमरपाल

 सभाषति  महोदय  :  कृपया  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित

 श्री  बखराम  जाखड़  :  हमारी  एचिवमैंटस  कुतुबमीनार  की  तरह

 श्री  जयमीत  सिंह बसर
 :  महोदय  इस  चर्चा  के  लिए  कितना

 समय  आवंटित  किया  गया  है  ?

 सभाषति  महोदय  :  इसके  लिए  चार  घंटे  का  समय  आवंटित  किया  गया
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 अब  श्री  अमरपाल  सिंह  जी

 श्री  अगरपाल  सिंह  :  सभापति  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश
 है.और  कृषि  भारत  की  रीढ़  की  हड्डी  डा०  बलराम  कृषि  मंत्री  यहां
 पर  कृषि  नीति  लाये  मैं  उन्हें  बधाई  देना  चाहता  मैं  इस  संबंध  में  कुछ  सुझाव
 देना  चाहता  *

 सभापति  हमारे  देश  में  खाद्यात्नों  के बीज़ों  की  तीन  श्रेणियां  है

 फाऊंडेशन  और  इनमें  फाउंडेरशन  बीज  तैयार  करने  में  काफी

 खर्च  आता  है  लेकिन  सर्टिफाईड  बीज  तक  में  साधारण  लागत  आती  है  अभी  तक

 किसानों  को  सर्टिफाईड  बीज  अपनाने  की  आदत  नहीं  उसके  तीन  कारण  है  उसमे

 मिलावट  उसकी  कीमत  सामान्य  खाद्यान्नों  से  ज्यादा  है  और  आवश्यकता  के

 अनुसार  उपलब्ध  नहीं  यदि  सरकार  सर्टिफाईड  बीज  सस्ते  दामों  पर  सामान्य

 बीजों  की  तरह  उपलब्ध  करा  दे  तो  न  इसमें  मिलावट  होगी  और  न  ही  किसानों

 उसके  प्रयोग  करने  में  कोई  संकोच  होगा  और  इसी  भूमि  पर  इन्ही  सीमित  साधनों

 के  अन्तर्गत  खाधाज्नों  के  पैदावार  में  15  प्रतिशत  की  वृद्धि  हो

 कृषि  नीति  के  अन्तर्गत  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  का  उल्लेख
 किया  गया  है  लेकिन  उसके  लिये  कृषि  नीति  में  कोई  ठोस  योजना  का  उल्लेख  नहीं

 कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  का  जाल  बिछाये  बिना  किसानों  को  उनकी  उपज

 का  न्यायोचित  मूल्य  नहीं  मिल  हमारे  देश  में  एक  ओर  तो  मुक्त  आर्थिक

 नीति  की  बात  की  जा  रही  परन्तु  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  लाइसेंस  प्रणाली

 से  बांध  रखा  जैसे  चीनी  उधोग  कितनी  बड़ी  विडम्बना  है  कि  OGL  के  अम्तर्गत

 धीनी  आयात  करने  का  प्रावधान  किया  है  परन्तु  देश  के  अंदर  चीनी  उदोग  पर  से

 लाईसेंस  प्रणाली  समाप्त  नहीं  की  गयी  है  तथा  लघु  सल्फर  खंडसारी  इकाईयों  को

 वैक्यूम  पैनी  की  अनुमति  नहीं  दी  गयी  देश  की  चीनी  मिलों  की  क्षमता  किसानों

 के  कुल  गश्ने  के  55  प्रतिशत  पिराई  करमे  की  मैं  मंत्री  महोदय  को  सुझाव  देना

 चाहूंगा  कि  वह  अपने  स्तर  पर  हस्तक्षेप  करके  कृषि  पर  आधारित  समस्त  उद्योगों

 पर  से  लाईसेंस  प्रणाली  समाप्त  साथ  ही  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  कृषि
 पर  आधारित  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  ब्याज  की  दरों  में  और  अधिक  कमी

 की  जाये  तथा  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  को  टैक्सों  में  व्यापक  राहत  दी

 मैं  हाउस  के  सामने  एक  जरूरी  बात  यह  रखना  चाहता  हूं  कि  पैंने  जिस  लथु  लंडसारी

 ईकाई  की  बात  की  है  वहां  पर  रिकवरी  साढ़े  छः  परसेंट  इस  वैक्यूम  की  अनुमति
 मिलमे  के  बाद  इसकी  रिकवरी  9  परसेंट  हो  इससे  न  केवल  $  परलेंट  राष्ट्र
 की  हानि  बचेगी  बल्कि  ग्रामीण  अंचलों  में  रोजगार  के  साथन  ऊर्जा  की जरूरत

 नही  ये  अपने  आप  अपनी  जरूरत  अनुसार  बिजली  पैदा  इस  परमिशन

 के  बाद  देश  में  चीनी  का  उत्पादन  2  करोड़  टन  हो  जायेगा  और  चीनी  का  निर्यात

 भी  करने

 हमारे  देश  के  अंदर  आलू  की  पैदावार  एवं  ख़फ्त  बहुत  अधिक  मात्रा  में

 है  लेकिन  जब  कभी  भी  आलू  बहुतायत  में  पैदा  होता  है  तो  किसानों  को  उसकी
 उपज  का  सही  मूल्य  नहीं  मिल  मेरा  सुझाव  है  कि  खायात्रों  की  तरह  आलु
 की  खरीद  के  लिये  भी  सरकार  उसका  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  कर

 कृषि  के  लिये  भूमि  सुधार  की  योजना  कृषि  नीति  में  लायी  गयी  लेकिन
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 आज  भी  बहुत  अधिक  बंजर  भूमि  देश  के  हर  भाग  में  पड़ी  जिसको  अभी  तक

 खेती  योग्य  बनाने  हेतु  कोई  सार्थक  प्रयास  नहीं  किया  गया  यदि  सरकार  इस

 भूमि  को  खेती  योग्य  बनाने  में  सक्षम  नहीं  है  तो  इस  भूमि  को  उन्नतशील  किसानों

 में  आवंटन  कर  दिया  जाये  ताकि  वे  अपने  स्तर  पर  इस  भूमि  को  कृष्रि  योग्य  बना

 सकें  और  उसमें  बढ़िया  खेती  कर  मैं  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश

 के  तराई  क्षेत्र  मे ंपंजाब  और  हरियाणा  के  प्रगतिशील  किसान  आये  हैं  तो  न  केवल

 उन्होंने  वहां  की  भूमि  को  कृषि  योग्य  बनाया  है  बल्कि  आज  तराई  क्षेत्र  में  सर्वाधिक

 पैदावार  उत्तर  प्रदेश  में  हो  रही

 5.00  म०प०

 हमारे  देश  में  बासमती  चावल  बहुत  अच्छी  मात्रा  में  पैदा  हो सकता  है  और
 उसके  अधिक  निर्यात  होने  की  बड़े  स्तर  पर  गुंजाइश  किसान  को  इस
 किस्म  के  चावल  की  बेहतर  कीमत  उसके  लिए  मेरा  सुझाव  है  कि  मंत्रीजी

 हस्तक्षेप  करके  बासमती  चावल  को  लेबवी  से  मुक्त  कराएं  तथा  कृषको  को  10

 हॉर्सपावर  तक  की  चावल  निकालने  की  लघु  मशीनों  को  लाइसेन्स  मुक्त
 इस  तरह  से  बासमती  चावल  का  उत्पादन  और  निर्यात  बढ़ेगा  तथा  किसानों  को

 अधिक  लाभ

 हमारे  देश  में  पानी  के  लिए  राज्य  सरकारों  में  झगड़े  होते  रहते  लेकिन

 हमारे  पंजाब  की  नदियों  का  पानी  पाकिस्तान  की  ओर  जा  रहा  उसका  कोई

 उपयुक्त  उपयोग  नहीं  हो  रहा  उस  पानी  का  सही  उपयोग  करने  के  लिए  पंजाब
 तथा  देश  के  अन्य  भागों  के  लिए  और  नहरें  निकाली  जा  सकती  पंजाब  और

 देश  के  अन्य  भागों  में  बेहतर  सिंचाई  इससे  हो  सकती  कृषि  नीति  में  देश  की

 समस्त  भूमि  की  सिंचाई  सुविधा  देने  हेतु  समयाविधि  निर्धारित  की  जानी  चाहिए
 तथा  किसानों  को  उनके  निजी  ट्यूबवैल  के  लिए  12  घंटे  सिंचाई  हेतु  विद्युत  अनिवार्य

 रूप  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  कराने  का  प्रावधान  किया  यदि  कोई
 राज्य  सरकार  केन्द्र  सरकार  के  हस्तक्षेप  के  बाद  भी  12  घंटे  प्रतिदिन  किसान  को

 सिंचाई  के  लिए  विद्युत  उपलब्ध  कराने  में  असमर्थ  है  तो  कृषकों  को  उपभोक्ता  फोरम
 के  माध्यम  से  राज्य  सरकार  से  अपने  नुकसान  का  मुआवजा  लेने  के  लिए  किसान

 को  अधिकार  देने  की  व्यवस्था

 मंत्री  जी  ने  कृषि  नीति  में  किसानों  की फसलों  को  बाढ़  तथा  सूखे  के  कारण

 होने  वाले  नुकसान  के  लिए  बीमा  योजना  का  प्रावधान  किया  है  जो  एक  अच्छा  कदम
 है  मेरा  सुझाव  है  कि  बाढ़  ब  सूखे  से  निपटने  के  लिए  तथा  दोनों  स्थिति  में  किसान
 की  फसल  को  बचाने  के  लिए  भारत  की  समस्त  नदियों  को  एक-दूसरे  से  जोड़ने
 का  प्रावधान  किया  जैसा  गारलैंण्ड  कैनाल  योजना  में  उल्लेख  जो  सरकार
 को  विचार  के  लिए  प्रस्तुत  की  गई  श्री  के०  एल०  राव  सिंचाई  मंत्री  भी

 अपने  समय  में  इस  योजना  का  उल्लेख  किया

 किसान  की  उपज  तथा  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  उत्पाद  को  पूरे  देश
 में  आने-जाने  पर  कोई  रोक  नहीं  होनी  चाहिए  जैसा  मंत्रीजी  ने अभी  कहा  यदि

 कोई  राज्य  सरकार  अपनी  मर्जी  से  कृषि  उत्पाद  के  आमे-जाने  पर  रोक  लगाती

 तो  केन्द्र  सरकार  को  राज्य  की  समस्त  केन्द्रीय  सहायता  राशि  रोकने  का  प्रावधान

 करना

 कृषि  भूमि  को  अधिगृहीत  करके  किसानों  को  बेरोजगार  बनाया  जाता  है
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 तथा  उससे  भी  बड़ा  अन्याय  उनके  साथ  होता  है  कि  उनको  मुआवजा  राशि  समय

 पर  तथा  उपयुक्त  कीमत  से  नहीं  मिलती  और  जो  राशि  मिलती  उस  पर  आय

 कर  लगाया  जाता  मैं  कृषि  मंत्रीजी  को  हस्तक्षेप्र  करने  का  सुझाव  देता  हूं  कि

 बेरोजगार  किसान  से  इनकम  टैक्स  नहीं  लिया  जना  इनकम  टैक्स  का  संबंध

 रोजगार  से  है  न  कि  बेरोजगार  से  मंत्री  जी  ने  अपनी  कृषि  नीति  में  पेरा  ।  में

 इसका  उल्लेख  किया  है  जो  स्पष्ट  नहीं  मैं  मंत्री  जी  से  मांग  करता  हूं  कि  यह

 पेरा  बिल्कुल  स्पष्ट  होना  चाहिए  और  ऐसे  किसानों  पर  इनकम  टैक्स  नहीं  लगना

 कृषि  नीति  में  फलों  के  उत्पादन  रेशम  तथा  औषधीय  उत्पादों

 पर  बल  दिया  गया  ये  कृषि  से  संबंधित  कुछ  ऐसे  विशिष्ट  उत्पाद  जिससे

 न  केबल  देश  को  लाभ  बल्कि  किसानों  को  भी  अधिक  आय  देश  में

 उनका  निर्यात  करने  की  बहुत  क्षमता  लेकिन  इसका  पूरा  उपयोग  नहीं  हो  रहा

 मंत्री  जी  ने अपनी  कृषि  नीति  में  किसानों  को  प्रशिक्षित  करने  की  योजना  रखी

 मेरा  सुझाव  है  कि  निर्यात  करने  वाली  जिन्स  तथा  समस्त  निर्यात  विधि  की

 जानकारी  देने  हेतु  किसानों  को  ब्लॉक  स्तर  पर  प्रशिक्षित  किया  जाए  ताकि  किसान

 को  उसकी  उपज के  निर्यात  का  पूर्ण  लाभ  मिल  आज  किसान  के  स्थान  पर

 उसकी  उपज  के  निर्यात  का  लाभ  बिचौीलिया  को  अधिक  मिल  रहा

 सन्‌  1952  में  प्रति  व्यक्ति  दाल  की  दैनिक  खपत  75  ग्राम  थी  लेकिन  1995

 में  यह  घटकर  55  ग्राम  रह  गई  दाल  उत्पादन  करीब  2$  मिलियन  हेक्टेयर  में

 चल  रहा  है  और  प्रति  हैक्टयेर  550  किलो  दाल  की  पैदावार  हो  रही  अभी  तक

 दाल  की  खेती  प्रायः  कम  सिंचाई  वाली  भूमि  में  तथा  असिंक्‍्ति  भूमि  में  हो  रही

 दाल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  इसकी  खेती  सिंचित  भूमि  में  भी  करनी

 अगर  माननीय  मंत्री  जी  दाल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  सिंचित  भूमि  में  दाल  की

 खेती  करवाना  चाहते  हैं  तो  समर्थन  मूल्य  में  उल्लेखनीय  वृद्धि  करनी  चाहिए  ।  मंत्री

 जी  ने  अभी  पिछले  हफ्ते  दालों  के  समर्थन  मूल्य  में  40  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  बढ़ोतरी
 करके  800  रुपये  प्रति  क्विंटल  किया

 ये  अपर्याप्त  दाल  की  कमी  के  कारण  आज  उपभोक्ताओं  को  दाल  30

 रुपये  रो  लेकर  55  रुपये  प्रति  किलो  खरीदनी  पड़  रही  अगर  मंत्रीजी  दाल  का

 समर्थन  मूल्य  बढ़ाकर  1200  रुपये  प्रति  क्विटल  कर  दें  तथा  सर्टिफाइड  बीज  की
 किसान  के  लिए  उपलब्धता  बढ़ा  दें  तो  देश  दो  साल  के  अन्दर  ही  दाल  के  उत्पादन
 में  आत्मनिर्भर  हो  जाएगा  और  उपभोक्ताओं  को  15  रुपये  से  लेकर  20  रुपये  प्रति

 किलो  दाल  उपलब्ध  होनी  शुरू  हो

 मैं  माननीय  मंत्रीजी  को  एक  सुझाव  और  देना  चाहता  हूं  कि  जितने  भी  सरकारी

 राजकीय  तथा  केन्द्रीय  फार्म  हैं  उन  सबको  सिर्फ  दाल  की  खेती  करने  हेतु  प्रगतिशील

 किसानों  को  ठेके  पर  देने  को  प्रावधान  करना

 हमारे  देश  में  सूरजमुखी  की  खेती  बढ़ाकर  तेल  का  उत्पादन

 में  देश  को  आत्मनिर्भर  किया  जा  सकता  सन्‌  1950  तक  तिलहन  का  हमारा

 देश  बहुत  नियति  करता  आज  सिर्फ  54  लाख  टन  का  उत्पादन  होता  शेष

 लाख  टन  विदेशों  स ेआयात  करना  पड़ता  मैं  मंत्रीजी  को  सुझाव  देना  चाहता

 हूं  कि  सूरजमुखी  वे  सोयाबीन  के  खेतो  के  साथ-साथ  मलेशिया
 और  इण्डोनेशिया  की  तरह  पाम-ऑयल  की  खैत्ती  अण्डमान  व  तमिलनाडु
 में  बढ़ानी  चाहिए  तथा  पाम  ऑयल  पर  आधारित  तेल  मिल  लगाने
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 माननीय  मंत्रीजी  ने  स्प्रिंकलर्‌  सिस्टम  से  सिंचाई  कराने  हेतु  काफी  अनुदान
 का  प्रावधान  किया  लेकिन  इससे  लेबर  का  खर्चा  अधिक  आगे  के  कारण  छोटे
 किसान  के  लिए  इसका  उपयोग  संभव  नहीं  जबकि  इससे  बेहतर  प्रकाश  संश्लेषण
 तथा  वायुमंडल  से  नाइट्रोजन  मिलने  के  कारण  प्रति  एकड़  उपज  अधिक  होने  की

 बहुत  बड़ी  संभावना  अतः  मैं  माननीय  कृथि  मंत्रीजी  को  देशहित  में  12.5  एकड़
 के  लैण्ड  सीलिंग  20  एकड़  करने  का  सुझाव  देता  इससे  हर  किसान  स्प्रिंकलर
 सिस्टम  का  इस्तेमाल  कर  सकेया  इससे  पानी  और  ऊर्जा  की  बचत  होगी  और  प्रति

 हैक्टेयर  पैदावार  भी

 कृषि  नीति  में  ग्रामीण  जीवन  को  आकर्षक  और  सामान्य  बनाने  के  लिए
 ग्रामीण  स्तर  पर  शैक्षिक  तथा  चिकित्सक  सुविधा  उपलब्ध  कराने  का  उल्लेख  कृषि
 नीति  के  पैरा  14  में  किया  गया  मेरा  सुझाव  है  कि  इसके  लिए  ठोस  योजना
 बनानी  चाहिए  तथा  ग्रामीण  विकास  के  लिए  सौर  ऊर्जा  विकास  अत्यावश्यक

 मेरा  सुझाव  है  कि  कृषि  मंत्रालय  में  ग्रामीण  अंघल  में  सौर  ऊर्जा  के  विकास
 के  लिए  अलग  से  सैल  होना

 समर्थन  मूल्य  समिति  में  कम  से  कम  दो  किसान  सदस्य  मनोनीत  होने  चाहिए
 तथा  किसान  की  फंसलਂ  की  लागत  आंकने  में  ट्रांसपोर्ट  के

 साथ-सांथ  कृषि  भूमि  की  कीमत  पर  फसल  अवधि  तक  बैंक  दर  पर  ब्याज  जोड़कर
 किसान  को  न्याय  देने  का  प्रावधान  होना

 मंत्रीजी  कृषि  को  उधोग  का  तरह  सुविधा  देना  चाहते  हैं  इसके  लिए  मैं  उनको

 बधाई  देना  चाहता  मेरा  एक  सुझाव  और  है  कि  उसमें  किसान  की  पास  बुक
 होनी  चाहिए  और  उस  पास  बुक  के  अनुसार  बैंक  से  सस्ती  दर  पर  बिना  अपनी
 फसल  की  गिरवी  रखकर  ऋण  लेने  की  सुविधा  उसे  होमी  इन्हीं  सुझावों
 के  साथ  में  कृषि  नीति  का  पूर्ण  रूप  से  समर्थन  करता

 -..  सभापति  महोदय  :  श्री  पी०एम०  सईद  देश  में  अपराध  की  स्थिति  से  संबंधित

 वक्तव्य  की  एक  प्रति  सभापटल  पर

 5.08  म०प०

 भंत्री  दारा  बक्‍तसभ्य

 देश  में  अपराध  की  स्थिति

 गृह  मग्राखय  में  राण्य  मंत्री  :  मैं  देश  में  अपराध

 की  स्थिति  से  संबंधित  वक्तव्य  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 बकक्‍तम्य

 दिनांक  31.7.1905  की  लोक  सभा  में  कार्यवाही  के  माननीय

 अध्यक्ष  ने  निर्देश  दिया  था  कि  देश  में  अपराध  और  कानून  तया  व्यवस्था  की  स्थिति
 पर  सभा  पटल  पर  एक  रिफोर्ट  रखी  माननीय  अध्यक्ष  ने  यह  भी  निदेश  दिया

 या  कि  रिपोर्ट  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  अपराधों  की  दोष  अपराध

 बहुल  राजनीतिज्ञों  और

 अन्य  के  प्रति  हुए  अत्त्याचारों  के  बारे  में  सूचना  होनी

 माननीय  सदस्यों  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  और

 16  1917  मंत्री  द्वारा  वक्‍त  १2२.

 व्यवस्थाਂ  भारत  के  संविधान  की  सातवीं  अनुसूची  की  राज्य  सूची  8)  में  शामिल
 अतः  अपराधों  को  दर्ज  जांच-पड़ताल  करने  और  पता  लगाने  की

 पूरी  जिम्मेवारी  संबद्निति  राज्य  सरकारों  की  तथापि  केन्द्र  कानून  और
 व्यवस्था  का  रुख  और  उसकी  साम्प्रदायिक  सौहाद्द  से  संबंधित

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  और  देश  की  आन्तरिक  सुरक्षा
 का  प्रबोधन  करती  अपराधों  से  सर्बोधित  आंकड़े  सभी  राज्य  सरकारों  और  संघ
 शासित  क्षेत्रों  स ेएकत्र  किए  जाते  इनका  राष्ट्रीय  स्तर  पर  संकलन  किया  जाता

 है  और  देश  में  व्याप्त  स्थिति  का  फ्ता  लगाने  के  लिए  इनका  पिछले  आंकड़ों  से

 विश्लेषण  किया  जाता

 सरकार  द्वारा  भा०  द०  सं०  और  स्थानीय  अधिनियमों  और  विशेष  कानूमों
 एस  के  अर्न्तगत  दर्ज  किए  गए  अपराधों  के  रुख  के  विश्लेषण  से

 पता  चलता  है  कि  :-

 ()  छुल  संज्ञेय  अपराधों  की  घटनाओं  और  एल  एण्ड

 1985  की  तुलना  में  1993  में  27.2  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जिसकी  भिश्चित

 बढ़ोतरी  दर  2.5  प्रतिशत  प्रति  वर्ष  वर्ष  1995  के  दौरान  देश  में  रुल
 54,55,574  संज्लेय  अपराध  सूचित  किए  गऐ

 (0)  के  अन्तर्गत  अपराध  की  घटनाओं  पिछले  वर्ष  की  तुलना
 भें  1993  में  5.5  प्रतिशत  की  घटत  हुई  |  इसी  श्यानीय  अधिनियमों

 '  और  विशेष  कानूनों  एण्ड  के  अन्तर्गत  अपराध  की

 घटनाओं  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  6.9  प्रतिशत  की  वृद्धि  पिछले

 कर्ष  में  और  एल  एण्ड  एस  एल  के  अन्तर्गत  अपराधों  में

 अलग-अलग  डिग्री  के  निरंतर  वृद्धि  रुख  में  1993  में  परिचर्तत  आया  और

 उसमें  घटत  रिकोरई  की

 (i)  देश  में  1994  के  दौरान  कुल  मिलाकर  16,04,895  अपराध

 जबकि  1995  में  इनकी  संख्या  16,  29,  956  थी  इस  प्रकार  से  इसमें
 1.5  प्रतिशत  की  कमी  आयी  जबकि  पिछले  वर्ष  3.5  प्रतिशत  कौ  कमी

 आयी

 (४)  1994  के  दौरान  देश  एल  एण्ड  एस  एल  के  अन्तर्गत  में  कुल  32,65,547
 अपराध  सूचित  किए  जबकि  1995  में  इनकी  संख्या  १8,05,6$8

 इस  प्रकार  ऐसे  मामलों  में  14.2  प्रतिशत  में  कमी  आयी  ।  इन  अपराधों  की

 दर  1998  में  430.4  प्रति  लाख  जनसंख्या  से  घटकर  1994  में  $62.6  प्रति

 लाख  जनसंख्या  हो

 (५)  1994  के  दीरान  उत्तर  प्रदेश  में  और  हत्या  के  प्रयासोंਂ  की

 कोटि  में  न  आने  बाली  आपराधिक  हत्याਂ  और

 विश्वासभंगਂ  और  के

 मामले  दर्ज  किए  जबकि  और  की  सबसे

 अधिक  संख्या  मध्य  प्रदेश  में  रिकार्ड  की  गयी  |  और

 के  सर्वाधिक  मामले  क्रमशः  बिहपर  और  महाराष्ट्र  में  दर्ज  किए

 कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति

 जहां  तक  कानून  और  व्यवस्था  और  आंतरिक  सुरक्षा  स्थिति  का  संबंध  हैं

 1994-95  के  दौरान  सुरक्षा  तथा  कानून  और  व्यवस्था  की  बड़ी  चुनौतियां  जम्मू  और

 कश्मीर  में  काहरी  शक्तियों  के  मार्गदर्शित  पूर्वोत्तर  में  उग्रवादी  ग्रुपों  द्वारा
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 विधटनकारी  उग्रवादी  विशेष  रूप  से  बिहार  और  आऋन्ध्र  प्रदेश  में  सरकारी  कर्मचारियों  के  साथ  ही  साथ  वित्तीय  और  रक्षा  सैक्टरों

 और  राजनीतिक  तनाव  और  विभिन्न  ग्रुपों  द्वारा  संगठित

 आन्दोलनों  से  उत्पन्न  हुई  |  पंजाब  में  स्थिति  में  सुधार  जारी  रहा  और  असभ  में  उल्फा

 की  गतिविधयां  नियंत्रण  में

 ()  साम्प्रदायिक  हिंसा  में  i993  से  शुरू  हुई  परिमाणात्मक  कमी

 1994-95  में  भी  जारी  साम्प्रदायिक  मुख्य  रूप  से

 कट्टरतावादी  गतिविधियों  के  बढ़ने  के  नाजुक  बना  हिंसक

 साम्प्रदायिक  घटनाएं  मुख्य  रूप  से  उत्तर  मध्य

 पश्चिम  कर्नाटक  और  महाराष्ट्र  में  शहरी  क्षेत्रों  में  साम्प्रदायिक
 हिंसा  काफी  कम  हुई  दूसरी  1994-95  के  दौरान  लगभग  5।  प्रतिशत
 साम्प्रदायिक  घटनाएं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 (॥)  जातीय  तनावों  से  उद्भूत  हिंसा  का  परिमाण  1994  के  दौरान  भी  लगभग
 उसी  स्तर  पर  जिस  पर  यह  इससे  पिछले  वर्ष  में  इससे  सर्वाधिक

 प्रभावित  राज्य  उत्तर  महाराष्ट्र  और  उत्तर
 प्रदेश  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  लिए  28

 प्रतिशत  आरक्षण  के  शिक्षण  संस्थाओं  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  छात्रों
 के  लिए  27  प्रतिशत  आरक्षण  का  प्रावधान  करने  वाले  राज्य  अध्यादेश  (15

 1994)  के  प्रदेश  के  मैदानी  भागों  में  अन्य  समुदायों  द्वारा
 विरोध  स्वरूप  अनेक  प्रकार  की  कार्रवाइयां  की  गई  राज्य  के  पर्वतीय
 जिलों  में  इस  मुद्दे  पर आन्दोलन  ने  बनाए  जाने  के  आन्दोलन
 को  उद्येरित  कर  दिया  ।  फुलबनी  जिले  में  कोढ  और  पाणा  के
 बीच  झड़पों  के  कारण  उड़ीसा  जातिगत  हिंसा  की  घटनाओं  में  वृद्धि
 इन  झड़पों  की  64  घटनाओं  में  18  लोग  मारे  गये  ।  बिहार  में  जीवन  के  प्रत्येक
 क्षेत्र  में जाति  एक  प्रमुख  घटक  बनी  राज्य  में  हाल  ही  में  हुए  विधान
 सभा  चुनाय  (मार्च/अप्रैल,  1995)  में  जातिगत  तनाव  अगली  पंक्ति  में  आ

 गए  जो  अनेक  अन्सर्जातीय  संघर्षों  में  प्रतिबिम्बित

 1994  के  दीरान  जातिगत  हिंसक  घटनाओं  की  संख्या  766  थी  जिनमें  216
 जानें  गई  और  1,506  लोग  घायल  हुए  जबकि  1998  के  दौरान  हुई  726
 घटनाओं  में  191  लोगों  के  मारे  जाने  और  1,427  लोगों  के  घायल  होने
 की  सूचना  चालू  वर्ष  मई  1995  तक  जातिगत  की  303
 घटनाओं  की  सूचना  है  जिनमें  86  व्यक्ति  हताहत  हुए  हैं  और  721  व्यक्ति
 घायल  हुए

 (#)  कृषि  क्षेत्र  में  कानून  एवं  व्यवस्था  की  कोई  गंभीर  समस्या  खड़ी  होने  की

 सूचना  नहीं  खादों  पर  सब्सिडी  बहाल  किये  कृषि  उत्पादों
 के  अच्छे  मूल्य  दिए  बिजली  की  दरों  में  कमी  किए  जाने  और  कृषि
 सेक्टर  में  बहुराष्ट्रीय  कंपनियों  के  प्रवेश  को  रोकने  जैसे  मुद्दों  पर  आन्दोलन

 इस  क्षेत्र  मे ंअआजकता  की  115  घटनाएं  हुईं  जिनके  परिणामस्वरूप

 1994  १0  लोग  मारे  गये  और  $69  घायल  हो  गए  जबकि  इसके  मुकाबले
 1998  में  +45  घटनाएं  घटी  थीं  जिनमें  २7  लोग  मारे  गए  थे  और  185  लोगों

 के  घायत्न  होने  की  सूचना  चालू  वर्ष  में  1995  तक  $7  घटनाएं
 घटी  हैं  6  लोग  मारे  गए  हैं  और  104  घायल  हुए

 (४४)  श्रमिक  एंव  सेवा  क्षेत्रों  में  वर्ष  1994  के  दौरान  कानून  एवं  व्यवस्था

 की  कोई  गंभीर  समस्या  खड़ी  नहीं  ड्क-तार  और  रेलवे  के  केन्द्रीय

 के  कर्मचारियों  न ेसरकार  की  कथित  कामगार  वर्ग  विरोधी  और  जन  विरोधी
 नीतियों  के खिलाफ  खासतौर  पर  नई  आर्थिक  एवं  औद्योगिक  नीतियों  और

 पर  हस्ताक्षर  करने  के  संदर्भ  में  आन्दोलन

 महिलाओं  के  प्रति  अपराध

 महिलाओं  और  समाज  के  अन्य  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  अपराध  का

 संसद  का  ध्यान  खींचता  रहा  है  और  वास्तव  में  सरकार  के  लिए  यह  ध्यान  दिए
 जाने  वाले  बड़े  मुद्दों  में  से  एक  वस्तुतः  महिलाओं  पर  अत्याचारों  को  रोकने  और

 महिलाओं  के  स्तर  को  सुधारने  संबंधी  एक  प्राइवेट  मेंबर  संकल्प  पर  जिसे  कि  पिछले

 सत्र  के  दौरान  राज्य  सभा  में  लाया  गयां  सरकार  ने  अपना  समर्थन  व्यक्त  किया

 था  और  यथापारित  अनुवर्ती  कार्वाई  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  भेज  दिया

 गया  सदस्यों  को  इस  बात  की  भी  जानकारी  है  कि  महिला  एवम्‌  बाल  विकास

 विभाग  ने  महिलाओं  में  आत्मविश्वास  जगाने  तथा  इन्हें  आत्मनिर्भर  बनाने  के

 राज्यों  क ेसाथ  मिलकर  बड़ी  संख्या  में  विधायी  तथा  कल्याण  कारी  उपाय  किये

 पिछले  वर्ष  प्रधान  मंत्री  द्वारा  महिलाओं  की  सामर्थ्यवान  बनाने  के  लिए  की  गयी

 घोषणा  इस  क्रे  में  सरकार  की  चिन्ता  प्रकट  होती  है  ।

 महिलाओं  के  विरुद्ध  होने  वाले  अत्याचारों  देश  में  बढ़  रही  जनसंख्या

 के  कारण  अपराधों  में  हो  रही  बढ़ोतरी  के  रुख  के  आम  सर्दर्भ  में  देखना

 उदाहरण  के  कर्ष  1988-93  की  दशार्दि  में  अपराध  की  कुल  घटनाओं  में

 27.2  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  यद्यपि  पिछले  2/3  सालों  में  गिरावट  का  रुख  दिखायी

 पड़ा  ।  महिलाओं  के  प्रति  होने  वाले  अपराधों  में  बढ़ोत्तरी  का परिमाण  कुल  मिलाकर

 गिरावट  की  प्रवृत्ति  को  दिखाता  वर्ष  1994  में  देश  में  महिलाओं  के  प्रति  हुए
 अपराधों  की  कुल  दर्ज  97,  000  के  लगभग  जबकि  वर्ष  1993  में  यह

 संख्या  88,954  थी  1994  के  आंकड़ों  में  का  आयातਂ  प्रथा

 रोकथाम  अधिनियमਂ  देह  व्यापार  अधिनियमਂ  के  तहत  दर्ज

 8,098  मामले  भी  शामिल  हैं  जबकि  ये  आंकड़े  वर्ष  1993  के  आंकड़ों  में  शामिल

 नहीं  |  वर्ष  1985  में  हुए  कुल  संज्ेय  अपराधों  में  से  महिलाओं  के  प्रति  हुए  कुल
 अपराधों  की  संख्या  0.77  प्रतिशत  थी  और  जहां  तक  इस  समय  कुल  संज्ञेय  अपराधों

 दण्ड  संहिता  एल  एंड  एस  का  प्रश्न  इनकी  संख्या  लगभग  2

 प्रतिशत  की  है  तथा  जहां  तक  भा०  दं०  सं०  के  अर्न्तगत  आने  बाले  अपराधों  का

 सम्बंध  हैं  उनमें  इनकी  संख्या  लगभग  6  प्रतिशत  की

 राज्य/केन्द्र  सरकार  द्वारा  एन०जी०ओ०  तथा  मीडिया  द्वारा  विभिन्न

 कार्यक्रमों  के  माध्यम  से  अधिक  से  अधिक  हस्तेक्षप  के  परिणामस्वरूप  महिलाओं

 में  जागृति  बढ़ी  ह ैजिससे  पुलिस  में  ऐसे  अपराधों  को  दर्ज  कराने  की  संख्या  में  बढ़ोत्तरी

 हुई  है  जिसके  कारण  इन  आंकड़ों  में  असीम  दर्ज  वृद्धि  दिखाई  देती

 हमें  इन  अपराधों  में  हुईं  इस  वृद्धि  को  परम्परागत  दृष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिए  बल्कि

 इसे  महिलाओं  के  प्रति  होने  वाले  अपराधों  पर  नजर  रखने  के  लिए  शुरू  किए  गए

 उपायों  के  परावर्तन  के  रूप  में  लेना

 सरकार  ने  सर्वोच्च  पुलिस  प्रशिक्षण  राष्ट्रीय  पुलिस  अकादमी  और

 क्षेत्रीय  तथा  राज्य  पुलिस  संस्थानों  में  सभी  श्रेणियों  के  प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  में

 महिलाओं  के  प्रति  संवेदनशील  बनाने  संबंधी  सामग्री  को  अभिन्न  अंम  बनाने  का
 निर्णय  लिया  महिलाओं  के  प्रति  समाज  के  दृष्टिकोण  और  अपेक्षाओं  में  पूरी
 तरह  बदलाव  लाने  और  उनकी  दशा  में  सुधार  लाने  के  लिए  की  जा  रही  सकारात्मक



 325.  मंत्री  द्वारा  वक्तव्य

 कारंवाई  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  प्रयास  के  तौर  पर  सरकार  ने  राष्ट्रीय  महिला

 आयोग  का  भी  गठन  किया  राज्य  स्तर  पर  भी  ऐसे  आयोगों  का  गठन  किया
 जां  रह्य  है  जहां  ये  आयोग  स्वयंसेवी  गैर  सरकारी  संगठनों  तथा  सामाजिक
 गतिविधियों  से  जुड़े  अन्य  ग्रुपों  के  सहयोग  से  कार्य  कर  रहे  हैं|  महिलाओं  के  अधिकारों
 की  रक्षा  के लिए  किए  जा  रहे  इन  सभी  प्रयासों  क ेकारण  देश  की आधी  जनसंख्या
 को  राष्ट्र  निर्माण  की  मुख्यधारा  से  जोड़ने  में  मदद  तो  मिलेगी  साथ  ही  इससे
 एक  मंवदेनशील  सामाजिक  व्यवस्था  की  स्थापना  के  उद्देश्य  को  भी  सहजतापूबवंक
 प्राप्त  किया  जा  आन  दि  एलीमिनेशन  ऑफ  आल  फार्म्स  आफ
 डिसक्रिमिनेशन  एगेन्स्ट  का  हस्ताक्षरकर्त्ता  होने  के कारण
 हमारा  देश  महिलाओं  के  जीवन  मे  सदूभाव  और  गरिमा  कायम  करने  के  लिए
 पूरी  तरह  प्रतिबद्ध  इस  दिशा  में  सरकार  का  प्रयास  यह  होगा  कि  उन  नीतियों
 को  मजबूत  बनाया  जाए  और  उन्हें  जारी  रखा  जाए  जिनका  उद्देश्य  महिलाओं  के
 प्रति  समाज  के  दृष्टिकोण  में  बदलाव  लाना  वर्तमान  संस्थागत  और  कानूनी
 सरंचना  का  इस्तेमाल  किया  जाए  और  महिलाओं  को  आधिंक  रूप  से  सशक्त  बनाया

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ध  अपराप

 हालांकि  1994  में  भारत  में  किए  गए  कुल  अपराधों  की  तुलना  में  अनुसूचित
 जातियों  के  विरुद्ध  किए  गए  अपराधों  की  कुल  संख्या  बहुत  अधिक  नहीं  फिर
 भी  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  किए  जाने  वाले  अपराधों  की  घटनायें  कुछ  राज्यों
 तक  ही  सीमित  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  1995  में  किए  गए  अपराधों

 में  स ेलगभग  72  प्रतिशत  अपराध  केवल  तीन  गज्यों  अर्थात्‌  उत्तर  प्रदेश  (85.50

 मध्य  प्रदेश  (20.23  तथा  राजस्थान  (16.36  में  ही किए

 गए  इनमें  से  अधिकाश  अपराधों  में  कत्ल  किया  गया  था  या  फिर  बलात्कार

 किया  गया  था  ।  वर्ष  1994  के  लिए  उपलब्ध  अनन्तिम  आंकड़ों  के  अनुसार  अनुसूचित
 जातियों  क॑  विरुद्ब  अपराध  की  अधिकांश  घटनाएं  उत्तर  प्रदेश  (47.9
 राजस्थान  (14.2  तथा  मध्य  प्रदेश  (11.1  में  घटित  इसी
 प्रकार  अनुसूचित  जातियों  के  विरुद्ध  अपराध  की  अधिकांश  घटनाएं  मध्य  प्रदेश

 (35.5  तथा  राजस्थान  (27.5  में  घटित  हुईं  इसके  अलावा

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  विरुद्ग  किए  जाने  वाले  अपराध

 की  घटनाएं  इन  राज्यों  के  कुछेक  जिलों  तक  ही  सीमित  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा

 उपलब्ध  कराए  गए  आंकड़ों  से  यह  पता  चलता  है  कि  ऐसे  क्षेत्र  उत्तर  प्रदेश  के  २९

 मध्य  प्रदेश  के  10  जिलों  के  कुछ  गावों  और  राजस्थान  के  कुछ  गावों  में  फैले

 सरकार  समझती  है  कि  ताकतवर  निहित  स्वार्थी  तत्थों  न ेइन  दलित  वर्गों

 के  विकास  में  भरसक  बाघाएं  उत्पन्न  की  हैं  ।  इन  बाघाओं  में  भूमि  सहित  परिसम्पत्तियों

 का  कपटपूर्ण  तरीके  स ेवितरण  तथा  सामाजिक  व्यवस्था  जिसका  उद्देश्य  इन  दलित

 वर्गों  को  हमेशा-हमेशा  के  लिए  आर्थिक  तथा  सामाजिक  रूप  से  पिछड़ा  रखना

 था  शामिल  इन  दलित  वगों  द्वारा  अपने  आप  को  उठाने  के  लिए  तथा  इन  बाघाओं

 को  दूर  करने  के  लिए  किए  गए  प्रयास  अक्सर  उनके  प्रति  हिंसा  में  बदल  जाते

 वास्तव  में  अनुसूचित  जनजातियों  और  महिलाओं  के  प्रति

 अत्याचार  इन  वर्गों  को मानव  विकास  की  प्रक्रिया  में  पूर्ण  भागीदारी  स ेअलग  करने

 के  किसी  गहरे  षडयंत्र  का  सूचक

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति  अत्याचाएं  के  मुद्दे

 16  1917  मंत्री  द्वारा  कक्‍तव्य  598

 पर  संसद/मुख्य  मंत्रियों  के  विभिन्न  सम्मेलनों  तथा  अन्य  मंचों  पर  भी  चर्चा  की  गई
 है  जिनमें  इस  तरह  के  अत्वाचारों  को  रोकने  के  लिए  पुलिस  द्वारा  कार्वाई  किए
 जाने  के  लिए  कई  उपयोगी  सिफारिशें  की  गई  हैं  ।  इन  सुझावों  के  कार्यान्‍्वम  के  अलावा
 यह  भी  आवश्यक  है  कि  इन  जातियों  को अलग-थलग  करने  का  जो  केन्द्रीय  मुद्दा
 है  उसका  प्रभावी  ढंग  से  समाधान  किया  जाए  अन्यथा  इन  दलित  के  प्रति
 अत्याचार  जारी  रखने  की  संभावानाओं  को  मकार  पाना  मुश्किल

 पुलिस  अनुसंधान  एवं  विकास  ब्यूरो  द्वारा  1951  से  1991  तक  भारत  में

 अपराधों  की  प्रवृत्ति  गल  विश्लेषण  में  यह  बताया  गया  है  कि  अनुसूचित  जातियों
 और  अनुसूचित  जनजातियों  के  प्रति  हिंसा  की  अधिकांश  घटनाएं  भूमि
 अतिरिक्त  जमीन  के  गलत  तरीके  से  मजदूरी  का  भुगतान  न  करने  या

 न्यूनतम  मजदूरी  से  कम  मजदूरी  देने  और  कमजोर  वर्गों  का  अपने  अधिकारों  और

 हकों  के  बारे  में  जागरूक  होने  के  प्रति  विरोध  के  परिणामस्वरूप  हुई  इसलिए

 पीड़ितों  और  पुलिस  दोनों  को  शिक्षित  करने  की  आवश्यकता  इन  समस्थाओं  के

 समाधान  करने  के  किसी  भी  प्रयास  में  बहुत  ही  मुख्य  बात  हो  गयी

 दोषतिदि

 जहां  तक  मुकदमों  में  दोष-सिद्धियों  की  स्थिति  का ंबंध  उपलब्ध  सुचना
 के  अनुसार  तकरीबन  99000  इनमें  ये  व्यक्ति  भी  शामिल  हैं  जिनकी  पिछले

 साल  तक  सुनवाई  पूरी  नहीं  हुई  1993  के  दौरान  सुनवाई  के  लिए  सूचीबद्ग
 ऐसे  व्यक्तियों  के  8।  प्रतिशत  मामले  इस  वर्ष  के  अंत  तक  लम्बित  हैं  ।  इतने  अधिक

 मामलों  के  लम्बित  पड़े  रहने  से  सरकार  गंभीर  रूप  से  चिन्तित  अपराध  शी

 के  लिए  सुनवाई  हेतु  लम्बित  पड़े  मामलों  में  सबसे  अधिक्‌  प्रतिशता  (87)

 इसके  तुरन्त  बाद  के  मामलों  की  प्रतिक्षता  आती  है  जो  कि

 (85.8)  दोषसिद्धि  की  कुल  दर  अ्ांत  पूरी  हुई  सुनवाईयों  के  मामले  में  कूल
 व्यक्तियों  की  संख्या  में  से  दोषसिद्ध  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  37.1  दोषसिद्धि

 की  प्रतिशता  जिसे  हत्या  नहीं  कहा  जा  के  मामलों  में  सबसे

 अधिक  (43.1)  थी  जिसके  पश्चात  चोरी  के  मामलों  की  प्रतिशतता  (41.9)
 भारतीय  दंड  संहिता  में  विनिर्दिष्ट  अपराधों  में  से  1993  के  दौरान  वे  मामलें  जिनमें

 समझौता  हो  गया  था  जो  वापित  ले  लिए  गए  कि  अधिकतम  संख्या  (77948)

 दंगों  के  मामलों  में  जिसके  बाद  (11968)  मामले  से  संवंधित

 जहां  तक  वर्ष  isos  के  दौरान  न्यायालयों  द्वारा  भारतीय  दंद  संहिता  के

 अधीन  चलाए  गए  मामलों  के  निपटान  का  सम्बन्ध  80,10,381  व्यक्तियों  में

 से  जिनकी  सुनवाई  उस  वर्ष  के  अन्त  तक  पूरी  नहीं  की  जा  लगभग  छठा

 हिस्सा  13,67,401,  (17.1%)  कंवल  महाराष्ट्र  से  सम्बन्धित  थे  ।  इससे  थोड़ा  कम

 मध्यप्रदेश  (11,36,907)  जो  14.2  प्रतिशत  बैठता  है  और  बिहार  (10,75,४४$

 जो  13.4  प्रतिशत  बनता  में

 सरकार  इस  बात  से  अवगत  है  कि  न्यायालयाँ  में  मामलों  की  वहुत  लम्यिसा

 विभिन्न  जटिल  कारकों  की  वजह  से  मलिमाथ  समिति  द्वारा  पता  लगाए  गाए  उनमें

 से  कुछ  कारक  इस  प्रकार  जनसंख्या  में  बेतस्पशा  मुकदमे  बाजी  में  अन्यधिक

 न्यायाधीशों  की  संख्या  की  रिक्तियां  को  मरने  में

 आधारभूत  सुविधाओं  में  लम्बे  तक-वितक॑  और  लम्बे  वकीलों  की

 हड़ताल  और  वेहताशा  ढंग  से  रिंट  याचिकाओं  का  सहारा  लेना  आदि  |  सरकार  या

 सुनिश्चित  करने  के  सभी  सम्भव  प्रयास  कर  रही  हे  कि  न्यायालय

 उच्च  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  रिक्तियां  जितनी  जल्दी  हो  भरी
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 न्यायालयों  में  मामलों  के  बकाया  पड़े  रहने  और  इसका  यथा  सम्भव  शीघ्र  निदान

 करने  के  लिए  उपाय  खोजने  के  लिए  प्रधान  मंत्रीजी  की  अध्यक्षता  में  मुख्य  मंत्रियों
 और  मुख्य  न्यायाधीशों  की  एक  बैठक  4  1993  को  आयोजित  की  गई

 सम्मेलन  में  न्‍्यायालायों/न्यायाधिकरणों  में  मामलों  के  श्ीघ्रतापूवंक  निपटान

 के  लिए  पारित्‌  एक  संकल्प  में  कई  कदमों  की  सिफारिश  की  इन्हें  सरकार

 द्वारा  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तथा  आवश्यक  अनुवर्ती  कारंवाई  के  लिए  सभी

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रशासनों  तथा  उच्च  न्यायालयों/अधिकरणों  को  सौंप
 दिया  गया  ग्रामीण  प्रशासनिक  अधिकरणों  में  बकाया  मामलों  तथा
 बरकल्पिक  विवाद  प्रस्ताव  को  लेकर  तत्पश्चातु  तीन  कार्यकारी  दलों  ने  उपरोक्त
 प्रस्ताव  में  उल्लिखित  सिफारिशों  पर  विचार  क॑  लिए  बैठक  दिसम्बर  igus
 क  प्रस्ताव  के  कार्यान्‍्यन  तथा  कायंकारी  दल  द्वारा  की  गईं  सिफारिशों  की  राज्य
 के  विधि  मंत्रियों  द्वारा  1994  में  कलकत्ता  में  हुई  अपनी  पृर्ण  बैठक  में  समीक्षा
 की  इस  बैठक  में  लागू  प्रस्तावों  को  आवश्यक  अनुवर्ती  कार्रवाई  के  लिए  सभी

 सबद्ध  प्राधिकारियों  को  भेज  दिया  गया  न्याय  प्रशासन  की  योजना  व्यय  की
 एक  मद  बनाया  गया  है  ताकि  मामलों  को  जल्द  निपटाए  जाने  के  मार्ग  में  आने
 वाले  ढांचागत  अवरोधों  को  दूर  किया  जा

 हालांकि  इस  वनव्य  के  माध्यम  से  देश  में  व्याप्त  अपराध  परिदृश्य  की  झलक
 दिखान  का  किया  गया  तथापि  केन्द्र  सरकार  इस  तथ्य  को  भली-भांति  जानती
 है  कि  सरकार  का  मूलभूत  उद्देश्य-आर्थिक  विकास  के  उपाय  तभी  आरंभ  किए  जा
 सकते  हैं  अथवा  दीघ॑ंकालिक  बनाए  जा  सकते  हैं  यदि  देश  में  शांति  या  सुरक्षा  की
 स्थिति  व्याप्त  जबकि  मीडिया  सामान्यतीर  पर  अपना  ध्यान  सनसनी  खेज
 अपराध  था  उसके  राजनीतिक  दृष्टिकोण  पर  केन्द्रित  रखता  आमतीर  पर  सरकार
 की  काय॑  प्रणाली  के  सकारात्मक  पक्षों  की अनदेखी  कर  दी  जाती  इस  परिप्रेक्ष्य

 याह  उल्लेखनीय  है  कि  कन्द्र  सरकार  राज्यों  में  कानून  एवं  व्यवस्था  की  स्थिति
 भंग  होने  या  चुनाव  होने  की  स्थिति  में  उन्हें  अल्पकालिक  सहायता  प्रदान  करती

 दीघ॑ंकालीन  उपाय  के  रूप  में  राज्यों  को  देश  में  आन्तरिक  सुरक्षा  स्थिति  तथा
 अपराध  प्रवृति  के  बारे  में  सूचना  नियमित  रूप  से  मुहैया  करवाई  जाती  है  ताकि
 गज्य  सरकारों  को  विभिन्न  स्थितियों  से  निपटने  के  लिए  केन्द्र-गज्य  समन्बय  करना
 सम्भव  हो

 अन्य  दीर्घकालीन  उपायों  में  पुलिस  बल  के  आधुनिकीकरण  संबंधी  योजना
 के  अन्तर्गत  बदलती  हुई  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्यों  को  उनके
 प्रशासनिक  ढांचे  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  हेतु  इंडिया  रिजर्य
 बटालियनों  के  सृजन  व  जेल  प्रशासन  के आधुनिकीकरण  के  लिए  राशि  मुहैया  करवाई
 जाती  इसके  अलाया  राज्य  सरकारों  को  पुलिस  बलों  को  आधुनिक  बनाने  या
 उन्हें  आर  अधिक  कारगर  व  सुचारू  बनाने  क॑  लिए  गृह  मंत्रालय  के  संबद्ध  कार्यालयों
 जैस  पुलिस  अनुसंधान  तथा  विकास  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  राष्ट्रीय
 अपराध  शास्त्र  तथा  न्याय  विज्ञान  नागरिक  सुरक्षा  महानिदेशालय  तथा  अन्य

 के  जरिए  व्यावसायिक  सहायता  मुहैया  कराई  जाती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  मार्फ॑त

 राष्ट्रीय  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  राज्यों  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  उच्च  स्तरीय  *

 नथा  विशेष  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाता  इसके  अलावा  सरकार  अपने  पत्रों  और
 बैठकों  में  कमज़ोर  वर्गों  की समस्याओं  और  पानवधिकारों  के  उल्लंधनों  के  प्रति  पुलिस
 क॑  निचल  स्तर  को  संवेदनशील  बनाने  पर  जोर  दे  रही  अपराध  और  अपराधिक

 सूचना  जिसकी  लागत  लगभग  25  करोड़  रुपये  है  ओर  देश  कं  प्रत्येक  जिले

 न्‍नललअन्‍मंनममम>-ं-मंकन नमन  +मम+म+  ओम
 मलयालम  में  ठिए  गए  भाषण  क  अंग्रजी  अनुवाद  का  हिन्टी

 7  1995  प्रारूप  कृषि  नीति  संकल्प  3५६8

 में  कम्प्यूटर  की  स्थापना  द्वारा  अपराधों  अपराधियों  या  सम्पत्तियों  के  बारे  में

 कम्प्यूटीकृत  डाटा  तैयार  करने  की  व्यवस्था  इस  व्यवस्था  का  राज्य  तथा  केन्द्रीय

 स्तरों  पर  एक  नेटवर्क  है  तथा  पुलिस  दूर  संचार  जिसकी  लागत  लगभग

 152  करोड़  रुपये  है  इसका  विस्तार  उपग्रह  के  जरिए  सम्पूर्ण  देश  में  ये  समस्त

 कार्य  देश  में  पुलिस  व्यवस्था  में  सुधार  करने  के  केन्द्र  के  हस्तक्षेप  के  अन्य  उदाहरण

 इसके  अलावा  वित्त  आयोग  के  साथ  केम्द्रीय  सरकार  के  आग्रह  का  यह  लाभ

 हुआ  कि  आयोग ने  राज्यों  में  पुलिस  पुलिस  बलों  के  जेल

 की  मरम्मत  और  जेलों  में  चिकित्सा  सुविधाओं  आदि  के  लिए  राज्यों

 को  735.22  करोड़  रुपये  की  राशि  की  सिफारिश

 कमजोर  वर्गों  और  अल्पसंख्यकों  पर  ध्यान  देन  क॑  प्रश्न  गृह  मंत्रालय

 की  पहल  पर  राष्ट्रीय  मनावाधिकार  आयोग  199५४  में  गठित  किया  गया  देश

 में  अपराधों  की  प्रवृत्ति  को मानीटर  करने  और  गृह  मत्रालय  क॑  सर्बंधित  मंत्रालयों

 अर्थात  कल्याण  महिला  और  बाल  विकास  आयोग  और  योजना  आयोग

 के  साथ  परस्पर  कार्यवाही  करने  से  ऐसे  क्षेत्रों  मे ंउनके  लिए  धन  की  व्यवस्था  करने

 और  योजनाओं  क॑  लिए  मदद  मिलती  है  जहां  कमजोर  वर्गों  के  प्रति  बहुत  अधिक

 अपराध  होते

 मैं  इस  सदन  के  सदस्यों  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस

 देश  के  नागरिकों  की  जान-माल  की  सुरक्षा  क॑  लिए  पूरी  तरह  वचनबद्ध  है  और  मैं

 गर-सरकारी  मीडिया  तथा  अन्य  उत्तरदायी  घटकों  से  यह  अपील

 करता  हूं  कि  वह  पहले  की  इस  देश  क॑  लोगों  के  जीवनस्तर  में  सुधार  करने

 के  सरकार  के  प्रयासों  में  हाथ  बटाएं  |

 5.06  मठ०प०

 प्रारूप  कृषि  मीति  संकल्प

 पर  विधार  करने  संबंधी  प्रस्ताव-जारी

 बी०एस०  विजय  राघबन  :  सभापति  क्र  नीति
 संकल्प  पर  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  में  आपका  धन्यवाद  करता

 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  ने  स्वतंत्रता  से  पूर्व  दो  महत्वपूर्ण  आर्थिक  नी

 सकल्प  अर्थात  कृषि  नीति  और  औद्योगिक  विकास  नीति  संकल्प  अपनाए  अखिन

 भारतीय  कांग्रेस  समिति  के लखनऊ  सत्र  में  कृषि  कार्यक्रम  पर  1436  में  एक  संकल्प

 अपनाया  गया  संसद  ने  स्थतत्नता  के  तत्काल  बाद  उद्योगों  के  संबंध  में  सरकारी

 तौर  पर  एक  नीति  संकल्प  अपनाया  संसद  ने  1956  में  आद्योगिक  नीति  संकल्प

 अपनाया  था  और  इस  औद्योगिक  नीति  में  समय-समय  पर  संशोधन  किए  गए  हैं

 और  समय-समय  पर  उनकी  घोषणा  की  गई  लेकिन  दुर्भाग्य  से  स्वतत्रेला  के

 लगभग  पचास  वर्ष  बाद  कृषि  विकास  के  लिए  नीति  संबंधी  संकल्प  संसद  के  विचारार्थ

 आ  रहा  मैं  इतना  ही  कह  सकता  हूं  कि  कभी  न  करने  से  विलंव  से  करना  ही

 बेहतर  में  डा०  बलराम  जाखड़  जी  को  जो  कृषि  विकास  नीति  क॑  सूत्रधार

 कृषि  विकास  नीति  संसद  के  समक्ष  लाने  के  लिए  पहले  करने  के  लिए  बधाई  देता



 529...  प्रारूप  कृषि  नीति  संकल्प  16  भाषण

 भारत  की  अर्थव्यवस्था  कृषि  पर  आधारित  70  प्रतिशत  से  अधिक

 जनसंख्या  कृषि  पर  आधारित  हमारी  सकल  राष्ट्रीय  आय  का  80  प्रतिशत  कृषि
 से  प्राप्त  होता  है  यह  कहना  कठिन  है  कि  कृषि  को  उचित  महत्व  दिया  जा  रहा
 हैया  नहीं  ।

 कृषि  राज्य  का  विषय  हमारे  संविधान  निमांताओं  ने  कृषि  को  राज्य  का
 विषय  मानकर  बृद्धिमता  का  परिचय  दिया  है  क्योंकि  भौगोलिक  जलषाय
 और  मृदा  की  प्रकृति  जैसे  कारक  अलग-अलग  राज्यों  में  अलग-अलग  जो  चीज
 नागालैंड  के  लिए  अच्छी  वह  जरूरी  नहीं  है  कि  केरल  के  लिए  भी  अच्छी  हो
 जो  चीज  करल  क॑  लिए  अच्छी  है  वह  बिहार  के  लिए  अच्छी  नहीं  भी  हो  सकती

 अतः  सभी  राज्यों  क ेलिए  एक  समान  कार्यक्रम  और  परियोजनाएं  बनाना  संभव
 नहीं  मानमीय  कृषि  मंत्रीजी  को  मेरा  विनम्र  सुझाव  यह  है  कि  कृषि  कं  क्षेत्र  में
 कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं  की  अंतिम  रूप  देते  समय  प्रत्येक  ग़ज्य  की

 मृद्रा  की  जलवायु  होने  वाली  वरसात  की

 समुद्र  से समीपता  इत्यादि  को  ध्यान  में  रखना

 5.13  मं०प०

 महोदय  पीठासीन

 उपाध्यक्ष  यह  सच  है  कि  जिस  कृषि  नीति  पर  चचा  हो  रही  है  उसमें

 कृषि  के  सभी  पहलुओं  को  लिया  गया  लेकिन  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कार्यान्वित  किए
 जाने  वाले  कार्यक्रमों  और  परियोजनाओं  की  स्पष्ट  तस्वीर  उपलब्ध  नहीं  मैं  यह
 भी  महसूस  करता  हूं  कि  विद्यमान  संकल्प  में  मुख्य  रूप  से  वही  योजनाएं  शामिल
 हैं  जो  पहले  से  ही  अस्तित्व  में

 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  इसमें  निवेश  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  लेकिन

 कोई  भी  यह  देख  सकता  है  कि  णिछले  दशक  के  दौरान  कृषि  क्षेत्र  में  सरकारी  निवेश
 में  कमी  आई  आंकड़ों  से  पता  चलता  है  कि  इस  क्षेत्र  में  1980-81  में  सरकारी
 निवेश  1746  करोड़  रुपये  जयाकि  1990-91  में  यह  केवल  1043  करोड़  रुपये

 अन्तरिम  अवधि  में  रुपये  क॑  मृल्य  में  गिरावट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  देखा
 जा  सकता  है  कि  यह  राशि  वहुत  कम  यह  बात  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  सिंचाई
 और  कृषि  अनुसंधान के  क्षेत्र  में  प्रयाप्त  निवेश  के  बगैर  कोई  प्रगति  नहीं
 हर  कोइ  जानता  है  कि  कृषि  क  विकास  के  लिए ये  क्षेत्र  अति  महत्वपूर्ण  अतः

 मैं  कृषि  मंत्री  से  इन  क्षत्रों  के सम्पूृणं  विकास  के  लिए  एक  दसवां  दीघंकालिक  योजना

 बनाने  की  क्त  सोचने  का  अनुरोध  करता

 कई  अपूर्ण  सिंचाई  परियोजनाओं  की  दशा  की  जानकारी  मैं  +£  वार  सदन

 में
 दे  चुका  हूं  एक  बार  फिर  सरकार  से  यह  अनुरोध  करना  मैं  अपना  कत्तथ्य  ममझता

 हूं  कि  उन  सिंचाई  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  में  उत्साह  का  परिचय  दें  ।  हमें  यह

 याद  रखना  होगा  कि  हम  देश  के  कुल  कृषि  भूमि  की  सिंचाई  करने  के  लक्ष्य  के

 निकट  नहीं  पहुंच  पाये  अव  तक  हम  कुल  कृषि  भूमि  के  एक  तिहाई  भाग  की

 ही  सिंचाई  कर  पाये

 उपाध्यक्ष  मैं  इस  अवसर  का  लाभ  उठाते  समय  माननीय  मंत्री  महोदय
 के  इस  आश्वासन  पर  उन्हें  धन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात

 के  क्षेत्र  में  उचित  प्रोत्साहन  दिया  बागवानी  एक  एसा  क्षेत्र  है जिसमें  विकास

 की  बहुत  संभावनाएं  मुझे  ऐसा  ज्ञात  हुआ  है  कि  इस  क्षेत्र  में  एक  हेक्टेयर  भूमि

 में  soo रू  या  उससे  अधिक  आय  की  प्राप्ति  हो  सकती

 1917  प्रारूप  कृषि  नीति  संकल्प  350

 दूसरा  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  ह ैकृषि  अनुसंधान  का  क्षेत्र  ।  भारतीय  कृषि  अनुसंधान
 परिषद

 हस  क्षेत्र  में  काफी  अनुसंधान  कार्य  कर  रहा  आदरणीय  इंदिराजी  द्वारा

 शुरू  की  गई  क्रांतिਂ  जिसने  देश  में  खाधाश्न  के  क्षेत्र  में  क्राति  ला  दी  वह
 वास्तव  में  भारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  किये  गये  अनुसंधानों  का  परिणाम  हमारे
 म्वामीनाथन  जैसे  विख्यात  वैज्ञानिक  परन्तु  सरकार  द्वारा  अनुसंधान  पर  जो  राशि
 व्यय  की  जा  रही  है  वह  बहुत  कम  मैं  कहूंगा  कि  यह  एक  प्रतिशत  से  भी  कम
 हैं  यह  राशि  अन्य  विकाशशील  देशों  द्वारा  इस  क्षेत्र  में  व्यय  की  जा  रही  राशि  की

 तुलना  में  वहुत  कम  हमारे  पास  जेनेटिक  इंजिनीयरिंग  जैसे  क्षेत्रों  में  उन्नति  करने

 की  क्षमता  भी  है  और  जानकारी  अधिक  उपज  देने  बाले  कीट  न  लगाने
 वाले  बीज  और  मृदा  की  उर्वरता  आदि  का  ऐसे  अन्य  संभावित  क्षेश्र  हैं  ।

 जहां  अच्छे  परिणाम  निकल  सकते

 में  एक  और  महत्वपूण  मुद्दे  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  वह  है  कृषि  उत्पादों

 की  ये  कीमतें  वास्तविक  स्थिति  को  ध्यान  में  रखकर  नहीं  निधारिल  की

 जा  राधे  हैं  ।  किसानों  की  वास्तविक  उत्पादन  लागत  को  कभी  भी  ध्यान  में  नहीं  रखा
 जाता  इस  मामले  में  नया  दृष्टिकोण  अपनाया  जाना  उत्पादन

 लागत  के  वैज्ञानिक  आकलन  के  आधार  पर  निर्धारित  की  जानी

 कृषि  उत्पादों  की  कीमतों  में  ही  कृषि  क्षेत्र  में  इतना  कम  मिवेश

 किये  जाने  का  एक  प्रमुख  कारण  जब  तक  किसानों  को  उचित  आमदनी  नहीं

 मिलती  है  तब  तक  कृषि  क्षेत्र  का  एक  सकट  के  बाद  दूसरे  संकट  का  सामना  करते

 रहना  स्पप्ट  है  कि  जिस  निधन  किसान  क॑  पास  किसी  प्रकार  की  कोई  बचत

 नहीं  है  वह  भूमि  पर  निवेश  नहीं  कर  सकता  अतः  विचार  करने  योग्य  विषय

 यह  है  कि  मूल्य  निर्धारण  की  यर्तमान  प्रणाली  में  कहं  सुधार  किए  जाने  अनिवाय

 यह  देखा  गया  है  कि  हमारे  राज्य  केरल  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में

 गिरावट  आ  रही  धान  उत्पादकों  को  हमेशा  नुकसान  हो  राष्त  है  ।  इसके  परिणाय

 स्वरूप  किसान  धान  को  छोड़कर  अन्य  फसलों  की  ओर  ध्यान  दे  रहे  धान  उत्पादकों

 की  समस्याओं  की  वास्तविक  रूप  से  जांच  करने  के  लिए  धान  बोर्ड  का  गठन  किया

 जाना  हर  वर्ष  कईं  धान  उत्पाटक  जिस  धान  से  हानि  हो  रही  है  उसे  छोड़कर
 अन्य  फसलों  में  अपना  भाग्य  आजमा  रह  अभी-अभी  माननीय  मंत्री  महोदय

 ने  कहा  कि  किसानों  को  अपनी  पसन्द  की  फसलें  उगाने  का  अधिकार  में  इस

 घोषणा  का  स्वागत  करता  परन्तु  वास्तविक  स्थिति  कुछ  और  ही  दर्शाती

 वे  निर्धन  धान  जो  लगातार  कई  वर्षों  से  हो  रही  हानि  के  कारण  अन्य

 फसलों  को  उपजाने  के  लिए  मजबूर  हो  रहे  उनपर  मुकदमा  चलाया  जा  रहा

 मैं  यह  कहने  के  लिए  मजबूर  हूं  कि  भूमि  हड़पने  बाला  अधिनियम  लूट
 किसानों  के  सर  पर  आसन्‍न  संकट  की  तरह  मंडरा  रहा

 उन  छोटे  किसानों  के  मामलों  में  भी  बिना  समझ-बुझ  के  मुकादमा  चलाया

 जा  रहा  है  जो  कि  धान  की  खेती  में  लगातार  प्पनि  होने  के  कारण  निराश  हे  कर

 अपने  पसंद  की  फसलों  की  ओर  ध्यान  देने  लगे  अतः  मेरी  मांग  है  कि  माननीय

 मंत्री  जी  की  बातों  पर  अमल  किया  जाना  चाहिए  और  किसानों  को  अपने  पसंद

 की  फसलें  चुनने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिए  ।  ऐसे  क्त॑घान  कानूनों  की  समीक्षा

 की  जानी  चाहिए  जो  किसानों  की  जीविका  के  प्रति  मौलिक  प्रवृति  पर  चोट  करते

 उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  मह्रोटटय  के  ध्यान  में  किसानों  को  उर्वरकों



 कृषि  नीति  संकल्प

 पर  दी  गई  राजसहायता  में  असमानता  को  लाना  चाहता  वर्तमान  कानूनों  के

 अनुसार  केवल  उन  उर्वरकों  पर  राजसहायता  दी  जाती  है  जिसमें  पोटैशियम  व

 फामफोरस  होता  मिश्रित  उर्वरकों  पर  ऐसी  राजसहायता  नहीं  दी  जाती  केरल

 में  कृषि  भूमि  का  अधिकांश  भाग  छोटे-छोटे  फार्मों  में  बंटा  हुआ  ये  किसान  मुख्य
 रूप  से  मिश्रित  उर्वरकों  का  उपयोग  कर  रहे  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  सरकार  ने

 यह  निर्णय  लिया  है  कि  मिश्रित  उर्वरकों  का  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  को

 रियायती  दर्रों  पर  यूरिया  की  आपूर्ति  नहीं  की  जायेगी  पौटेशियम  एवं  फास्फोरस

 से  युक्त  उर्वरकों  पर  दी  गई  राजसहायता  इन  कम्पनियों  को  नहीं  दी

 इस  विषमता  का  केरल  के  किसानों  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा  है  क्योंकि

 उन्हें  इस  राजसहायता  से  कोई  लाभ  नहीं  मिल  रहा  ऐसा  इसलिए  क्योंकि  केरल

 में  उपयोग  में  लाये  जा  रहे  कुल  एनपी  की  उर्वरकों  मे  से  80  प्रतिशत  उर्वरक  मिश्रित

 उर्वरक  इस  नीति  पर  पुनर्विचार  किये  जाने  की आवश्यकता  राज्य  सरकार

 द्वारा  यह  मामला  केन्द्र  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय

 से  अनुरोध  करता  हूं  इस  पर  उपयुक्त  रूप  से  विचार  करें  और  राज्य  के  सभी  किसानों

 को  राजसहायता  की  सुविधा  प्रदान

 उर्वरकों  एवं  कीटनाशकों  की  कीमतों  में  क्रमशः  गिरावट  लाई  जानी  चाहिए  ।

 राजसहायता  को  समाप्त  करने  का  विचार  अच्छा  तो  है  लेकिन  भारत  जैसे  देश  की

 अर्थवस्था  में  राजसहायता  अनिवार्य  महत्व  इस  बात  का  है  कि  उन  क्षेत्रों  का

 पता  लगाया  जाये  जहां  पर  राजसहायता  दी  जानी  चाहिए  और  दी  जाने  बाली

 राजसहायता  की  मात्रा  का  भी  निर्णय  किया  जाना  चाहिए  ।  प्राथमिकताएं  निर्धारित

 की  जानी  चाहिए  और  प्राथमिकता  के  आधार  पर  फसलों  पर  राजसहायता  दी  जानी

 नारियल  की  कीमतों  की  दशा  शोचनीय  नारियल  की  कीमतों  में  गिरावट

 एक  आम  बात  हो  गई  कीमता  में  इतनी  गिरावट  आई  है  कि  अब  इसमें  और
 गिराबट  की  संभावना  नहीं  यद्यपि  नारियल  के  लिए  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  किया  गया  है  परन्तु  उत्पादकों  को  इसका  लाभ  अभी  नहीं  मिल  रहा

 न्यूनतम  समर्श्न  मूल्य  अपर्याप्त  मैं  माग  करता  हूं  कि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 को  बक़्यों  जाये  और  नारियल  उत्पादकों  की  समस्याओं  पर  यथार्थ  रूप  में  ध्यान

 दिया

 कृषि  व्यवयाय  संघ  को  स्थापित  करने  के

 निर्णय  का  स्वागत  करता  हूं  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्र  में  और  अधिक  आय  का  सृजन
 होगा  और  रोजगार  के  अधिक  अवसर  उत्पन्न  परन्तु  इस  निर्णय  का  स्थागत

 करते  हुए  जिससे  ग्रामीण  क्षेत्र  में  बहुमुखी  विकास  मैं  इस  संघ  के  ढांचे  में

 स्थित  महत्वपूर्ण  त्रुटि  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  कृषि  ।5

 संसदीय  प्रबन्ध  निकाय  के  अध्यक्ष  संघ  के  कार्यकलापों/“गतिविधियों  में

 प्रीधोगिकियों  का  विभिन्न  अभिकरणों  का  समन्वय  आदि  शामिल  है  ।

 मुझे  इस  बात  की  आशंका  है  कि  क्या  ऐसे  मंत्री  जिनके  पास  अनेक  अन्य  जिम्मेदारियाँ

 भी  वे  इस  प्रकार  के  संस्थानों  के  अध्यक्ष  के  रूप  में  प्रभावपूर्ण  ढंग  स ेकाम  कर

 सकेंगे  ?  इस  की  उपेक्षा  यह  अच्छा  है  कि  एक  विशेषज्ञ  को  दूंढ़ा  जाये  आर  उसे

 संघ  के  अध्यक्ष  पद  की  जिम्मेदारी  सौंपी  क्षेत्रीय  स्तरों  पर  भी  इसी  आदर्श

 का  पालम  किया  जा  सकता

 जब  केरल  में  इस  योजना  को  लागू  करना  है  तो  बैंक  से  ऋण  लेने  के  लिए

 प्रावधान  बनाना  चाहिए  |  पहले  से  ही  कुछ  शिकायतें  हैं  कि  बहुत  से  लघु  और  मध्यम

 7  1995  प्रारूप  कृषि  नीति  संकल्प  332

 पैमाने  की  परियोजनाओं  के  बैंक  ऋण  की  सुविधा  नहीं  मिल  पा  रही  नयी

 परियोजानाओं  की  ऐसी  स्थिति  नहीं  होनी

 नारियल  को  बहुत  पहले  ही  तिलहन  के  रूप  में  घोषित  कर  दिया  गया  था

 किन्तु  अभी  भी  इसके  लाभ  कृषकों  को  पहुँचने  नारियल  उत्पादकों  को  वे  लाभ

 नहीं  मिल  रहे  हैं  जो  दूसरे  तिलहन  उत्पादकों  को  मिल  रहे  कंवल  थोपना  ही

 पर्याप्त  नहीं  नारियल  उत्पादकों  को  उचित  लाभ  मिले  यह  सुनिश्चित  करने  ऐेतु

 अनुवर्ती  कार्यवाही  की  जानी

 नारियल  से  सम्बन्धित  दूसरा  महत्वपूर्ण  मामला  यह  है  कि  केरल  में  नारियल

 को  कुछ  क्षेत्रों  में फैली  घातक  बीमारियों  से  वचाने  के  लिए  समुचित  कदम  उठाए

 जाने  चाहिए  ।  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  वर्ष  भर  में  लगभग  1,25,000  रोग  प्रभावित

 पेड़ों  को  गिराने  क ेलिए  200  रुपये  प्रति  पेड़  दे  रही  फंलिंग  डाउनਂ

 नामक  पेड़  गिराने  संबंधी  यह  कार्य  केवल  दो  जिलों  में  शुरू  किया  गया  है  जिनके

 नाम  हैं  तिरूअनंतपुरम  और  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुगेध  करता  हूं  कि  इस
 परियोजना  के  कार्य  क्षेत्र  को  बढ़ा  देना  और  एक  वर्ष  में  गिराये  जाने  वाले

 पेडों  की  संख्या  वदकार  कम  से  कम  ५  लाख  कर  देनी  यह  घातक  बीमारी

 जिसमें  वृक्ष  के  बचने  की  संभावना  नगण्य  ही  है  दूसरे  जिलों  में  भी  बड़ी  तेजी  से

 फैल  रही  यह  एक  ऐसी  स्थिति  है  जिस  पर  त्रन्त  समुचित  कार्यवाही  करन  की

 आवश्यकता

 बहुत  सी  सिंचाई  योजनाएं  राज्य  क॑  द्वारा  प्रस्तावित  हैं  उन्हें  अभी  भी  कंन्द्रीय

 सरकार  से  स्वीकृति  प्राप्ति  होती  एक  ऐसी  ही  सिंचाई  की  योजना  क्रियार

 कारापार  है  जिसका  विशेष  रूप  से  उल्लेख  करना  चाहुंगा
 । अभी  तक  पयावरण

 ओर  बन  मंत्रालय  ने  इस  परियोजना  को  स्वीकृत  नहीं  दी

 पालवाड  जिले  की  अटटापडडी  घाटी  सिंचाई  परियोजना  की  भी  यही  स्थिति
 है  इस  परियोजना  पर  बड़ी  रकम  खर्च  होने  के  बावजूद  बंद  होन  को  है  क्योंकि  केन्द्रीय
 सरकार  इस  पर  ध्यान  देने  नहीं  दे  रही  है  यदि  यह  परियोजना  पूरी  हो  गई  होती
 तो  अट्टाबाडी  क्षेत्र  जोकि  मुख्य  रूप  से  जनजातिय  क्षेत्र  का  विकास  हो  गया

 में  कंन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  उस  परियोजना  क  पक्ष  में
 सकारात्मक  कदम  उठाकर  इसे  पूरा  करने  में  सहयोग

 मै  एक  दूसरा  प्रश्न  उठाना  चाहता  हूं  जो  कृषकों  को  बैंकों  से  ऋण

 दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  रिजव॑  बैंक  का  नियमन  है  कि  कृषकों  को

 दिए  गए  ऋण  पर  चक्रवृद्धि  ब्याज  वसूल  नहीं  किया  किन्तु  केरल  के  कुछ
 बैंकों  ने  इस  नियम  की  अनदेखी  की  है  और  क्रापि  ऋण  पर  चक्रवृद्धि  व्याज  लगाया

 वे  कहते  हैं  कि  जैसे  नाबार्ड  से  निर्देश  दिए  गए  वेसे  ही  हम  कर  रहें  जो

 भी  खामी  जिसके  अन्तगंत  बे  निर्धन  कृपकों  से  चक्रवृद्धि  ब्याज  ले  रहे  में

 यह  समझता  हूं  कि  यही  उांचित  समय  है  कि  इस  कठोर  कानून  को  समाप्त  कर  दिया

 जाना  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  इसमें  हस्तक्षप  कर

 इस  अन्याय  को

 माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  कृषि  मंत्री  क॑  विचारार्थ  एक  और

 बात  रखना  चाहूंगा  कि  जो  कृषि  नीति  निधांरित  करने  से  सम्बन्धित  है  भविष्य  में

 कृषि  नीति  बनाने  हेतु  ऐसे  प्रावधान  बनाये  जाने  चाहिए  जिससे  निति  निधांरण  प्रक्रिया
 में  कृषकों  की  भागीदारी  सनिश्चित  हो  धीरे  धीरे  विभागों  और  निगमों  के  रूप
 में  सरकार  की  भूमिका  कम  करके  किसानों  और  उनके  संगठनों  को  महत्वपूर्ण  भूमिका

 ही
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 दी  जानी  किसानों  और  उनके  संगठनों  के  द्वारा  और  अधिक  सहभागिता

 का  लक्ष्य  रखा  जाना

 हम  धोखे  में  ही  होंगे  यदि  हम  यह  सोचते  हैं  कि  कृषि  नीति  को  बनाकर
 भारतीय  कृषि  के  विकास  को  सुनिश्चित  किया  जा  सकता  मात्र  घोषणा  से  ही

 उद्देश्य  की  पू्ति  नहीं  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  विभिन्न  योजनाओं  और
 परियोजनाओं  के  बारे  में  एक  दीर्घावधि  योजना  होनी

 सरकारी  कार्यक्रमों  का  लाभ  वास्तव  में  जरूरतमंदों  तक  पहुँचे  सुनिश्चित
 करने  हेतु  उचित  ध्यान  देना  बहुत  से  ऐसे  मध्यस्थ  और  एजेन्सियां  कार्यरत
 हैं  जो  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  लाभों  को  हड़प  लेती  सरकारी  कार्यक्रमों  और  किसानों
 जिन्हें  इनका  लाभकारी  बताया  जाता  है  के  बीच  काफी  दूरी  बहुत  से  मामले
 हैं  जहां  वास्तविक  किसान  जोकि  इस  श्रृंखला  की  अंतिम  कडी  है  दलालों  के  द्वारा
 ठगे  जाते  अतः  मैं  समझता  हूं  कि  यह  देखना  नीति  निर्धारकों  की  जिम्मेदारी
 है  कि  उनकी  नीतियों  का  लाभ  वास्तविक  भूमिपुत्रों  अर्थात  वास्तविक  किसानों  तक

 पहुंचे  ।
 जो  लोग  किसानों  के  लाभों  को  हड़प  करते  हैं  उनके  खिलाफ  कड़ी  कार्यवाही

 की  जानी  इस  उद्देश्य  के  लिए  एक  नियंत्रण  कक्ष  स्थापित  किया  जाना

 कक्ष  की  सम्पूर्ण  प्रक्रिया  को  नियन्त्रित  कर  सकता  है  और

 किसानों  के  लिए  उन्हें  और  उपयोगी  बनाने  के  लिए  योजनाओं  की  समीक्षा  भी  कर

 सकता

 उपाध्यक्ष  माननीय  कृषि  मंत्री  के  विचारार्थ  मैंने  कुछ  बातें  रखी
 मैं  एक  बार  पुनः  उन्हें  इस  सभा  में  कृषि  नीति  प्रस्ताव  लाने  के  लिए  बधाई  देता

 मैं  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता

 श्री  बी०एन०  रेड्डी  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी

 द्वारा  जो  नई  कृषि  नीति  रखी  गई  है  इससे  यह  प्रतीत  होता  है  इससे  देश  और  किसानों

 का  सर्वमुखी  विकास  किन्तु  मुझे  यह  बताते  हुए  खेद  है  कि  वास्तव  में  ऐसा

 नहीं  है  ।  प्रयमतः  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  हमारे  माननीय  मंत्री  देश  क ेअधिकांश

 किसानों  को  जोकि  निर्धन  हैं  को  जमीदारों  के  साथ  मिलाकर  भ्रमित  कर  रहे

 मैं  यह  भी  कहना  चाहूंगा  कि  नीतियाँ  उदारीकरण  का  एक  भाग  हैं  और  वे  अन्तर्राष्ट्रीय

 मुद्राकोष  और  विश्व  बैंक  में  संरधनात्मक  तादातम्य  के  अन्तर्गत  आती  हैं  ।

 मैं  कहता  हूं  कि  इस  नीति  का  उद्देश्य  अधिकांश  किसानों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखना

 नहीं  है  बल्कि  विदेशी  और  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  क॑  हितों  का  ध्यान  रखती  है  ।  इसलिए
 मैं  बिल्कुल  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  कुछ  नीतियाँ  कृषि  वस्तु  पर  व्यापारिक

 बाधाएं  हटाने  के  लिए  जिससे  विदेशी  कीमतों  के  मुताबिक  घरेलू  कीमतों  को

 बनाया  जा  अतः  हमारे  कृषि  मूल्य  विदेशी  निर्णयों  क ेआधार  पर  तय

 खाद्य  राजसहायता  में  भारी  कटौती  की  गई  अब  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 केवल  कुछ  पात्र  निर्धनों  तक  ही  सीमित  हो  गई  यहां  तक  कि  रोजगार  गारन्टी

 स्कीम  के  साथ  ओवर  टाईम  व्यवस्था  को  भी  प्लेस  करने  में  सीमित  गुन्जाइश
 फसल  उत्पादन  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  लाने  के  लिए  अन्न  उत्पादन  को  प्राथमिकता

 देकर  एक  तास्विक  नीतिगत  परियर्तन  करना  हमारी  पूरी  कृषि  व्यवस्था  पटरी

 से  उतर  गई  निर्यात  अभिमुखीकरण  के  नाम  उत्पादन  बड़े  जमीदारों  और

 विदेशी  साम्राज्य  वादियों  और  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्राकोष  के  हित  के  मुताबिक  होगी  इसके

 परिणामस्वरूप  हमारी  कृषि  पूरी  तरह  से  जटिल  हो  उसके  द्वारा  जो

 आत्मनिर्भरता  की  नीति  पं०  नेहरू  के  द्वारा  शुरू  की
 गई  थी  और  हन्दिरा  जी  एवं

 राजीव  गांधी  के  द्वारा  इसका  अनुसरण  किया  गया  था  डिरेल्ड  हो  यह  दूसरे
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 तस्वों  पर  निर्भर  विशेषकर  विदेशी  बहु-राष्ट्रीय  नियमों  पर  ।

 इस  नीति  में  उबंरकों  पर  राजसहायता  को  हटाने  का  उल्लेख  मंत्रीजी
 के  भाषण  में  कहीं  भी  यह  नहीं  कह्य  गया  था  कि  इन  सभी  योजमा  में  सिंचाई  को

 वरीयता  दी  जा  रही  है  अथवा  दी  प्रौद्योगिकी  के  नाम  पर  कई  प्रमुख
 परियोजनाएं  अधूरी  हमारे  देश  में  पांच  सौ  परियोजानाएं  अधूरी  हैं  अब  भी  हम

 आधारित  कृषि  पर  निर्भर  हमारी  70  प्रतिशत  कृषि  वर्षा  पर  निर्भर  है

 क्योंकि  हमारी  70  प्रतिशत  कृषि  योग्य  भूमि  के  पास  सिचांई  के  कोई  स्थायी  साधन

 नहीं  हमारा  प्रमुख  उत्पादन  उन  स्थानों  से  आ  रहा  है  जहां  हमारी  भूमि  की

 सिंचाई  की  जाती  अतः  सिंचाई  के  संबंध  में  स्थिति  बिस्‍्कुल  स्पष्ट  नहीं

 अब  मैं  भूमि  सुधारों  के  बारे  में  उल्लेख  करना  घाहता  सर्वप्रथम  भूमि

 सुधारों  को  महत्व  दिया  जाना  बंगाल  में  क्या  हुआ  ?  इससे  स्पष्ट  यह  पत्ता

 लगता  है  कि  जहां  उत्पादक  ताकतों  को  भूमि  प्राप्त  वहां  उत्पादन  में  सुधार
 यदि  भूमि  का  वितरण  कृषकों  में  किया  जाता  तो  उत्पादन  बल  जारी  होंगे

 और  उत्पादन  में  वृद्धि  हमारी  माननीय  मंत्रीजी  ने  उत्पादन  के  बारे  में  कई

 बार  उल्लेख  किया  हमारे  देश  में  उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  नहीं  हो  रही  हैं  ।

 अन्य  देशों  में  विशेषकर  चीन  तथा  जापान  में  उत्पादन  में  तेजी  से  वृद्धि  कैसे  हो

 रही  है  ?  हमारी  उत्पादन  अब  भी  स्थिर  क्‍यों  है  ?  इसका  प्रमुख  कारण  यह  हे  कि

 भूमि  उन  लोगों  के  पास  नहीं  है  जो  भूमि  जातते  में  स्पप्ट  रूप  से  यह  पल्लेख

 करना  चाहता  हूं  कि  इस  नीति  के  किसानों  में-गरीबों  में  वृद्धि  होगी

 और  ग्रामीण  बेरोजगारी  में  कृद्धि

 हमारा  मुख्य  बल  आयातित  खाध  पर  आधारित  रहना  और  क्रृपि  क्षेत्र  को

 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  तथा  साम्राज्यवादी  ताकतों  के  हित  में  सहायक  भूमिका  निभाने

 के  लिए  बाध्य  करना  हमें  उसे  स्पष्ट  रूप  से  अस्वीकार  करना  जब

 हमारे  माननीय  मंत्री  जी  देश  में  अपने  दीरे  पर  जाते  हैं  तो  वे  यह  दम्भ  भरते  हैं  कि

 वे  किसानों  की  भवानाओं  को  व्यक्त  करते  लेकिन  यह  कहते  हुए  मुझे  खेद  हैं

 कि  वे  जमींदारों  की  भावना  को  व्यक्स  करते  हैं  किसानों  की  अधिकांश  किसान

 अब  भी  गरीब  किसानों  से  गरीबी  दूर  की  जानी

 मूल्य  नीति  के  बारे  में  वे  कहते  हैं  कि  प्रतिबंध  हटा  दिये  गये  प्रतिबंध

 हटाने  के  पश्चात  कीमत  बड़े  जमींदारों  अथवा  वहु-गष्ट्रीय  निगमों  के  प्रभाव  में

 फिर  आम  आदमी  अथवा  आम  किसान  को  लाभ  नहीं  समय॑न  मूल्यों

 के  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  में  किसी  ने  समर्थन  मृल्य  नीति

 को  सही  भावना  से  क्रियान्वित  किया  है  ”  इस  समर्थन  मूल्य  नीति  केवल  बड़े

 जमींदार  और  बड़े  किसानों  की  ही  सभी  लाभ  फसल  काटने  के

 किसान  समथ॑न  मूल्य  प्रणाली  क॑  अन्तर्गत  लाभ  में  सक्षम  होने  चाहिए  ।  अधिकांशतया

 आम  और  गरीब  किसान  स्थानीय  व्यापारियों  पर  निर्भर  राष्ते  उन्हें  न्यूनतम  दर

 पर  अपनी  भूमि  बेचनी  पड़ती  किसान  लाभप्रद  मृल्य  प्राप्णन  नहीं  कर

 कम  से  कम  अधिकांश  किसान  यह  प्राप्त  करने  में  सक्षम  नहीं  इन  नीतियों  के

 किसानों  में  गरीबी  में  वृद्धि  होगी  और  कई  किसानों  को  उनकी  भूमि
 से  ब्ेदखल  कर  दिया  इसलिए  बेरोजगारी  में  वृद्धि  बदलती  फसल

 पद्धति  से  कृषि  जिसे  आत्मनिर्भर  होना  चाहिए  अम्त-व्यस्त  हो

 कोई  वैकल्पिक  कृषि  नीति  अवश्य  होनी  भूमि  सुधार  को  सर्वाधिक  वरीयता

 प्रदान  की  जानी  चाहिए  ।  भूमि  को  कृषकों  में  वितरित  किया  जाना  जिनके

 पास  भूमि  नहीं  ऐसे  लाखों  और  करोड़ों  व्यक्ति  केक्ल  तभी  उत्पादन  क्लों
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 में  वृद्धि  होगी  और  उत्पादन  में  वृद्धि  इसीलिए  बड़ी  जमींदारियों  को  समाप्त

 करने  को  वरीयता  से  जानी  कृषक  को  भूमि  और  फसल  के  लिए  प्रानी

 क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  कहने  के  लिए  तैयार  हैं  कि  कृषि  योग्य  भूमि
 का  एक  प्रमुख  भाग  के  पास  स्थिर  स्थिर  पानी  का  साधन  है  ?  70  प्रतिशत

 कृषि  योग्य  भूमि  वर्षा  पर  आधारित  किसान  सदैव  आकाश  की  ओर  देखता

 सथा  कृष्णा  नदियों  पर  लगभग  500  अधूरी  सिंचाई

 परियोजनाएं  मुझे  यहां  अवश्य  कहना  चाहिए  कि  हमारे  देश  में  एक  सौ  मिलियन

 हैक्‍्टेयर  भूमि  या  तो  सुखा  प्रवन  है  या  बाढ़  प्रयन  कड़वा  सत्य  यह  है  कि  हमें

 अपनी  प्रमुख  नदियों  से जल  को  काम  में  लाना  चाहिए  ,  जिन  पर  हमारे  देश  को
 गर्व  हमारे  पास  पर्याप्त  जल

 परन्तु  इसको  काम  में  नहीं  लाया  जाता  ।  अतः  हमारी  सरकार  अब  तक  इसमें
 असफल  रही  किसानों  की  फसलों  के  लिए  पानी  अवश्य  दिया  जाना  चाहिए
 और  बंजरभूमि  का  वितरण  बड़े  व्यावसायिकों  में  न  करके  गरीबों  में  किया  जाना

 हमें  यह  जानकर  आश्चर्य  हुआ  है  कि  हैदराबाद  अथवा  मुम्बई  के  चारों

 और  बड़े  व्यापारियों  और  वड़े  जमींदारों  को  भूमि  आवंटित  की  जा  रही  अब
 यह  सब  हो  रहा  उत्पाद  और  प्रौधोगिकी  के  नाम  पर  बड़े  जमीदारों  को  भूमि
 प्राप्त  करने  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  केन्द्रीय  मंत्री  की  टिप्पणियों  के

 अधिकांश  देश  में  भूमि  सुधार  संतोषजनक  दंग  से  नहीं  चल  रहे  है  और  प्रमुख  भूमि
 अधिकरण  के  अन्तर्गत  पश्चिम  बंगाल  भें  भूमि  वितरण  दृढ़  निश्चय  से  किया

 गया  है  और  उसके  लिए  श्रेय  का  हमें  दावा  करना  यह  वहां  बहुत  अच्छी  तरह
 से  चल  रहे  इसके  लिए  आपका  क्या  उत्तर  है  ?  समस्त  नीति  में  इसका  कोई
 उल्लेख  नहीं  मैं  यह  स्पष्टरूप  से  क्या  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  प्रदान

 किए  जा  रहे  हैं  ?  क्‍या  माननीय  मंत्री  जी  यह  कहने  के  लिए  तैयार  है  कि
 गरीब  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  प्रदान  किए  जा  रहे  हैं  ?  अधिकांश  किसान  लाभप्रद

 मूल्य  प्राप्त  करने  में  सक्षम  नहीं  माननीय  मंत्री  जी  क्या  कहते  हैं  ?  केवल  जमींदार
 ही  समथ॑न  मूल्य  प्राप्त  करने  में  सक्षम  किसान  उस  समय  तक  प्रतीक्षा  करने
 में  सक्षम  नहीं  हैं  और  उन्हें  न्यूनतम  दर  पर  अपनी  भूमि  बेचनी  पड़ती  और  यह
 चल  रहा

 माननीय  मंत्री  के  भाषण  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  भी  कोई
 उल्लेख  नहीं  किया  गया  खाधयाश्नों  के  सार्वजनिक  वितरण  में  केवल  केवल
 गरीब  किसानों  को  ही  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिए  ,  बल्कि  मध्यम  ग्रुप  के  किसानों
 को  भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ताकि  कम  से  कम  उनको  भोजन  मिल
 फसल  काटने  के  गरीब  किसान  केवल  दो  या  तीन  माह  के  लिए  अपने
 खाद्यान्न  बचाते  और  उसके  पश्चात  उन्हें  खाद्यात्र  और  खाद्य  पदार्थ  खरीद  पर
 निर्भर  रहना  पड़ता  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  अत्यन्त  गरीब
 किसानों  को  भी  शामिल  किया  जाना  क्या  माननीय  मंत्री  इन  प्रश्नों  का
 उत्तर  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ?  मैं  यह  जानना  चाहता

 खाध्यान्नों  क ेअधिक  उत्पादन  को  वरीयता  देनी  चाहिए  ।  जब  फसल  प्रणाली

 है  और  जब  फसल  प्रणाली  में  परिवर्तन  किया  गया  तो  हम  खाद्यपदार्थों  में

 आत्मनिर्भर  नहीं  हो  सकते  ।  हमारे  देश  के  लिए  खाद्य  पदार्थ  महत्वपूर्ण  प्रश्न

 इस  प्रस्ताव  के  परिणामस्वरूप  हमें  खाद्य-पदार्थ  आयात  पर  निर्भर  रहना

 वर्तमान  ग्रामीण  रोजगार  सजन  याजना  का  प्ररगगात  तथा  अधिक  उत्पादन
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 से  जोड़ा  जाना  प्रशासकीय  और  कार्यकारी  शक्तियों  को  विकेन्द्रीकृत  किया

 जाना  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  अधिक  शक्ति  प्रदान  करनी

 पंचायंती  राज  संस्थाओं  को  पर्याप्त  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहिए  उन्हें  पहल

 करके  भूमि  सुधारों  को  क्रियान्वित  करना

 अन्त  में  मैं  यह  अवश्य  कहूंगा  कि  डंकल  जिसने  इस  नीति  के  निर्माण

 को  प्रभावित  किया  और  के  निर्देशों  को  पूर्णतया  अस्वीकार  करना
 मैं  केवल  यहीं  कहना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आपका  बहुत-बहुत  अब  मैं  एक
 बात  कहना  चाहता  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  चार  घंटे  का  समय  निर्धारित

 हैं  ।  प्रत्येक  दल  को  जिस  प्रकार  निर्धारित  किया  गया  है  वह  मैं  आप  को  पढ़कर

 सुनाता  हूं

 कांग्रेस  पार्टी  1  घंटा  48  मिनट

 भारतीय  जनता  पार्टी  45  मिनट

 भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  15  मिनट

 जनता  दल  10  मिनट

 भारतीय  कम्युनिस्ट  पार्टी  10  मिनट

 समता  पार्टी  «  «  6  मिनट

 अखिल  भारतीय  अनन्‍्नाद्रविण  मनेत्र  कडगम  5  मिनट

 तेलगु  देशम  * ३  मिनट

 श्री  एम०आर०  कादम्बूर  जनादनन  :  महोदय  इस  समा  में

 अखिल  भारतीय  अन्ना  द्रविड़  मुनेत्र  कड़गम  के  ।)  सदस्य  इस  दल  को  केवल

 पांच  मिनट  का  समय  क्‍यों  दिया  गया  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इसका  प्रयोजन  यदि  कभी  अध्यक्षपीठ  इस  बारे  में

 कि  कितना  समय  निर्धारित  किया  गया  कितने  समय  एक  सदस्य  को  वोलना
 है  और  प्रत्येक  राजनीतिक  दल  को  कितना  समय  दिया  गया  नहीं  बताते  हैं  तो

 समय  पर  कोई  नियंत्रण  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  में  आपके  विचार  वाद  में  पिछले  दिन

 किसी  विधेयक  के  लिए  एक  घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  गया  था  लेकिन  इसमें

 छः  घंटे  लग  गये  जिससे  पूरे  कार्यक्रम  में  गड़बड़ी  हो  अव्यवस्था  हो  गई

 यद्यपि  मामले  पर  बारीकी  से  चचा  फिर  भी  उसे  क्रियान्कित  नहीं  किया
 मेरा  माननीय  सदस्यों  से  अनुरोध  कृपया  इस  सभी  वातों  को  ध्यान

 में  रखें  । नाम  केवल  सम्बन्धित  दलों  क॑  सचेतकों  क॑  जश्ए  ही  आने  व्यक्तिगत
 पार्टियों  को  स्वीकारा  नहीं  जायेगा  ।  सवेलक  इस  वारे  में  नाम  दे  सकते  हैं  कि कितने

 सदस्य  बोलेंगे  और  तदनुसार  निधांगित  समय  के  अन्दर  ही  इस  विधेयक  के  लिए
 समय-निर्धारण  करें  ताकि  सभा  में  उचित  व्यवस्था  रह
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 श्री  अभिन्न  क्यु  :  मैं  आपका  ध्यान  इस  तथ्य  की  ओर  दिलाना  चाहुंगा
 कि  स्वतंत्रता  के समय  से  पहली  बार  इस  सभा  में  कृषि  नीति  पर  चर्चा  हो  रही

 कृपया  सभी  पहलुओं  पर  विचार

 उपाध्यक्ष  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  संगत  बातों  को  लिख  लें  जिन
 पर  आप  मंत्री  महोदय  पर  प्रभाव  डालना  चाहते  यदि  कुछ  मुदक  विशेषताएं  हैं

 आप  उन्हें  भी  लिख  सकते

 श्री  अनिल  बसु  :  इसे  सचेतकों  तक  ही  सीमित  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  हम  प्रत्येक  वक्ता  के  लिए  10  मिनट  का  समय

 उपाध्यक्ष  भह्लोदव  :  मैं  इस  पर  जोर  इसलिए  दे  रहा  हूं  कि  पिछले  विधेयक
 के  छः  घंटे  लग

 श्री  शोमनादीश्वर  राय  बाड़ूड़े  :  मैं  एक  बात  कहना  सम्भवतः
 आप  कर्मकार  प्रतिकर  विधेयक  की  ओर  संकेत  कर  रहे  कदाचित
 आपके  दिमाग  में  यही  है  ।  मेरा  निवेदन  इस  सभा  में  कई  बार  संगठित  मजदूर

 मजदूर  से  सम्बन्धित  समस्याओं  पर  चर्चा  की  जाती  रही  लेकिन  यह  पहली
 बार  है  कि  कृषि  नीति  जिसका  मसीदा  तैयार  किया  गया  है  चर्चा  के लिए  इस  सभा
 में  लिया  गया  विषय  बहुत  विस्तृत  है  और  माननीय  मंत्री  ने  इसमें  कई  ठोस

 सुझाव  शामिल  किए  कृपया  कुछ  समय  और  और

 उपाध्यक्ष  :  हमें  समय-सीमा  का  पालन  करना

 श्री  एम०आर०  कादम्बूर  जनादनन  :  जब  कर्मकार  प्रतिकर  विधेयक

 पर  चचा  के  लिए  घंटे  की  अनुमति  दी  गई  थी  तो  कृषि  नीति  के  लिए  क्यों  नहीं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदयः  में  श्री  अशोक  ए०  देशमुख  का  नाम

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैंन  यह  कहा  है  कि  इस  विषय  पर  चर्चा  के  लिए  चार

 घंटे  का  समय  निर्धारित  किया  जा  रहा  प्रत्येक  सदस्य  के  लिए  10  मिनट  का

 समय  प्रत्यक  राजनीतिक  दल  के  लिए  समय  निर्धारित  किया  जा  रहा  नाम

 सम्बंधित  दलों  के  सचेतकों  के  जरिए  आएंगे  और  उम्हें  उतने  ही  नाम  देने  याहिए

 जितने  की  निधांग्ति  समय  में  बोलने  का  अवसर  मिल  यही  बात  है  जिसे  में

 माननीय  सदस्यों  क॑  मन  में  बठाना  चाहता

 श्री  मृपेन्द्र  सिंह  अनुपस्थित

 श्री  राजनाथ  मोनकर  अनुपस्थित

 श्री  उमराव  सिंह

 श्री  उपराय  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि

 आपने  इस  मसले  पर  बोलने  का  मौका  मैंने  मंत्री  जी का  और  दूसरे  मैष्बरान

 का  भी  भाषण  सुना  |  चूंकि  आपने  10  मिनट  की  पांवदी  लगा  दी  इसलिए  ज्यादा
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 न  कह  कर  कुछ  जरूरी  बातों  की  तरफ  ही  मंत्री  जी  कम  ध्यान  दिलाना

 हमारे  देश  में  खेती-बाड़ी  बहुत  तरक्की  कर  गई  है  और  इस  क्षेत्र  में  हम

 बहुत  आगे  है  लेकिन  अगर  हम  दूसरे  मुल्कों  को  देखें  तो  हमारी  पर-एकड़  जमीन
 अभी  भी  बहुत  कम  यहाँ  सिर्फ  खेती  बरसात  से  नहीं  होती  है  बल्कि  ट्यूबवैल
 से  की  जाती  है  जिस  पर  बहुत  खर्च  आ  उहा  मैं  दूसरे  राज्यों  की  बात  नहीं  काप्ता

 हूं  लेकिन  पंजाब  में  पानी  इतना  नीचे  चला  गया  है  कि  हर  किसान  को  अपना  ट्यूबयेल
 लगाना  पड़ा  है  जिसपर  70-80  हजार  रुपया  खर्च  आ  जाता  है  ।  बिजली
 सब  महगें  हो  गये  इससे  किसानों  के  लिये  बहुत  मुश्किल  पैदा  हो  रही  अभी

 मंत्री  जी  कह  रहे  थे  और  मैं  बातें  तो  काफी  देर  से  सुन  रहा  प्लानिंग  कमिशन

 को  भी  लिखा  है  मगर  कंक्रीट  प्रोपोजल  महीं  जब  तक  पानी  नहीं

 खेती  नहीं  हो  सकती  अभी  पर  एकद  की  बात  आ  गयी  यार  सही  है  कि

 हमारी  इडंस्ट्री  न ेकाफी  तरक्की  की  है  और  उसमें  बहुत  सा  क्राम  हुआ  है  लकिन

 बीज  में  हमें  और  बहुत  सा  काम  करना  यदि  किसान  को  अच्छा  बीज  मिल  जाये

 तो  कह  अच्छा  उत्पादन  कर  सकता

 उपाध्यक्ष  अभी  में  फाऊंडेशन  और  डाई

 बीड  के  बारे  में  चर्चा  की  गयी  कि  किसानों  को  बीज  महंगे  मिलेंगे  तो  में  पंजाब

 के  किसानों  का  नुमायंदा  हूं  और  कह  सकता  हूं  कि  अगर  अच्छा  बीज  मिल  और

 कीमत  अधिक  है  तो  उससे  अच्छी  फसल  ली  जा  सकती  किसान  उसको  बर्दाशत
 कर  सकता  हे  क्योंकि  उस  बीज  में  2-१-5  हजार  की  फसल  निकल  सकती  है  ।  पंजाब

 में  पैप्सी  वालों  ने  टमाटर  का  बीज  तैयार  किया  है  जिससे  किसान  30-40  हजार

 रुपये  निकाल  रहा  मैं  एग्रीकल्वर  मिमिस्टर  से  रिक्येस्ट  करूंगा  कि  अच्छे  बीजों

 के  लिये  रिसर्च  जैसे  सनफ्लावर  का  वीज  हाइ  बीड  का  वह  किसाना  का

 मिले  तो  उसमें  से  किसान  अच्छे  पैसे  निकाल  सकता  किसान  हसका  वैलर्कम

 इसी  प्रकार  से  पानी  क॑  साधन  लिमिटेड  अभी  हमार  एक  बता

 रहे  थे  कि  पानी  पाकिस्तान  को  जा  रहा  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  इस  बात  का  कहते
 हैं  और  मैं  भी  कृषि  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  पंजाब  के  शाहपुर  याटर  प्रोजेक्ट  के  लिये

 ग़शी  दे  क्योंकि  उस  पानी  को  पाकिस्तान  जाने  से  रोका  जा  उसके  माथ

 साथ  वह  पानी  पंजाब  के  किसान  को  मिलेगा  और  उससे  फसल  ज्यादा

 मैं  मार्केटिंग  पर  भी  कुछ  कहना  चाहता  यह  ठीक  है  कि  मार्केटिंग  में

 बहुत  दिक्‍्कतें  होती  पेरिशबल  फूड  प्राइक्ट्स  क  वारे  में  बहुत  दिक्कत

 जम्मू  कश्मीर  या  हिमाचल  का  सेव  या  पंजाब  को  आल  या  जो  अन्य  फल  उनके

 लिए  सरकार  को  पॉलिसी  बनानी  अभी  तक  मार्केटिंग  के  काम  से  दो

 आगं॑नाइजेशन  लगे  है  जो  गेहुं  आर  चायल  खरीदता  उममें
 भी  बहुत  धपला  हैं  जिसको  ठीक  करना  उसका  काप  जितमा  अख्छझा  होगा

 उतना  किसान  को  उससे  फायदा  होगा  |  ठिक्‍्कत  तब  होती  है  जब  मारकर  में  किसान
 फसल  लेकर  आते  है  और  उनको  इंस्पेक्टर  बहुत  तंग  करते  हैं  ।  अगर  आई
 सही  तरीके  से  काम  करेगा  तो  किसानों  को  इंब्पेक्ट्स  को  जा  पैसा  देना  पढ़ता  है

 और  इंस्फ्क्टर्स  के  नाम  पर  जो  आढ़ती  है  वह  जिस  प्रकार  किसानों  को  एक्‍्सप्लाईंड

 करते  हैं  वह  महीं  मार्केटिंग  के  लिए  दूसरी  संस्था  नेफेड  उसको  सरकार

 ने  काफी  सुविधाएं  दी  सपोर्ट  प्राइस  भी  दिया  है  और  मार्केट  इंटरवेन्शन  भी  वह

 करती  है  ।  वह  भी  पेरिशेवल  गुइज  को  हाथ  नहीं  बहुत  कम  उसकी  तरफ

 हाथ  लगाते  सरकार  को  मार्केटिंग  पोलिसी  में  परिशेषल  फूड  प्रोडक्ट्स  पर  ज्यादा
 घ्यान  देने  की  जरूरत  अभी  मंत्री  जी  ने  काह्म  है  कि  हॉर्टिकल्चर  को

 सब्जिया  और  फल  जब  मार्केट  में  आते  हैं  तो  तीन  दिन  से  ज्यादा  नहीं  चलते  ।
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 मंत्री  जी  को  याद  होगा  कि  एक  बार  आलू  की  फसल  का  दाम  बहुत  कम  हो  गया

 एक  किसान  अपनी  लाठी  टेककर  कर  पहटरा  दे  रहा  उससे  पूछा  गया  कि

 तुम  अपनी  आलू  की  फसल  पर  पहरा  क्यों  दे  रहे  उसके  दाम  तो  बहुत  कम
 उसने  कहा  कि  मैं  अपनी  फसल  का  पहरा  नहीं  दे  रहा  मैं  साथ  वाले  किसान

 पर  पहरा  दे  रहा  हूं  कि  वह  अपने  खेत  से  आलू  मेरे  खेत  में  न  छोड़  कभी

 गेहूं  की  भी  यह  हालत  हो  यह  ठीक  है  कि  हमारे  मंत्रीजी  को  किसानों  के
 प्रति  बहुत  हमदर्दी  हैं  मगर  सिर्फ  बातों  से  किसानों  का  भला  नहीं  हो

 मैं  अब  क्रेडिट  की  बात  करना  चाहता  क्रेडिट  के  मुताल्लिक  हमारा  एक

 मुझ्नाव  है  कि  किसानों  को  पासबुक  मिलनी  पंजाब  में  पासबुक  शुरू  की

 गई  थी  और  मंत्री  जी उस  समय  हमारे  साथ  किसानों  ने  उसको  बहुत  पंसद
 किया  मगर  बाद  में  दूसरी  सरकार  ने  उसको  बंद  कर  पासबुक  किसान
 के  पास  उस  पासबुक  पर  उसकी  जमीन  दर्ज  उसकी  लिमिट  दर्ज
 जो  बैंक  उसके  क्षेत्र  में  पड़ता  है  उस  बैंक  में  वह  पासबुक  दिखाकर  पैसे  जमा  करा
 सकता  है  और  पैसे  ले  सकता  उससे  बहुत  सी  तकलीफें  दूर  हो  सकती  खास
 तौर  पर  जब  किसान  को  कर्जा  लेना  होता  है  तो  पटवारी  स ेजाकर  उसको  अपनी
 जमीन  के  बारे  में  लिखवाना  पड़ता

 यह  इतना  मुश्किल  प्रोसिजर  हो  जाता  है  कि  कई  दफे  पटवारी  व  बैंक  वाले
 कहते  हैं  कि  तहसीलदार  का  सर्टिफिकंट  तहसीलदार  का  काफी  नहीं  दो-तीन
 गवाह  उसके  ऊपर  सिक्‍योरिटी  देने  वाले  आदमी  यह  किसान  के
 लिए  मुश्किल  एक  साहूकार  कर्जा  ले  सकता  है  लेकिन  किसान  नहीं  ले  सकता  ।
 इसलिए  किसान  को  क्रेडिट  की  व्यवस्था  होनी

 किस्प्रना  अपनी  फसल  सरकारी  गोदाम  में  रखता  जितनी  भी  इंण्डस्ट्रीज
 हैं  वे  अपना  उत्पादन  अपने  गोदाम  में  रखते  हैं  और  उसको  गिरवी  रखकर  कर्जा

 ले  सकते  उस  गोदाम  में  एक  ताला  बैंक  लगा  देता  है  और  एक  ताला  व्यापारी
 लगा  देता  किसान  को  भी  इसी  तरह  से  कर्जा  मिलना  इससे  किसान

 को  भी  फायदा  होगा  और  सरकार  को  भी  फायदा  एक  सुविधा  शुरू  हुई  थी
 लेकिन  पता  नहीं  वह  कहां  तक  चलीं  है  ।  कहा  गया  था  कि  हिन्दुस्तान  के  कुछ  जिलों
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 में  यह  होने  वाला  वह  कामयाब  रहा  या  नहीं  लेकिन  मैं  कहूंगा  कि  उसको

 फालो-अप  करके  उसमें  जो  कमियां  हैं  उनको  दूर  करके  किसानों  की  जो  फसल  पड़ी
 हैं  उस  पर  कर्जा  मेरी  विनती  है  कि  यह  सुविधा  होनी

 मैं  आखिर  में  कापरेटिव  का  जिक्र  करना  चाहता  हू  ।  खासतीर  पर  चीनी  की

 मिलों  का  जिक्र  किया  गया  कॉपरेटिव  का  हाल  यह  हे  कि  जा  बड़ी-बड़ी  मिलें

 लगी  हुई  हैं  वे  शुगर  की  उनमें  कुछ  मिलें  ऐसी  हैं  जो  कामयाब  हैं  लेकिन  बहुत
 सी  ऐसी  हैं  जो  फैल  हो  रही  मिलें  उन  लोंगों  की  हैं  जिन्होंने  उसमें  पैसा  लगा

 रखा  है  लेकिन  किसी  न  किसी  बहाने  वह  बोर्ड  चलता  रहता  उसका  चुनाव  नहीं

 जिसके  कारण  अफसरशाही  मिलों  को  चलाती  उनमें  घोटाला  करती  हैं

 और  उसका  नुकसान  किसान  को  होता  इसलिए  कॉपरेटिव  नीति  में  इसके  लिए

 भी  प्रावधान  होना  चाहिए  कि  बोर्ड  सही  ढंग  से  काम  करे  और  उनका  समय  पर

 चुनाव  अन्य  निर्वाचित  संस्थाएं  चल  रही  हैं  ।  उन्हीं  की  तरह  कॉपरेटिय  संस्थाओं

 को  भी  चलाना  चाहिए  ।  कॉपरेटिव  के  सुधार  के  लिए  जो  भी.कदम  उठाए  जा  सकते

 हों  ये  उठाए  जाने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  छः  यजे  हैं  क्या  हम  और  आधा  घंटा  बैठ  सकते
 हैं  क्योंकि  कई  माननीय  सदस्यों  को  बोलना  है

 कई  माननीय  सदस्य  :  हम  चचां  कल  जारी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कल  से  आगे  हम  अपना  देर  तक  बैठने  का  मन  बन्ना
 लें  ताकि  और  अधिक  माननीय  सदस्य  चचां  में  भाग  ले

 6.01  म०प०
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 के  ग्यारह  बजे  तक  लिए  स्थगित


